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 faa  श्रादिम  जाति  कल्यारा  विभाग  Water  Problem  108
 को  ्राव दित  दिया  गया  घन

 4564  श्रादिवासी  सहकारी  विकास  Investment  in  Adivasi  Cooperative
 Development  Corporation,  Madhya मध्य  प्रदेश  में  लगी  जी  Pradesh  108

 4565  ्रोलिम्पिक  में  प्रतिस्पर्द्धा  के  लिये  Investment  in  Standard  of  Football
 and  Hockey  for  competing  in

 फुटबाल  य्रौर  हाकीके  स्तर  में  Olympics  109

 सुधार
 4566  उत्तर  प्रदेश  में  को  Financial  Assistance  for  Dearness

 Allowand  to  teachers  in  Uttar
 मंहगाई  भत्ता  देने  के  लिये  वित्तीय  Pradesh  109

 सहायता

 4567  केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  को  Merger  of  Central  Hindi  Directorate

 वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी
 into  Commission  for  Scientific  and
 Technical  Terminology  110

 भाषिक  दाब्दावली  श्रायोग  के  साथ

 विलय

 4568  Measures  to  tackle  the  problems  of राष्ट्रीय  राजपथ  एवं  उनके  विकास
 National  Highways  and  their

 सम्बन्धी  समस्याश्ों  को  हल  करने  Development  111
 के  उपाय

 4569  कारीनरी  gta  रोग  Coronay  Heart  Disease  112

 4570  राष्ट्रीय  अ्रावास  तथा  नगरीय  Seminar  on  Evolution  of  National

 विकास  fafa  के  विकास  पर  गोष्टी
 Housing  and  Urban  Development

 olic  112
 4571  नगर  तथा  ग्राम  योजना  संगठन  में  Studies  by  the  Urban  Research  Divi-

 sion  in  the  Town  and  Country os नगर  श्रनुसन्धान  प्रमाग  द्वारा  Planr  ig  Organisation  112
 अध्ययन

 (  ix  )
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 4572  कृषि  उत्पादन  के  झसमान  विकास  Steps  to  reduce  uneven
 Dra  A  growth  of

 Agricultural  Fro  duction  113
 की  रोकने  के  प्रयास

 4573  Progress  of  Short  duration  plan  for
 दालों  का  करने  हेतु  सल्य

 Production  of  Pulses  113
 झवधि  योजना  में  प्रगति

 4574  Prduction  in  intake  in  Training प्रहिक्षणा  संस्थाश्रों  में  दाखिलों  की
 Institutions  114

 सख्या  में  कमी  करना

 Scholarship  programmes  in  the  Fourth 4575.0  चौथी  योजनावधि  में  छात्र  वृत्तियों  Plan  114
 का  कार्य क्रम

 4506  नसबन्दी  श्रौर  लूप  कायें क्रम  Sterlisation  and  TIUCD  Programme  114

 Development  of  Road  Transport  in 4577  पूर्वी  क्षेत्र  में  सड़क  परिवहन  का
 116

 विकास
 Eastern  Region

 4578  सुपर  दिल्‍ली  में  बिना  बिके  Unsold  stocks  of  Convoy  TK-69  Tran-
 istor  in  Supez  Bazar  Delhi  116

 पड़े  हुए  कन्वाय  elo  के ०  69

 ट्रांजिस्टर
 4579  विदेशों  में  अ्रध्ययन  के  लिये  राष्ट्रीय  Scheme  for  National  Scholarships  for

 studies  Abroad  117
 छात्र  वृत्ति  योजना

 4580  उत्तर  प्रदेश  में  एक  कृषि  Setting  up  on  Agricultural  University
 in  Deoria,  Uttar  Pradesh  117

 fasa  विद्यालय  की  स्थापना

 4681  fecal  परिवहन  निगम  द्वारा  Increase  in  price  of  Travel  as  you
 Please  Holiday  Tickets  by  DTU  117

 मनचाही  यात्रा  करें  श्रवकाश  टिकटों

 के  किराये  में  वृद्धि

 4582  बिहार  में  पान  के  पत्तों  की  खेती  Betel  leave  Cultivation  in  Bihar  118

 4583  बीजों  के  रक्षण  के  लिये  झ्ौषधियों  Provision  of  Medicines  for  Treatment

 की  व्यवस्था  करना
 of  Seeds  118

 4584  विवलाँगों  के  लिये  कल्याण  कायं  Welfare  work  for  the  Handicapped  118

 4585  बम्बई  श्रावास  बोड़े  की  पद्धति  पर  Setting  up  of  Housing  Board  in  Delhi

 दिल्‍ली  में  श्रावास  बोड़  की  स्थापना  on  the  Pattern  of  Bombay  Housing
 Board  119

 4586  केन्द्रीय  माध्यमिक  दिक्षा  aye  Scheduled  Castes  and  Scheduled
 Tribes  Working  in  Central  Board दिल्‍ली  में  कोय  कर  रहे  श्रनुसूचित  of  Secondary  Education,  Delhi

 जातियों  |  श्रनुसूचित  जन  जातियों  120

 के  कमंचारी

 दिल्‍ली  के  कालेजों  में  वरिष्ठ  |  Creation  of  Posts  of  Senior  Junior
 4587  Technical  Assistants  in  Colleges  in

 कनिष्ठ  तकनी  सहायकों के  पदों  Dethi  121

 का  बनाया  जाना

 4588  Demolshing  of  Temple  in  Purana  Qila दिल्‍ली  के  पुराने  किले  में  स्थित
 Delhi  121

 मंदिर  का  शिराया  जाना
 Performance  of  Prayer  in  Temple 4589  संरक्षित  समारकों  में  स्थित  मंदिर  ।

 Musjid  TIocated  in  protected
 मस्जिद  में  प्रांथना  किया  जाना  Monuments  121

 4590  राज्यों  साहित्य  श्रकादनियों  द्वारा  Books  published  by  Sahitya  Akademy
 in  States  122

 प्रकाशित  पुस्तकें
 4591  fasafaaraa  स्तर  पाठ्य

 Production  of  Text  Books  of  Uni-
 versity  Level  122

 पुस्तकें  तेयार  करना

 4592  एलोपैथिक  चिकित्सकों  के  Biil  Re:  Registration  of  Allupathic
 Medical  Practioners  123

 कररा  के  बारे  में  विधेयक

 4593  सरकारी  क्षेत्र  में  Manufacturing  Units  for  Drugs  and

 वेदिक  हौम्योपैथिक  पद्धति  के  लिये
 Medicines  ह  ध  Unani,  Ayurvedic  and
 Homoeopathic  System  111.0  Public

 meg  नथा  श्रौषधियों  बनाने  वाले  Sector  24

 एकक
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 4594  राज्यों  द्वारा  घोषित  पिछड़ी  जातियां  Castes  Declared  Backward  by  States  124

 Allocation  of  Fund:  under  Crash 4595  ay  1972-73  के  दौरान  za  Programme  for  Orissa  during
 कार्यक्रम  के  श्रस्तगंत  उड़ीसा  के  1972-73  124

 लिये  धन  का  ध्रावंटन

 4596  World  Sanskrit  Conference  124 fasq  संस्कृत  सम्मेलन

 4597  केन्द्रीय  विश्वविद्यालयों  के  लिये  Personnel  Promotion  Scheme  of  UGC
 for  Central  Universities  125

 चिष्वबिद्यालय  अ्रनुदान  श्रायोग  की

 कम चारी  पदोन्नति  योजना

 4598  अनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनूसूचित
 Utilisation  of  Building  Constructed  for

 जन-जात्यों  के  विद्यार्थियों  के  लिये
 scheduled  cates  and  scheduled
 Tribes  Students  in  Orissa  125

 उड़ीसा  में  बने  भवन  का  उपयोग

 126 4599  त्रिपुरी  भाषा  का  विकास  Development  of  Tripuri  Language

 4600  पारादीप  पत्तन  में  संयंत्र  श्रौर  Underutilisation  of  Ptant  and  Equip-
 ment  at  Paradip  Port  196

 कररां  को  कम  उपयोग  में  लाना

 460 1  पारादीप  पत्तन  न्यास  में  प्राइवेट  Amount  outstanding  against  private
 Parties  In  Paradip  Port  Trust  126

 पार्टियों  के  विरुद्ध  बकाया  धघनरादि

 4602  पारादीप  पत्तन  न्यास  में  बकाया  Accounting  of  Outstanding  Advance  in

 अ्रम्मिम  राशि  का  लेखाबद्ध  किया  जाना
 Paradip  Port  Trust  127

 4603  पारादीप  पत्तन  पर  बेकार  पढ़े  Utilisation  of  Plants  and  Equipment

 संयंत्रों  तथा  sqHTU. YT  का  उपयोग
 lying  Idle  at  Paradip  port  128

 4694  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  Perodicals  of  Documentation  Centre
 of  ICSSR  128

 सन्घान  परिषद्‌  के  प्रलेख  पोषण

 केन्द्र  की  पत्रिकाएं

 4605  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  Staff  of  ICSSR  129

 संधान  परिषद्‌  के  कमं  चारी

 4606  दोहरीघाट  रावेलगंज  झ्ौर  झ्रयो ध्या  Ghaghara  River  Service  between
 Dhorighat  Revel  Ganj  and  Ayodhva  130

 के  मध्य  घाघारी  नदी  सेवा

 4607  Expenditure  on  Ganga  service  between पटना  भ्रौर  गाजीपुर  के  मध्य  गंगा
 Patna  and  Ghazipur  130

 सेवा  पर  व्यय

 4610  Grants  received  by  Publishers  under पी०  एल०  480  के  अ्रन्तर्गत
 PL  480

 कों  को  प्राप्त  हुई  अनुदान  की  राशि
 Utilisation  of  Central  Granls  for 4611  त्रिपुरा  में  श्रादिवासियों  के  कल्याण

 Welfare  of  Tribals  in  Tripura  131
 हेतु  केन्द्रीय  अनुदानों  का  उपयोग

 4512  पब्लिक  स्कूलों  के  छात्रों  को  Admission  of  boys  from  Public
 Schools  in  Schools  under  Delhi  Board

 तर  शिक्षा  के  दिल्‍ली  as  of  Higher  Secondary  Education  131
 के  श्रन्तर्गत  स्कूलों  में  दाखिल  करना

 4613  छोटे  ate  सीमान्त  किसानों  के  लिये  Scheme  to  Subsidise  fertilizer  prices
 for  Small  and  Marginal  Farmers  132

 aval  की  सहायता  प्राप्त  मुल्यों
 पर  उपलब्ध  करने  की  योजना

 4614  उत्तर  प्रदेश  में  एक  चीनी  Setting  up  of  a  sugar  mill  in  Ghazipur,
 Uttar  Pradesh

 मिल  की  स्थापना
 132

 4615  अ्रनुसुचित  जातियों  ।  जनजातियों  के  Post  Matric  Scholarship  for  Scheduled
 Castes  and  Scheduled  Tribes

 छात्रों  के  लिये  मेट्रिक  wear  छात्र  Students  133

 वृत्तियां

 4616  न्यू  दिल्‍ली  में  क्वाटंरों  Water  charges  from  allottees  of
 ट

 के  अ्रलाटियों से  लिया  जाने  वाला
 quarters  in  Moti  Nagar,  Delhi  133

 जल  शुल्क
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 4617  नमकीन  शौर  क्षारयुक्त  भूमि  का  Area  under  saline  and  Alialine  land
 and  d qq

 evelopm  ento ant  f  anew  process sana  भ्रौर  इसे  खेती  योग्य  बनाने  for  thei  reclamation  134
 के  नए  तरीके  का  विकास

 46  18  संसद  सदस्यों  के  सर्वेट  क्वार्टरों  में  Provision  of  separate  water  taps  in
 Servant  quarters  of  M.  Ps  135 पानी  के  gan  नलों  की  ब्यनस्था

 4619  परिवार  नियोजन  विरोधी  सम्मेलन  Anti  Family  Planning  Conference  336

 4620  तिलहनों  श्रावद्यकता  तथा  Oilseeds  requirement  and  production  136

 उत्पादन

 4621  चीनी  सम्बन्धी  दोघंकालीन  नीति  Long  Range  Sugar  Policy  137

 Project  Report  on  coustruction of 4522  ary  तट  के  agal  के  गांवो  में

 सड़क  निर्माण  सम्बन्धी  परियोजना
 road  in  fishing  villages  of  Andhra-
 Coast  138

 प्रतिवेदन

 विशाखापतनम  में  मत्स्य  पत्तन  पर  Sanction  for  expenditure  on  Fisheries 4623
 Harbour  at  Vishakhapatnam  138

 व्यय  के  लिये  मंजूरी

 4624  विदेशों  में  प्‌  जी  निवेश  Capital  Investment  in  Foreign  Coun-
 tries  139

 4625  12  टाउन  दिल्‍ली  हावड़ा  ऐक्सप्रेस  में  Atraching  of  a  Bogie  in  12  Down
 Delhi  Hawrah  Express  upt  o  Chunar  139

 चुनार  तक  एक  बोगी  का  लगाया  जाना

 4626  Scheme  to  produce  Electricity  through ग्रामीरा  faa  सहकारिता
 Rural  Electricity  Cooperative  140

 तियों  ara  विद्य./त  उत्पन्न  करने

 की  योजना

 4627  एल्युमिनियम  उपयोगों  को  सप्लाई  Rate  of  Power  spplied  to  Aluminium
 Industries  140

 की  जाने  वाली  बिजली  की  दर

 4628  मध्य  रेलवे  में  चोरी  डकेती  अर  Incidents  of  theft,  dacoity  and  kid-
 Girls  on  Central

 लड़कियां  अ्रपहरण  की  घटनाएँ
 napping  of

 141 Railway
 4629  मध्य  प्रदेश  द्वारा  सुभ्ताई  गई  ग्रामीरा  Rural  Electrification  schemes  recom-

 mended  by  Madhya  Pradesh  142
 विद्यतीकरणा  योजनाएँ

 4630  HEaISaTy  में  कपड़ा  मिलों  का  बंद  होना  Closure  of  Textile  Mills  in  Madhya
 Pradesh  142

 4631  न्मंदा  जल  विवाद  Narmada  Water  Dispute  143

 3632  भुसावल  अर  इटारसी  रेलव े)
 Construction  of  an  over  bridge  bet-

 ween  Bhusaval  and  Itarsi  (Central बीच  उपयुक्त  का  निर्माण
 Railway  143

 4633  केन्द्रीय  सरकार  केरल  पन  Construction  of  Hydro  Electric  Pro-
 jects  in  Kerala  by  Central  Govern- बिजली  परियोजनाओं  का  निर्मारा  ment  143

 4634  144 दूरगामी  रेलगाड़ियों  की  गति  का  Speeding  up  of  long  distance  trains

 बढ़ाया  जाना

 4635  घोती  साड़ी  तथा  तौलिए  बनाने  के  Monopoly  of  manufacturing  Dhoties,

 लिए  हथ  करघा  उद्योग  को  Saries  and  Towels  to  Handlooms  144

 घिकार

 4636  AUYETAT,  कड़प्पा  ध म्रौर  कोटर  Railway  wagons  for  Yerraguntia
 carat  के  लिए  Guddapa  and  Kodur  Stations

 (Southern  Railway)  145
 माल  डिब्बे

 4637  नई  येलवे  लाइनो ंके  लिए  अध्ति  Proposals  by  Andhra  Pradesn  Govern-

 प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्ताव  ment  for  new  Railway  Lines  145

 4638  गुतकल  डिवीजन  Pay  Scales  of  Block  signal  Main.
 प >  ब्लाक  सिगनल  सिगनल  tainers  Signal  and_  Interlocking

 एण्ड  इन्टरलाकिंग  मैनटेनयं  श्रौर  Maintainers  and  Electric  Fitters

 Telegraph  n  Guntakal  Division fReq  के
 146 वेतन  मान  (Southern  Railway)

 (  xii )
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 Enquiry  cu  m-reservat eer  iv. io  11  Clerks  Pro- 4639  afam  रेलवे  में  पुद्धताछध  एवं  moted  as  Commercial  Inspectors
 क्षरा  क्लर्को  क्ामशियल  इंस्पेक्ट्रों  on  Southern  Railway  147
 के  रूप  में  पदोन्नति

 4640  Promotinn  as  Commercial  Inspectors दक्षिण  रेलवे  में  वारशिएज्यक  निरी  att
 147

 के  पर्दों  पर  पदोन्नति
 on  Southern  Railway

 464]  श्ररकोशाम  साल्ट  कोटराउ  Shortage  of  Commercial  Clerks  at
 Arkonam,  Salt  Cotarau  (Madras) मद्रास  मंडल  में  Madras  Division  (Southern  Rail-

 वाशिज्यिक  क्लर्कों  की  कमी  way)  148

 4642  श्री  गंगा  नगर  जिले  के  गांवो  at  Supply  of  Power  to  Villages  in
 Sriganganagar  District

 बिजली  की  सप्लाई
 148

 Proposal  for  Hydro  Electric  projects
 4643  कॉल  में  जल  विद्यू,त  परियोजना  in  Kargil  149

 के  लिए  प्रस्ताव

 4644  लद्दाख  में  सिंचाई  सुविधाश्री  के  Programme  for  Developing  Irrigation
 Facilities  in  Ladakh  149

 लिए
 Arbitration  in  of  Goods 4645  कानपुर  सेन्ट्रल  गुड़ज  प्  में  सामान  respect

 Handling  Contract  held  at  Kanpur
 उतारने  चढ़ाने  के  टं  के  बारे  में  Central  Goods  Shed  149

 मध्यस्थ  निरांय
 Parties  who  applied  for  Arbitration

 4646  उत्तर  रेलव ेके  hand- pertaining  to  goods/parcels
 फीरोजपुर  श्रोर  दिल्‍ली  मंडली  के  ling  Contracts  on  Bikaner,  Jodhpur

 स्टेबातो  पर  माल  ;  पासंल  चढ़ाने
 Ferozepur  and  Delhi  Divisions  150

 व  उतारने  के  SH  के  बारे  में

 स्थता  करने  के  श्रावेदन  करने

 वाली  पार्टियां

 4647
 Fall  in  price  of  Cotton  in  Andhra स्राधघ्र  प्रदेश  में  रुई  के  मूल्य  में  कमी

 Pradesh  151
 Posting  of  Juniors  for  relieving  duties 4648  दूर  संचार  विभाग

 in  Telecommunication  Department
 में  कनिस्ठो  की  भारग्राह्ीकार्यों  के  (Southern  Railway)  151

 लिए  नियुक्ति
 4649

 Termination  of  Service  of  Labourers  by इतवारी  के  गुड्स  तथा  पासंल
 Goods  and  Parcel  Handling  Con-

 fan  ठेकेदार  द्वारा  मजदूरों  को  tractors  of  Itwari  152

 सेवामुक्त  किया  जाना

 4650
 Date  of  Superanuation  of  Ministerial

 अनुसूचिवीय  कमेंचारियों  की
 Staff  152

 वार्षिकी  की  तिथि

 4651  दिल्‍ली  में  क्लेम  तथा  Allotment  of  Quarters  to  Claims
 Inspectors  and  Claims  Tracers  at

 क्लेम  saa  की  क्वाटंरों  का  Delhi  (Delhi  Claims  Office,  Nor-
 thern  Railway)  153 क्लेम  श्राफिस  उत्तर  श्रावंदुन

 4652  कलकत्ता  में  चलचित्र  निर्यात  केन्द्र  Film  Export  Centre  at  Calcutta  154

 4653  भाखड़ा  प्रबन्धक  बोई  द्वारा  भूमि  का  Auction  of  Land  by  Bhakra  Manage-

 नीलाम
 ment  Board  154

 4654  धनबाद  त्रौर  दुहरी  श्रानसोन  Sale  of  Third  Class  Tickets  at  Stations
 between  Dhanbad  and  Dehri  on

 के  बीच  eeqqat  में  तीसरी  Sone  (Eastern  Railway)  155

 श्रेणी  के  की  बिक्री

 4655  भारतीय  दल  की  श्रफ्रीका  के  देदो  Indian  Team’s  Visit  to  African

 की  यात्रा
 Countries  155

 155
 4656  काँच  का  निर्यात

 Export  of  Glass

 Setting  up  of  Factories  in  Malaysia  by 4658  भारतीय  उपक्रमियों  द्वारा  मलेदिया
 Indian  Enterpreneurs  156

 में  कारखानों  की  स्थापना
 Export  of  Bidi  157

 4659  बीड़ी  का  निर्यात

 4660  Export  of  Iron  Ore  157
 लौह  श्रयस्क  का  निर्यात
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 465)  सरकार  द्वारा  अधिग्रहीत  को  गई  Payment  of  Compensation  for  Land
 Acquired  by  Government  Amend-

 at)
 भूमि  के  लिए  क्षतिपुति  के  सम्बन्ध  ment  of  Con  et oe  tut!  on  158

 में  संविधान  का  aula

 4662  भारत  पाकिस्तानयुद्ध  का  भारत  के  Impact  of  Indo  Pak  War-on  India’s
 Exports  158

 निर्यात  पर  प्रभाव

 4663  भारतीय  पेकेजिंग  संस्थान  के  काय  Increase  in  exports  as  a  result  of  the
 work  of  Indian  Institution  Pack-

 के  परिराय  स्वरूप  निर्यात  में  वृद्धि  aging  158
 4664  Indian  Films  for  Bangla  Desh  on बंगला  देश  को  वारिज्यक  श्राधार

 Commercial  Basis  160:
 पर  भारतीय  फिल्में  भेजना

 4665  विद्यार्थियों  को  यात्रा  के  लिए  Journey  concession  to  students  160

 यती  टिकटें

 4666  गंगावेसिन  के  लिए  त्रायोग  Commission  for  Ganga  Basin  161

 4667  बंगलौर  नगर  के  स्टेशन  के  लिये  Contract  for  Painting  work  on  the
 newly  Constructed  Station  Building नवनिर्मित  भवन  में  चित्रकारी  हेतु  ठेका  of  Bangalore  City  162

 4668  ange  ga  में  रेलवे  Unauthorised  Occupation  of  Railway
 Land  at  Burpur  (South  Eastern की  भूमि  पर  अनधिकृत  कब्जा
 Railway)  162

 4969  रेलवे  गार्डों  द्वारा  ले  जाये  जा  रहे  Directions  by  Railway  Board  Secure
 by  Chain  and  Padlock  Cash  Safes

 नगदी  के  बक्सों  को  जंजीर  त्रौर  carried  by  Guards  162
 ताले  से  सुरक्षित  करने  के  बारे  में

 रेलवे  ats  के  निदेश

 4670  कल्यारा  sie  बड़ौदा  के  मार्शलिंग  Detention  of  Wagons  at  Kalyan  and

 यार्डो  में  वैगनों  को  रोका  जाना
 Baroda  Marshalling  Yards  163

 4672  mata  मेल  गाड़ी  को  बरास्ता  Running  of  Assam  Mail  Train  via
 Bhagalpur  and  Sahibganj  Railway

 भागलपुर  साहबगंज  रेलवे  स्टेशन  Stations  (Eastern  Railway)  163
 से  चलना

 4673  अ्रम्बापाली  शौर  विक्रमशील  Halt  Stations  at  Ambapali  and  Vikram
 Shila  (Eastern  Railway)  164 रेलवे  में  हाल्ट  स्टेशन  बनाना

 4674  कोट  मंडल  को  सुरक्षा  Shifting  of  Office  of  Security  Branch  of
 Olavakkot  Division  to  Olavakkot  164 शाखा  के  कार्यालय  की  श्रोलवा

 कोट  स्थानान्तरण  करना

 4675  शोरानूर
 मे  कोचीन  तक  रेल  लाइन  Doubling  of  Railway  Line  from

 Shoranur  to  Cochin  and  New को  दोहरा  करना  तथा  त्रिवेन्द्रम
 Broad  Gauge  Line  from  Trivand-

 164 से  कन्याकुमारी  तक  नई  बड़ी  rum  to  Kanya  Kumari
 रेल  लाइन  बिछाना

 Appointment  of  field  officers  and  Staff 4676  क्षेत्रीय  प्रघिकारी  तथा  कमेंचारियों
 and  Location  of  Offices  in  Kerala  165

 की  नियुक्ति  ote  इनका  कार्यालय

 केरल  राज्य  में  बनाना

 4677  Shifting  of  Executive  Engineer’s  Office कार्यकारी  इंजीयिर  के  कार्यालय
 का  from  Ernakulam  to  Olavakkot  165

 में एर्नाकुलम  से  एल्लववकोट

 स्थानातरणा

 4678  पक्चिम  रेलवे  में  जंजीर  खीच  कर  Incidents  of  Chain  pulling  on  Western
 Railway  165

 गाड़ी  रोकने  की  घटकाएं
 4679

 पुने  मिराज  गाड़ी  का  पटरी  Derailment  of  Pune  Miraj  Passenger
 166 Train  (South  Central  Railway) से  उतर  जाना

 4680  बाढ़  नियंत्रण  aia  के  श्रधिकार  Power  nnd  Functions  of  Flood  Control

 wtTz  कृत्य
 Commission  167

 4681  उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग  North  Bengal  Flood  Control  Commi-
 5S10n  168
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 4682  Schemes  to  overcome  Water  logging पानी  जमा  हो  जाने  की  समस्या  को
 Problem  169

 तल  करने  की  योजनायें

 कोटा  रेलवे  स्टेडान 4683  Posting  of  Separate  Clerks  for  Enquiry

 पर  पुछताछ  तथा  श्रारक्षण
 and  Reservation  Kota  Railway
 Station  (Western  Railway)  169

 कार्यालय  में  गप्रलग  अलग  क्लर्को

 का  नियुक्ति

 4684  कोटा  रेलवे  स्टेशन  Opening  of  Booking  Windows  for  Sale

 पर  तीसरे  aa  के  टिकटों  at  बिक्री
 of  Third  Class  Tickets  at  Kota
 Station  (Western  Railway)  169

 के  faa  बुकिंग  खिड़कियों  का

 खोला  जाना

 4685  दिल्‍ली  बम्बई  राजधानी  एक्शप्रेस  Halt  of  Delhi  Bombay  Rajdhani
 Express  at  Kota  170

 का  कोटा  tates

 4686  Introduction  of  a  Direct  Train  from रायसी  cad  से  रुड्की  तहसील
 Raisi  Station  to  Roorkee  Tehsil  and

 are  सहारनपुर  के  सीघी  170 Saharanpur  (Northern  Railway).
 जाने  वाली  रेल  गाड़ी  का  चलाया

 जाना

 4687  सिगनल  ait  दूर  संचार  विभाग  में  Leave  Reserve/Rest  Given  Staff  for
 Maintainers,  Assistant

 मेन्टेनर  सहायक  निरीक्षकों  को  of  Signal  and  Telecommunication
 Department निरीक्षकों  के  लिये  छुट्टी  fraq

 fasta  दाता  कमंचारी

 4688  बिजली  प्रजनना  के  रुसी  तरीके  को  Adoption  of  Soviet  Technique  to
 Generate  Power  171

 श्रपनाना

 4689  राज्यों  में  बिजली  की  भिन्न  भिन्न  दरें  Different  Tariff  Rates  of  Eelectricity
 in  States  172

 4690  व्यापार  निगम  द्वारा  fanny  मुल्य
 Fixation  of  Sale  Price  by  STC  172

 निद्चिय  करना

 4691  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में  Confirmation  of  Judges  Appointed
 Temporarily  to  High  Courts  of

 अस्थायी  रुप  से  नियुक्त  किये  गये  States  173
 न्यायाधिशों  को  स्थायी  करना

 4692  न्यायाधीश  श्रधिनियम  के  Judges  dealt  with  under  judges
 (Inquiry)  Act,  1968  173

 श्रन्तगंत  न्यायाधीशों  के  विरुद्ध  जांच

 4693  पब्चिम  रेलवे  में  नमक  की  ढलाई  के  Open  Wagons  used  for  movement  of
 Salt  (Western  Railway)  173

 लिये  खुले  माल  डिब्बों  का  उपयोग

 Soviet  Union’s  offer  to  Purchase 4694  रुस  का  काजू  श्रौर  नारियल  जटा
 Cashew  Nuts  and  Coir  Goods

 वस्तुएं  खरीदने  का  प्रस्ताव
 174

 4695  नमक  की  मदई  य्रातायात  के  रुप  Loading  of  Salt  as  Item  ध्फ्  Traffice  on

 में  रविवार  को  लदान  Sunday  174

 4696  श्रायात  व्यापार  नियंत्रण  नीति  के  Discontent  over  Import  Trade  Con-
 trol  Policy  175

 प्रति  श्रसंतोष

 4697  माल  के  पठानकोट  से  दिल्‍ली  Time  Taken  for  Goods  to  reach  Delhi
 from  Pathankot  175

 पहुंचने  में  लगाने  वाला  समय

 4598  किसानों  को  रिहन्द  बाघ  से  बिजली  Supply  of  Power  to  Farmers  from
 Rihand  Dam  175 की  सप्लाई

 Proposal  for  Extension  of  Gomoh-
 4699  गो  मोह-देहरी-श्रानसोन  सवारी

 Dheri-on-Sone  Train  upto  Patna
 गाड़ी  को  पटना  त्रौर  गया  तक  and  Gaya  176

 बढाने  का  प्रस्ताव

 4700  Shortage  of  Cotton  due  to  National
 रुई के  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण  के

 isation  of  Cotton  Trade  176
 कारण  रुई  की  कमी

 (xv )



 विषय  Subject  पृष्ठ  ages.
 श्राता ०  प्र०  aa}

 S.  Q.  Nos.

 Cases  of  Thefts  in  Trains  in  Gwalior 4701  ग्वालियर  ariel  सेक्दन  अ ८ Jhansi  Section  (  Ve  ntral  Railway)  177
 में  गाढ़ियों  में  चोरी  की  घटनाएं

 4702  चमड़े  से  बनी  acquit  केनियत  में  वृद्धि
 Increase  in  Export  of  Leather  Goods  177

 4703  Suspension  of  359  Puri-Howrah  and
 भारत  पाक  युद्ध  के  दौरान  359

 360  Howrah  Puri  Passenger  Trains

 पुरी-हावड़ा  att  360  हावडा-पुरी  during  Indo-Pak  War  178

 mat  गाड़ियों  का  बन्द  रहना

 4704  पैरियर  घाटी  परियोजना  के  लिये  New  Estimates  for  Periyar  Valley
 Project  178

 नये  श्रनुमान
 4705  उत्पादक  Meeting  of  Rubber  Producing  Coun-

 ववालालम्पुर  में  रबड़  tries  at  Kualalumpur  178
 देशों  की  बैठक

 4706  भारतीय  वस्त्र  की  में  बिक्री  Tucrease  in  Sale  of  Indian  Garments
 Abroad  179

 वद्धि

 4707  Trollymen  utili  zed  for  Domestic
 पूर्व  रेलवे  में  घनबाद

 ट्राली  मैनों  Works  of  Dhanbad  (Eastern
 घरेलू  काम  करवाना  180 Railway)

 घन  बाद  Appointment  of  Office  Clerks  by
 4708  सुपरिन्टंडट  Divisional  Superintendent,  Dhan-

 द्वारा  कार्यालय  bad  (Eastern  Railway)  180

 क्लर्कों  की  नियुक्ति
 4709  घनवाद  डिवीजन  (qa  में  Supply  of  Wagons  for  Cole  Booking

 Dhanbad  Division  (Eastern  Rail-
 कोयले  की  बुकिंग  के  लिये  माल

 way)  181
 डिब्बा  की  सप्लाई

 4710  हजारीबाग  रोड  (qa  में  Surprise  Checks.  made  by  Railway
 Vigilence  Team  at  Hazaribagh

 रेलवे  सतकंता  दल  द्वारा  बिना  ga  Road  (Estern  Railway)  181

 सूचना  किये  की  गई  जांच  पड़ताल
 4711  घाटला  रतलाम  Provision  of  School  and  Dispensary  in

 Ghatla  Colony,  Ratlam  (Western
 में  स्कूल  एवं  डिस्पेसरी  खोलना  Railway  182.

 4712  श्रीलंका  के  साथ  व्यापार  करार  Trade  Agreement  with  Ceylon  182

 4713  रतलाम  डिवीजन  रेलव े)
 Grant  of  House  Bujlding  Loans  to

 Railway  Employees  in  Ratlam
 के  रेल  करमचारियों  को  गह  निर्माण  Division  (Western  Railway)  182
 ऋणा  देना

 4714  रतलाम  में  इल  Posting  as  Electrical  Chargeman,
 Ratlam  (Western  Railway)  183

 कल  चाजें  मेन  के  रुप  में  नियुक्ति
 4716  कलकत्ता  fara  प्रदाय  निगम  को  Full  Supply  Power  to  Caldutta  Elec-

 tric  Supply  Corporation  183
 fama  की  gar  सप्लाई

 4717  Amount  Allocated  to  Madhya  Pradesh मध्य  प्रदेदा  में  ग्रामीण  faa  नीकररण  for  Rural  Electrification  183
 के  लिये  नियत  रादि

 4718  Benefit’s  to  India  under  Indo-GDR भारत-जमंन  जनवादी  गराराज्य
 184

 व्यापार  करार  से  भारत  को  होने
 Traffic  Agreement

 वाले  लाभ

 4719  दिल्‍ली  अर  अफगानिस्तान  में  मेवों  Whole  Sale  price  of  Dry  Fruite  in
 Afghanistan  and  in  Delhi  185

 का  थोक  लय

 4720  High  Power  Committee  Regarding विदेशों  में  संयुक्त  उपक्रमों  द्वारा

 अजित  लाभ  के  अझ्रपवंचन  से  Ventures  Abroad
 Leakage  of  Profits  earned  by  joint

 185
 faa  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 4721  तम्बाकू  का  निर्यात  Export  of  Tobacco  186

 4722  रेलवे  गोदामों  से  चोरियों  के  कारण  Employees  arrested  for  Thefts  from
 Railway  Godowns  186 गिरफतार  किये  गये  कर्मचारी
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 े  तीय  संविधान  संद्योधन  Committee  appointed  to  Examine 472
 =  Hindi  Version  of  Constitu-

 हिन्दी  रुपान्तर  की  जाँच  करने  के  tion  of  India  187

 faa  नियुक्त  समिति
 Pre  nent  Gateman 4724  नागदा  खाचरोड  मागं  त

 nsion  ‘of a  Pern

 के  रेलवे  गेट  संख्या  102  सा  पर
 Railway  Gate  agda

 Khachrau  Line  (Wester  n  Railway)  187

 स्थायी  गेट  मेन  की  नियुक्ति  क

 Krishna  Water |  ispute  188 47  कृष्णा  जल  विवाद

 4726.0  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  स
 नफिल

 दमाद  0६  1100  through
 188

 विदेशी  मद्रा  की  श्राय

 4727  पा०  एल०  £80  के  ग्रन्तगत  श्रायात  Effect  of  Cessation  of  PL  orts
 on  STC  profits  188

 बन्द  हौने  का  राज्य  निगम

 के  लाभ  पर  प्रभाव

 47  बड़ौदा  डिवीजन  में  बगनों  की  कमी  189

 4”  29  रतलाम  रेलवे  पर  Posing  of  Helper  and  Leave  ve  for
 Motor  Trolley  Drivers  tlam

 मोटर  ट्राली  ड्राइवर  के  लिये  हेल्पर  Division  (Western  Railway)  189
 तथा  get  रिजवं  की  नियुक्ति

 4730  उत्तर  रेलवे  के  गुलघर  स्टेशन  पर  Non  availability  of  seasonal  tick

 सीजन  टिकटों  का  उपलब्ध  न  होना
 Guldher  Station  (Northern  Rail  190

 47  चौथी  योजना  के  दौरान  तीसरे  दर्जे  More  amenities  to  III  Class  pass
 ger  during  Fourth  Plan  190

 के  यात्रियों  को  अधिक  सुविधाएं  देना

 4732  लाड  कृष्ण  टकक्‍्साटा इल  Investigation  in  to  the  working  of  Lord
 Krishna  Textiie  Mill,s  Saharanp  191

 सहारनपुर  के  कायकरण  की  जांच
 Grant  of  financial  assistance  to  New

 47  यू  विक्टोरिया  कानपुर  को  Victoria  Mills,  Kanpur  191
 ग्राधिक  सहायता  देना  |

 Sale  of  Tickets  in  Black  market
 दिल्‍ली  att  नई  दिल्‍ली  स्टेदानों  पर  bribery  in  reservation  of  seat
 टिकटों  की  चोर  बाजारी  श्रौर  Delhi  and  New  Delhi  Statio  192 734.0
 सीटों  के  आरक्षण  में  रिश्वत  खोरी

 Party  to  whom  goods  handling  con-
 735  वह  पार्टी  जिसको  इलाहाबाद  में  माल  tract  at  Allahabad  has  con eer n

 चढ़ाने  उतारने  का  ठेका  दिया  गया  है  awarded  192
 Export  of  Bete]  Leaves  193

 4736  पान  का  निर्यात
 Full  utilisation  of Irrigation | दी  ential  193

 4737  सिंचाई  क्षमता  का  पूरा  उपयोग
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 738  विद्या  aq  विकास  योजना
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 739  रेलवे  को  भोजन  व्यवस्था  सेवा  में

 हानि
 Import  and  Export  facilities  Small 4740  लघु  एककों  के  लिये  श्रायात  तथा  Scale  Units  195

 निर्यात  सुविधाए
 4741  अ्रफगानिस्तान  से  व्यापार  करने  के  Reopening  of  Wagah  Land  Route  for

 Trade  with  Afghan  196
 लिये  वागाह  स्थलमागਂ  को  पुन
 खोलना

 Financial  Assistance  to  Ra
 ह

 an  for
 4742  राजस्थान  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये

 Flood  Control  196
 वित्तीय  सहायता

 43  सिंचाई  की  कम  दर  Low  Irrigation  Rates  197

 474.0  में  विद्यघ,त  जनन  को  घोमी  Slow  pace  of  generatio  Electricity
 in  Rajasthan  197

 रानी  Construction of  under  er  bridges  at
 4745  पश्चिम  रेलवे  के

 फालना  ब  द  9९  2  अ  ८111  and  Pali  Railway
 st  पली

 रेलवे
 LST  पर  निचले  Stations  (Western  Railway)  197

 ऊपरी  पुलों  सरा
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 4746  Central  Intervention  for  Securing द्रांधघ्य  प्रदेश  के  लिये  केरल  faa a  Power  from  Kerala  for  Andhra प्राष्त  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  का  Pradesh  198
 हस्तक्षेप

 4747  श्री  सेलम  परियोजना  का  सरकारी  Take  over  of  Sri  Sailam  Project  198

 नियन्त्रण  में  लिया  जाना

 4748  Broad  gauge  track  between  Kaepadi काटपाड़ि  शौर  त्रिस्पति  (aferar
 199 के  बीच  बड़ी  लाइन

 and  Tirupati  (Southern  Railway)

 4749  चित्तूर  जिले  में  मंनुफंक्चारिंग  यूनिट  Setting  up  of  Manufacturing  Unit  in
 Chittor  District

 की  स्थापना  199

 4750  खंडवा  स्टेशन  (  मध्य  रेलवे  )  पर  Increase  of  Commercial  Clerks  Khan-

 वारिज्यक  लिपिकों  की  संख्या  में
 dwa  Station  (Central  Railway)  199

 वर्द्धि

 4751  भारतीय  रेलवे में  काय  कर  रहे  Pakistan  Nationals  working  on  Indian
 Railways  199 पाकिस्तानी  राष्ट्रीक

 4752  कनिष्ठ  वेतनमान  वाले  श्रधिकारी  Promotin  of  Junior  Scale  Officer  to

 की  वरिष्ठ  वेतनमान  में  पदोन्नति
 Senior  Scale  200

 4753  राजभाषा  (  faurat  )  के  Members  of  Official  Language  (Legis-
 lative)  Commission  201

 सदस्य
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 Baskets  of  Graps  Returned  to  Hydera- 4755  नई  दिल्‍ली  से  श्रंगूरों  की  टोकरियों
 bad  from  New  Delhi  202

 का  हैदराबाद  वापिस  भेजा

 4756  कनाडा  में  राज्य  व्यापार  निगम  की  Winding
 Canada

 up  of  510:  Subsidiary  in
 203

 सहायक  WHEAT  को  बन्द  कर  ना

 4757  पद्चिम  की  wit  रहने  वाली  नदियों  Utilised  and  Unutilised  Trrigation
 Potential  of  Westward  Flowing

 की  प्रयुक्त  तथा  भ्रप्रयुक्त  सिंचाई  Rivers  203

 क्षमता

 4758  रेलवे  के  सिगनल  श्रौर  Channel  of  promotion  for  Artisan
 Staff  in  Signal  and  Telecommu-

 युनिकेशन  विभाग  के  श्राटिजन  nication  Department  204
 कमंचारियों  के  लिये  पदोन्नति  के

 श्रवसर
 Increase  in  Staff  due  to  Intruduction 4759  रेलवे  में  झ्राधुनिक  fanaa  शौर

 of  Modern  System  of  Signals  and
 टेली  कम्यूनिकेशन  प्रणाली  श्रारम्भ  Telecommunication  204
 किये  जाने  के  कारण  कमंचा  रियों
 की  संख्या  में  वृद्धि

 4760  रेलवे  के  सिगनल  श्रौर  टेली  Posting  of  Leave  Reserve  Khalasi
 Maintainer,  Inspector  inS &  T

 निकेशान  (  श्रौर  संचार )  Department  205
 विभाग  में  अवकाथ  रिज

 tat  श्रौर  निरीक्षक  की

 निंयुक्ति
 4762

 Refund  of  Income  Tax  to  Guards गार्डों  (  संगजल  कमंचारी  )  की
 (Running  Staff)  205

 ग्रायकर  की  वापस  श्रदायगी
 Representation  by  Oil  Miilers  of 4763  हैदराबाद  मध्य  के

 Hyderabad  for  More
 aa  faa  मालिकों  को  श्रोर  a

 Wagons
 (South  Central  Railway)  206

 अधिक  माल  डिब्वों  के  लिये

 अभ्यावेदन
 mare 4764  उच्चस्तरीय  समिति  का  काण्ड्ला  Visit  of  High  Power  Committe  to

 Kandla  Free  Trade  Zone  206 अ्रवाध्ब्यापार  जौन  का  दौरा
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 में  पदोन्नति  के  लिये  हैड  सिगनलरों
 graph  Traffic  Inspectors  210

 की  मिली  जुली  वरिष्ठता  सूची

 4771  दक्षिरा  रेलवे  में  तीसरी  श्रेणी  के  Promotion  of  Class  IV  Staff  to  Class
 III  post  on  Southern  Railway  211 पदों  पर  चौथी  श्रेणी  के

 चारियों  की  पदोन्नति

 4772  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रेलगाड़ियों  का  Derailment  of  Trains  in  North  Eastern

 पटरी  से  उतरना  Region  211
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 पद  पर  नियुक्ति  के  लिये

 4280  श्रांघ्र  प्रदेश  में  बिजली  की  कमी  Shortage  of  Power  in  Andhra
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 Power  from  Karnali  Project  215

 दने  के  वारे  में  भारत  नेपाल  वार्ता

 4782  अ्राघ्न  प्रदेश  में  बिजली  की  mitt  Acute  power  shortage  in  Andhra
 Pradesh

 कमी
 215

 4783  दक्षिणा  रेलवे  में  कोयले  की  सप्लाई  Supply  of  coal  to  Southern  Railway  216

 4784  Railway  Accidents  217 रेल
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 लोकसभा  वाद-विवाद  wafer

 LOK  SABHA  DEBATES  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-सभा

 L  OK चे  व  Ls SABH  A

 ——

 2  1972/12  वबदाख  1894
 aie

 Tuesday,  May  2,  7972 /  Vatshakha  12,  1894  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 Aeqat  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  Speaker  in  the  chair  |

 निधन-सम्बन्धी  उल्लेख

 OBITUARY  REFERENCE

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुभे  सदन  को  1  1972  को  57  ay  की  श्रायु  में  अहमदाबाद  में

 श्री  कमल  नपन  बजाज  की  दुःखद  अर  असामयिक  मृत्यु  का  समाचार  देना  है  ।

 श्री  बजाज  1957-70  वर्षों  के  दौरान  तीसरी  एवं  चौथी  लोक-सभा  के  सदस्य

 थे  उन्होंने  वर्धा  चुनाव  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  किया  ।  वह  एक  यशस्वी  सेठ  जमना

 लाय  के  महान  पुत्र  थे  ।  उनका  बाल्यकाल  गाँधी  जी  ate  प्रत्य  स्वाधीनता  से  नगनियों

 BAT  ददन  श्रौर  प्रेरणा  के  श्रन्तगंत  व्यतीत  श्र  ।  हमसे  जो  इस  सदन  में  उनके  साथ  बैठे  हैं

 ag  जानते  हैं  कि  वे  कितने  भद्र  मिलनसार  व्यक्ति  थे  ।  एक  सुयोग्य  संसदत्रिह  होने

 के  नाते  वह  सभा  की  विशेषतया  सांस्कृतिक  are  श्रौद्योगिक  समस्याओ्रों  से  संबंधित

 कार्यवाही  में  सक्रिय  भाग  लिया  करते  थे  ।  उन्होंने  स्वाधीनता  संग्राम  में  भाग  लेने  के  कारण  कंद

 की  सजा  भुगती  थी  भर  विभिन्न  तरीकों  से  स्वाधीनता  श्रात्दोलन  में  योगदान  दिया  था  ।  उनका

 जन्म  एक  प्रसिद्ध  उद्योगपति  परिवार  में  gat  था  झर  वह  एक  परोपकारी  व्यक्ति  थे  तथा  अ्रनेक

 सामाजिक  एवं  दौक्षिक  संस्थाओं  से  सम्बद्ध  थे  ।

 हमें  aaa  इस  मित्र  की  मृत्यु  पर  गहरा  दु:ख  हुआ  है  ।  मुभे  fasara  है  कि  शोक  सन्तप्त

 परिवार  को  संवेदना  संदेश  भेजने  में  सभा  मेरे  साथ  है  ।

 प्रधान  परसारु  ऊर्जा  इलंक्ट्रानिक  गृह  मंत्रो  तथा  सुचना  we  प्रसारण

 संत्री  इन्दिरा  :  मैं  ग्रप्यक्ष  महोदय  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावनाश्ं  से  सहमत
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 &  ।  श्री  कमन  नयन  बजाज  की  अ्रचान क  मृत्यु  के  समाचार  से  हम  सब  को  गहरा  ग्राघात

 । पहुँचा  ध

 महात्मा  गांधी  के  माध्यम  से  1920  के  प्ररम्भ  में  मेरा  परिवार  उनके  पिता  सेठ  जमना

 लाल  बजाज  के  निकट  सम्पक  में  मैं  उस  समय  से  ही  कमल  नयन  बजाज  को  झौर  उनके

 परिवार  के  eq  सदस्यों  को  जानती  हूँ  1  कुछ  समय  के  लिए  हम  बम्बई  में  एक  ही  स्कूल  में  पढ़ें

 भी  थे

 श्री  कमल  नयन  बजाज  ने  अपने  विद्यार्थी  काल  में  भी  राष्ट्रीय  श्रान्दोलन  में  प्रमुख  भाग

 लिया  ।  राजनीति  में  उन्हें  गहन  रुचि  थी  स्वतन्त्रता  के  अपने  पिता  के  कदमों  पर  चलते

 हुए  उन्होंने  कांग्रेस  दल  के  श्रनेक  पदों  पर  कार्य  किया  ।  उसके  साथ  ही  झपनी  चतुरता  ate  कुशाग्र

 बुद्धि  के  वार  उन्होंने  व्यापार  के  क्षेत्र  मे  भी  उन्नति  की  ।  वह  झनेक  संस्थाओं  से  सम्बद्ध  थे  ate

 भर  में  तथा  विदेशों  में  उनतके  van  मित्र  थे  ।

 एक  जाना  पहचाना  व्यक्ति  हमारे  सार्वजनिक  क्षेत्र  से  उठ  गया  है  उनकी  कमी  को

 महसूस  किया  जायेगा  ।  क्या  श्राप  शोक  सन्तप्त  परिवार  के  सभी  सदस्यों  तक  हमारा  गहन  दु:ख,

 सहानुभूति  अर  शोक  aaa  पहुँचा  देंगे  ?  इस  अ्रवसर  पर  मैं  उनकी  वृद्धा  श्रीमती  जानकी

 जिनके  लिए  ag  घटना  ate  भी  दुःखद'यी  उनके  प्रति  विशेष  भावनाएं  व्यक्त  करती  हूँ  ।

 शमी  दीनेन  weTaTa  :  मैं  STUHR  द्वारा  तथा  सदन  की  नेता  द्वारा  व्यक्त

 नाम्रों  का  प्रमथन  करता  हूं  शौर  करता  हूँ  कि  स्वर्गीय  श्री  कमल  नयन  बजाज  के  दोक

 सन्तप्त  परिवार  तक  हमारा  दुःख  एवं  शोक  संदेश  पहुंचा  दें  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  (Shajapur)  :  she  news  of  untimely  death  of  Shri  Kamal
 Nayan  Bajaj  yesterday  was  a  great  shock.  I  had  an  Opportunity  to  know  him  from  very  near,
 as  [was  alos  a  member  of  the  fourth  Lok  Sabha  We  were  neighbours  also  when  I  was

 putting  up  at  Ferozeshah  Road.  He  was  a  thorough  gentleman  and  was  known  for  his  simpli-
 city.  His  untimely  death  is  a  great  loss  to  political  field.  I,  on  my  own  behalf  and  on  behalf  of

 my  party  share  the  sentiments  expressed  by  you  and  by  the  house  and  request  that  our  condo-
 lences  may  be  conveyed  to  the  bereaved  family.

 Shri  5.  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  Shri  Kamal  Nayan  Bajaj,  som  of  late  Shri  Jamna
 Lal  Bajaj,  was  a  member  of  this  House  for  a  long  time.  Though  his  political  belief  were
 different,  to  which  neither  nor  my  party  could  subscribe,  yet  his  behaviour  was  so  good  that

 we  used  to  forget  our  differences.  I  think  that  his  death  has  caused  a  loss  and I
 request  that  my  and  my  party’s  sympathies  and  deep  sorrow  may  be  conveyed  to  the  bereaved
 fiunily.

 Shri  Shymnandan  Mishra  (Begusarai):  When  we  herd  the  news  of  sad  demise  of
 Shri  Kamal  Nayan  Bajaj  yesterday,  we  were  much  perturbed  and  felt  that  a  great  personality
 had  departed  from  the  field  of  politics,  social  service  and  industry.  Shri  Bajaj  continued  fighting
 the  struggles  of  life  for  57  years,  the  way,  he  struggled,  would  always  be  remembered.  His
 personality  depicted  simplicity  and  balanced  life.  He  did  not  lost  humour  or  balance  in
 critical  times  also.  He  led  a  faithful  and  resolute  life  in  politics  and  achieved  success  in  the
 world  of  business  also  in  accordance  with  the  tradition  of  his  family.

 There  may  not  be  any  freedom  fighter  who  may  not  be  knowing  contribution  of  his
 family  in  freedom  struggle.  All  would  agree  that  the  history  of  his  family  during  freedom
 movement  would  always  be  remembered.
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 He  was a  man  of  high  ideals.  He  has  himself  written  ब्त्तु  have  not  been  able  to

 translate  much  into  But  such  niter  ndic  बा ative ance  on  his  part  is  i
 अ  ed  f  his  gentleness.

 Recently  he  had  written  a  book,  entitled  Vula  He  gave  me  uu ह  |  copy  of
 the  same  with  one  sentence  on  it:

 brother  Mishra,

 we  have  learnt  to  go  far  but  learn  to  come  nearer’’  Tt  would  always  affect  my  life.

 He  always  tried  to  follow  in  his  life  the  three  ideals  which  were  personified  by  Bapu,  Vinoba
 and  Jamna  Lalji.  He  has  written  was  donation  in  Kakaji;  business  but  there  is
 business  in  our  donation,  Bapu  used  to  utter  the  name  of  ‘Ram’  lest  he  may  not  forget  it,  but
 we  remember  ‘Ram’  by  mistake.  Vinobaji  is  of  Sound  intellect  and  unsound  body  but  our

 intellect  is  unsound  and  body  sound.  He  wanted  to  follow  these  three  ideals  पा  his  life  and  I

 When  we  feel  that  he  has  died think  we  all  are  grief  stricken  today  on  his  passing  away.
 while  staying  with  his  sister,  we  are  fiilled  with  sympathy  for  that  sister  also.  Such  a  death  of
 a  brother  is  a  matter  of  great  sorrow  for  a  sister.  To-day  our  hearts  are  with  that  sister  and
 the  family.  We  think  we  were  a  member  of a  large  community  and  this  feeling  of  oneness
 with  the  family  would  always  remain  with  us.  The  feeling  expressd  by  you,  the  Prime  Minister
 or  other  horr.  Members  are  the  feelings  of  all  of  us.  I  would  request  you  that  when  our  sorrow

 and  condolences  are  conveyed  to  the  bereaved  family,  you  should  also  send  a  letter  to  the
 sister  of  Shri  Kamal  Nayan  Bajaj  expressing  our  condolences.

 श्री  विश्वनाथन  (atestara)  :  श्री  कमल  नयन  बजाज  की  मृत्यु  से  हमने  न  केवल

 एक  प्रमुख  उद्योगपति  एवं  परोपकारी  af  खो  दिया  है  अपितु  एक  स्वत्तन्त्रता  सेनानी  श्रौर

 महात्मा  गांधी  का  निकट  सहयोगी  भी  खो  दिया  है  ।  झपने  दल  की  श्रोर  से  हम  झपको  श्रनुरोध

 कर  रहे  हैं  कि  हमारा  MH  सन्देश  दोक  सन्तप्त  परिवार  को  प्रेषित  कर  दें  ।

 Shri  Bhagirath  Bhanwar  (Jhabnar)  :  agree  with  the  sentiments  expressed  in  the

 House.  History  of  Bajaj  with  reference  tothe  country is  known  to  al).  Shri  Bajaj  played  a
 constructive  role  in  the  freedom  struggle  of  the  country  with  inspiration  specially  from

 Mahatma  Gandhi,  slowly  and  slowly  all  the  followers  of  Mahatma  Gandhi  are  learning  the

 scene  and  itis  causing  a  great  sorrow.  I  wish  we  may  also  do  something  for  the  country  by

 getting  inspirations  from  Shri  Bajaj’s  feelings  for  the  country.  I  myself  and  on  behalf  of

 my  party  pay  my  homage  to  the  departed  soul  and  express  condolence  towards  bereaved

 family.

 Sto  एस०  एल०  aaeaat  :  श्रघ्यक्ष  ह, मुभ  श्री  कमल  नयन  बजाज

 को  बचपन  से  जानने  का  श्रवसर  प्राप्त  दरा  है  ।  श्रठारह  वर्ष  की  arg  में  स्वाधीनता  श्रान्दोलन  में

 उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  श्रौर  हम  हरदोई  जेल  में  दोनों  इकट्ठ  थे  ।  वह  श्रठारह  वर्ष  के  युवक  थे

 WIT  उन्हें  एक  श्रलग  कोठरी  में  रखा  गया  हम  वहां  पर  लगभग  तीन  महीनें  इकट्ठ  रहे  श्रौर

 उसके  बाद  सारी  श्रायुभर  हम  मित्र  रहे  ।

 14  1942  के  मैं  वर्धा  में  जिस  दिन  छोड़ो  qHeq  पास  किया

 गया  ।  उनकी  माता  श्रीमती  जानकी  देवी  वहां  पर  थीं  atc  बह  भी  वहां  पर  थे  ।  उस  दिन

 बापूजी  संकल्प  मसौदा  तेयार  कर  रहे  थे  मुभे  उस  दिन  एक  बिच्छू  ने  काट  खाया  Wt

 उनकी  माता  श्रौर  वे  सारी  रात  मेरी  सेवा  करते  वह  fata  स्वभाव  के  ale  मिलनसार

 व्यक्ति  थे  वह  एक  बहुत  बड़े  उद्योगपति  थे  श्रौर  मेरे  राज्य  में  उनकी  एक  aga  बड़ी  मिल  थी  ।

 वह  बहुत  बड़े  परोपकारी  थे  ।  अपनी  aad  अथवा  सम्पत्ति  का  उन्हें  विल्कुल  भी  घमन्ड  नहीं  था

 गरीबों  की  सहायता  करने  में  वह  बहुत  उदार  थे  ।
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 उत्तर

 जब  gag  के  समाचार  पत्रों  से  मुभे  उनके  निधन  का  समाचार  ज्ञात  उस  समय  मुभे

 बहुत  बड़ा  Oat  पहुंचा  मेरी  कामना  है  कि  agate  भ्रधिक  समय  जीवित  रहे  होते  ।  वह

 युवा  थे  ate  देश  सेवा  में  रत  थे  ।  सदन  में  व्यक्त  waar  के  प्रति  मैं  सहमत  हूँ  तथा  aaa

 भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  उनकी  माता  तथा  बहिन  को  हमारा  शोक  सन्देश  प्रेषित  कर  दिया  जाये  ॥

 श्री  पीलू  मोदी  :  इस  सदन  में  व्यक्त  भावों  के  साथ  मैं  शर  मेरा  दल  सहमत  हैं  ।

 पिछली  लोक-सभा  में  हमारे  सहयोगी  होने  के  भ्रतिरिक्त  श्री  बजाज  कुछ  वर्षों  से  मेरे  व्यक्तिगत  मित्र

 भी  थे  ।  जितना  भी  समय  हम  इकट्ठे  उस  समय  हम  में  पर्याप्त  sat  मजाक  चलता  रहता  श्रौर

 विचारों  का  श्रादान  प्रदान  होता  ।  उनके  बारे  में  जो  भी  कुछ  कहा  गया  मैं  उसमें  शरीक  होना

 चाहता  हूं  हम  यह  जानते  हैं  कि  उन्होंने  तथा  उनके  परिवार  ने  देश  के  स्वाधीनता  संग्राम  में  बहुत

 ही  योगदान  दिया  है  मेरा  भझ्रनुरोध  है  कि  उनके  परिवार  को  मेरी  श्रोर  से  तथा  मेरे  दल

 की  श्रोर  से  श्री  बजाज  के  श्रसामयिक  निधन  पर  हादिक  दुःख  की  भावना  प्रेषित  कर  दी  जाये  ।

 श्रीमती  एम०  गोडफ़  :  सभा  की  नेता  तथा

 अरन्य  सदस्यों  द्वारा  सदन  में  व्यक्त  भावनाओं  में  मैं  भी  शरीक  होना  चाहती  हूँ  ।  मैं  चाहूँगी  कि  श्री

 बजाज  के  श्राकस्मिक  निधन  पर  हमारी  हार्दिक  सम्वेदना  उनके  शोक  सस्तप्त  परिवार  तक
 पहुँचा

 दी  जाये  ।

 Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh)  :  I  had  an  apportunity  to  sit  with  Shri  Bajaj  for
 four  years  during  the  last  Lok  Sabha.  I  had  also  an  occassion  once  or  twice  to  stay  with  him
 for  a  day  or  two  on  certain  functions.  As,  yourself  and  leader  of  the  House  have  expressed,
 simplicity  and  humour  were  two  special  feartures  of  his  personality.  Any  one  coming  near  to
 him  felt  not  to  leave  his  nearness.  I  associate  myself  with  the  views  expressed  by  you  as  well
 as  the  leader  of  the  House  and  pray  to  the  God  that  while  presenting  his  physical  body  to  the
 ashes  we  may  select  certain  qualities  held  by  him  and  try  to  become  like  him.

 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  ग्रब  हम  श्रपना  शोक  प्रकट  करने  के  लिए  कुछ  देर  के  लिए  मौन  खड़े

 होंगे  ।

 उसके  पश्चात  सदस्य  कुछ  देर  के  लिए  मौन  खड़े  रहे  ।

 The  members  than  stood  in  silence  for  a  short  while.

 श्रष्यक्ष  महोदय :  मुभे  प्राप  को  यह  सुचित  करना है
 कि  बुधवार  तथा  गुरुवार  को

 मध्याह्न  भोजन  का  ग्रबकाझा  नहीं  होगा  तथा  wae  सप्ताह  भी  मंगलवार  तथा  बुधवार  को

 मध्याह्न  भोजन  का  शभ्रवकाश  नहीं  होगा  ।

 es ee

 प्रइनों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 कोयले  के  लापता  anal  की  afaaaat

 *646.  श्री  श्रण्तासाहिब  गोर्टाखिडे  :
 कया

 रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1966  से  मशीन  लिंकिंग  की  नई  प्रक्रिया  लागू  किये  जाने  के  बाद
 भी  रेलवे  में  बुक  किये  गये  वैगनों  की  कुल  संस्था  कोयले  के  लापता  anal  की  प्रतिशता  श्रधघिक
 चल  रही  है  ;  ate
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 रेल  मंत्री  के ०  (#)  जी  ह  |

 प्रारम्भिक  प्रलेखों  को  गलत  श्रौर  श्रपूर्ण  रूप  से  तयार  करने  श्रौर  ग्रदात

 दूटकरणा  श्रौर  छिद्र  में  त्रुटियों  के  कारण  ।

 श्री  ग्रण्णासाहिव  गोर्टाखडे  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  feat  बताई  वास्तविक  स्थिति  उससे

 भिन्न  है  ।  वर्ष  पूर्वे  यह  बताया  गया  था  कि  कोयला  वेगनों  के  लापता  हो  जाने  ate  मिलाये

 न  जा  पाने  की  घटनाश्ों  की  संख्या  बहुत  श्रधिक  है  शौर  लोक  लेखा  समिति  के  समक्ष  यह  बताया

 गया  था  कि  मदीन  लिंकिंग  की  नई  प्रक्रिया  लागू  किये  जाने  के  पश्चात  स्थिति  में  काफी

 सुधार  हो  गया  है  ।  हालाकि  यह  प्रक्रिया  1966  में  लागू  की  गई  परन्तु  फ़िर  भी  स्थिति  में

 कोई  सुधार  नहीं  gar है
 ।  स्थिति  वही है  ।  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  मदीन  लिंकिंग  प्रक्रिया  के

 लागू  करने  पर  क्या  खर्चा  हुन्ना  था  ९ ् ्रौर  कोयले  के  लापता  वेंगनों  शर  मिलाये  न  जा  पाने  वाले

 वेंगनों  की  संख्या  का  थी  ?

 श्री  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  स्थिति  वही
 है

 जहां  तक  मेरी  जानकारी

 on)  पिछले  सात  वर्षों  में  स्थिति  श्रौर  भी  fast  है  ।  स्थिति  बहुत  ही  श्रघिक  fame  है  ।  मुझे

 प्रसन्नता  है  कि  माननीय  सदस्य  ने  इस  बारे  में  लेकर  seq  पुछा  है  ।  प्रतिशतता  3  प्रतिशत

 से  बढ़  कर  3  प्रतिशत  हो  गई  |  रेलवे  प्रद्यासन  के  इस  पहलू  में  स्थिति  fame  है  ।  पिछले  दो

 agar  तीन  महीनों  से  हम  इस  दिशा  में  विभिन्न  sara  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  प्रक्रिया  में  सुधार  करने

 शर  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने  के  विचार  से  दो  काय  दलਂ  नियुक्त  किए  हैं  ।

 वित्त  के  माध्यम  से  मैंने  एक  श्रौर  श्रघ्ययन  का  श्रादेश  दिया  था  ate  वह  रिपोर्ट  तैयार

 ara  ही  हमने  बोर्ड  में  उस  पर  विचार  किया है  ate  एक  उप-समिति  नियुक्त  करने  का

 निश्चय  किया  हैं  ।  रेलवे  के  उप-मंत्री  उसके  उपाध्यक्ष  होंगे  र  रेलवे  NS  के  सम्बद्ध  सदस्य  उसके

 सदस्य  होंगे  यह  समिति  अ्रध्ययन  कायें  को  शीघ्रता  से  पूरा  करेगी  ae  कार्यन्वयन  तथा  कमियों

 को  दूर  करने  के  लिए  सिफारिशें  करेगी  |

 श्री  श्रण्णासाहिब  गोर्टाखिडे  :  मेरे  विशिष्ट  seq  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  इन

 नाईयों  को  दूर  करने  के  लिए  जो  मशीन  लिंकिंग  प्रक्रिया  लागू  की  गई  उस  पर  क्या  व्यय

 gar
 था  ?  इन  लापता  मिलाई  न  जा  सकने  वाली  कोप्रला  वेंगनों  में  भेजे  जा  रहे

 कोयले  का  मूल्य  क्या  था  ?

 श्री  के०  हनुमस्तया  की  खरीद  पर  लगने  वाले  वास्तविक  धन  के  बारे  में

 मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  यह  व्यय  का  प्रइन  नहीं  है  यह  प्रइन  गलत  भेजने  awa

 डिलीवरी  शौर  प्रेरणा  तथा  प्राप्ति  का  सत्यापन  न  कर  पाने  का  है  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachwali  MayI  know  who  was  responsible  for  these  missing

 wagons,  hich  you  have  even  accepted  in  your  answer  ?  Was  any  action  taken  against  them  ?

 Whether  the  loss  in  this  respect  has  been  estimated,  be  it  to  the  Railway  Board  or  Industria-

 lists  ?  What  has  been  the  claim  in  this  respect  ?

 श्री  के०  हनुमन्तया  इस  प्रदन  का  संबंध  रेलवे  द्वारा  asa  उपयोग  के  लिए  खरीदे  गये

 ay  az ई
 कोयले  से  ।  व्यापारियों  ave  meat  की  बात  इ बरत व  नहीं  ज्ञाता  ॥  जहां  तक  हानियों  का  संबंध है
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 रेलवे  के  रिसीविंग  स्थलों  की  संख्या  .  500  प्रघिक है  ।  श्रनियमितताग्रों  ale  हानियों  का

 यह  nie
 या

 निर्धारण  करना  बहुत  कठिन  काय  है  किया  जा  रहा  हैं  ।

 श्री  एम०  एम०  गोपाल  रेड्डी  :  हमने  केवल  लापता  बच्चे  की  ही  बात  सुनी  है  ।  यह

 कैसी  बात है  कि  पूरी  तरह  भरी  हुई  and  लापता  हो  रही  हैं  ?  मंत्री  महोदय  का  स्पष्टीकरण

 बिलकूल  ही  स्पष्ट  नहीं  है  ।

 ध अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मिर्सिंग  लिक  का  प्रदन

 श्री  एस०  बी०  गिरि  माननीय  मंत्री  ने  है  कि  रेलवे  के  उप-मंडीकी  श्रध्यक्षता

 में  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।  क्या  वे  रेनवे  की  मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  के  नेताओं  का

 हयोग  लेने  के  प्रदइन  पर  विचार  करेंगे  ?

 थी  के०  हनुमन्तेया  :  मजदूर  युनियन  नेताग्रों  को  इसमें  सम्बद्ध  करने  की  बात  केवल  उनकी

 गवाहों  लेने  तर  उनसे  सुभाव  लेने  के  बारे  में  झ्राती  है  ।  यह  समिति  की  सदस्यता  का  प्रइन  नहीं

 श्रमिक  नेताों  के  gurl  का  स्वागत  है  ।  सुभाव  देने  के  लिए  उन्हें  श्रीपचारिक
 रूप  से

 प्रामांत्रति  किया  जायेगा  ate  हम  उनकी  जानकारी  एवं  ग्रचुभव  का  लाभ  उठायेंगे  |

 Power  Supply  to  Bihar  at  Higher  Rates

 *650.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (a)  whether  the  rate  at  which  power  is  supplied  to  industr  11.0 ह  sin  Bihar  is  higher  than
 the  rate  at  which  power  is  supplied  to  industries  in  Uttar  pradesh  and  We:t  Bengal;

 (b)  whether  Government  have  taken  any  action  to  establish  uniform  rates  of  power
 tariff  in  all  the  States  of  the  country;  and

 if  so,  the  broad  outlines  thereof  ? (c)

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.N.  Kureel)  :

 (a)  to  (c)  A  Statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Statement

 (a)  Yes,  Sir,  The  rates  charged  for  industries  in  Bihar  are  higher  as  compared  to
 those  prevailing  in  the  States  of  Uttar  Pradesh,  and  West  Bengal.

 (b)  &  (c)  The  State  Electricity  Boards  have  powers  to  frame  their  own  tariff  for  power
 supply  to  various  consumers  in  their  respective  areas.  Power  tariffs  vary  from  State  to  State
 because  of  variations  in  the  cost  of  generation,  transmission  and  distribution.  It  is  the  aim  of
 the  Government  to  ensure  that  there  are  uniform  tariff  rates  for  each  category  of  consumers
 within  each  State  in  the  first  instance  and  ultimately,  on  the  establishment  of  an  All  India  Grid
 and  to  narrow  the  disparities  in  the  rates  to  the  extent  feasible  in  the  country  asa  whole.
 Uniform  power  tariffs  for  each  category  of  consumers  have  been  introduced  in  the  States  of
 Andhra  Pradesh,  Assam,  Bihar,  Gujarat,  Haryana,  Kerala,  Mysore,  Punjab,  West  Bengal  and

 Madhya  Pradesh.  The  remaining  Boards  in  the  States  of  Maharashtra,  Orissa  and  Rajasthan
 are  also  taking  steps  in  this  direction.  In  Uttar  Pradesh,  the  Board  introduced  uniform  tariff

 throughout  the  State  in  July,  1968,  except  in  the  three  major  cities,  namely,  Allahabad,  Kanpur
 and  Lucknow  where  a  lower  low  tension  tariff  for  domestic  category  consumers  is  inforce  due
 to  historical  reasons.  Although  Tamil  Nadu  Board  introduced  uniform  tariffs,  it  has  kept
 Separate  high  tension  tariff  for  large  and  heavy  industries  in  hydro  and  thermal  areas.

 6



 2  May,  1972  Oral  Answers  to  Questions
 oe

 Shri  K.  M.  Madhukar  1  would  like  to  know  whether  Hon.  Minister  has  gone  into  the

 cxvases  of  high  cost  of  production  in  Bihar;  whether  he  has  discussed  this  question  with  the

 Bihar  Electricity  Board  or  the  State  Government  ?  What  are  the  reasons  for  higher  cost  of

 g-neration  in  Bihar  and  what  are  the  steps  being  taken  by  the  Central  Government  to  reduce
 the  cost  of  generation  ?

 निचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  :  इस  संबन्ध  में  हमने  बिहार  सरकार  के

 साथ  बातचीत  नहीं  की  है  वहां  पर  बिजली  बनाने  पर  खरच  बहुत  श्रधिक  श्राता हैं  झर  वहां  ofaay

 2  वी  हानि  होती  है  ।  शर्त  हम  इन  बात  पर  बल  नहीं  दे  सकते  कि  दर  में  कमी  की  जाये  ।

 फिर  भी  माननीय  सदस्य  के  सुभाव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  उनसे  कहूँगा  कि  वे  दर  कम  करने  का

 > 2 प्रयास  करें  ।  किन्तु  qua  इसमें  संदेह  कि  tat  कम  कर  क्योंकि  इस  समय  हानि  उठा

 है

 Shri  K.  M.  :  The  Hon.  Minister  has  himself  admitted  that  the  cost  of

 production  is  very  high  and  they  are  adding  to  the  loss.  I  would  like  to  know  the  centrally

 sponsored  scheme,  if  any,  to  make  good  this  loss,  which  is  caused  due  to  mismanagement.

 May  I  know  whether  Government  propose  to  give  subsidy  in  order  to  make  up  the  loss  and

 bring  uniformity  in  different  rates  of  electricity  in  different  States  ?

 के  रात  :  तो  बिहार  के  इलैक्ट्रीसिटी  NS  को  भ्रपना  घाटा  पुरा  करने  के

 लिये  प्रयास  करने  को  ही  कह  सकता  हूं  हम  समय-समय  पर  इस  सम्बन्ध  में  उसे  लिखते  भी  रहते

 उसे  घाटा  कई  कारणों  से  हो  रहा  है  ।  उनमें  से  एक  यह  है  कि  उसमें  बहुत  श्रधिक  at  लगी

 >
 2  gy  ara  है  कि  श्रगले  कुछ  वर्षों  में  घाटा  पूरा  कर  लिया  जायेगा

 Shri  K.  N.  Tiwary:  May  I  know  whether  he  has  personally  discussed  this  question
 with  the  Bihar  Electricity  Board  to  find  out  the  reasons  for  the  loss;  if  so,  the  details  thereof  ?

 What  are  the  suggestions  made  by  Central  Government  to  check  the  loss,  and  the  steps  which

 are  being  taken  by  Bihar  Government  or  Bihar  Electricity  Board  in  this  direction  ?

 राव  :  स्वयं  मैंने  तो  इस  प्रइन  पर  उनके  साथ  कोई  विचार-विमर्श  नहीं  किया

 है  ।  श्रधिकारियों  के  स्तर  पर  इस  प्रश्न  पर  समय-समय  पर  विचार  होता  रहता  है  ।  वहां  पर

 लाभ  अवस्य  होना  चाहिये  ।  fara  बैंक  को  भी  हमने  ऐसा  वचन  दे  रखा  है  ।  बिहार  में  बिजली  की

 अ्रधिक  दर  होने  के  मुख्य  दो  कारण  ये  हैं  (1)  कमेंचारियों  का  श्रधिक  (2)  बिजली-उत्पादन

 की  तुलना  में  उसकी  कम  बिक्री  होना  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Mr.  Speaker,  Sir,  is  it  a  fact  that  a  large’  number  of  small
 scale  industries  have  closed  down  due  to  the  high  rates  of  electricity  in  Bihar?  ॥ है उ  so,  I  would

 like  to  know  whether  Government  propose  to  give  some  special  subsidy  to  them  to  reopen

 them  ?

 राव  :  यह  सच  है  कि  बिहार  में  बिजली  की  दर  बहुत  अधिक  है  ।  यदि  उद्योग

 बन्द  नहीं  हो  रहे  तो  वहां  नये  उद्योग  स्थापति  नहीं  हो  रहे  हैं  ।  ऊँची  दरों  का  प्रभाव  लघु

 उद्योगों  पर  भी  पड़ा  ही  होगा  ।  कोई  भी  नया  उद्योग  स्थापित  नट्टीं  होगा  ।  तनत  बिहार  के  हित  में

 यही  है  कि  वहां  की  सरकार  लघु  उद्योग  के  लिए  निर्धारित  20  पैसे  की  दर  को  कम  करने  का

 यत्न  करे

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  :  May  I  know  whether  his  Ministry  is  contemplating  to

 introduce  a  uniform  rate  all  over  the  country  and  to  construct  an  All  ‘India  Power  Grid  in

 order  to  lower  the  cost  of  generation  in  some  States  ?
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 डा०  के०  एल०  राव  :  हां  ।  हम  इत  बारे  में  प्रयास  कर
 रहे  हैं

 कि  प्रत्येक  राज्य  में

 बिजली  के  विशेष  लोड  के  लिए  एक  ही  दर  हो  ।  हमें  इस  दिशा  में  सफलता  मिली  है  ।  एक

 प्रथवा  दो  राज्य  ऐसे  भ्रवद्य  हैं  जहां  ऐसा  नहीं  हो  पाया  है  ।  जहां  तक  सभी  राज्यों  में  समान  दर

 होने  का  सम्बन्ध  इसके  लिए  एक  श्रौर  पंचवर्षीय  योजना  की  प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी  ।  ऐसा  करने

 से  हमें  पहले  श्रखिल  भारतीय  स्तर  पर  एक  ग्रिड  बनाना  पड़ेगा  ।  इसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  बिजली  के श्री  aaa  agra

 उत्पादन  पर  तराने  वाला  खचं  शभ्रलग-श्रलग  इसलिए  वहां  बिजली  की  दरें  भी  पृथक-पृथक  हैं  ।

 किन्तु  क्या  यह  भी  सच  है  कि  एक  राज्य  में  ही  बिजली  की  दरें  विभिन्न  स्थानों  पर  अ्लग-श्रलग

 +?

 डा०  के ०  एल०  राव  :  यह  इस  बात  पर  fade  करता  है  कि  विद्युत-जनन  केन्द्र  कोयला

 क्षत्र  से  कितनी  दूर  है  ।  कोयले  का  मूल्य  प्रत्येक  स्थान  पर  श्रलग-ग्रलग  होता  है  ।  किन्तु  va  हम

 ऐसा  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  एक  राज्य  में  विद्यमान  दिभिन्‍न  दरों  का  आत  निकालकर  एक  समान

 दर  निश्चत  कर  दी  जाये  ।

 थ्री  इधासनन्दन  मिश्र  :  भारत  में  बिजली  की  श्रौसत  दर  ate  बिहार  में  प्रचलित  दर  में

 क्या  जन्तर  >  ?  क्या  बिट्टार  में  बिजली  की  दर  होने  का  कारण  यह  है  कि  वहां  पर  लघु

 स्तर  के  विद्युत्  प्रजनन  केन्द्र  हैं  ।  यदि  तो  क्या  ऐसे  बड़ें  एकक  स्थापित  करने  सरकार  का

 विचार  है

 डा०  Uso  Fo  राव  :  केवल  बिहार  में  ही  नहीं  अपितु  सम्पूरां  देश  के  एककों  के  श्राकार

 में
 वृद्धि  की  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  होने  पर  ही  सम्पूर्णा  देश  के  लिए  बिजली  सस्ती  दरों  पर  उपलब्ध

 करवाई  जा  सकती  है  ।  हम  यह  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  पांचवी  योजना  के  दौरान  100  मैगावाट  से

 कम  क्षमता  का  कोई  भी  एकक  स्थापित  न  किया  जाये  ate  हमारा  प्रयत्न  यह  कि  अधिकतर

 00  मैगावाट  के  एककों  की  ही  स्थापना  की  जाये  ।  बिहार  में  विभिन्‍न  श्ररियों  की  श्रौसत  दर

 विशेषतया  fara  बिहार  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  विजली  की  दर  20  पैसे  है  जब  कि

 उत्तर  प्रदेश  are  पश्चिम  बंगाल  जसे  पड़ौसी  राज्यों  में  यह  दर  लगभग  18  पैसे  है  इनमें

 लगभग  2  पैसे  का  फर्क  है  ।

 Shri  R.  C.  Vikal:  know  the  difference  in  rates  prevailing  in  Bengal,  Bihar  and
 Uttar  Pradesh  ?  Why  the  Government  is  making  up  the  loss  which  is  being  suffered  by  her]
 on  account  of  supply  of  power  to  Birlas  from  Rihand  Dam  on  lower  rates  then  its  production
 cost?  would  also  like  to  know  why  Birlas  are  being  supplied  power  at  the  rate  of  2  paise
 per  unini  which  is  an  abnormal  lower  rate  ?

 डा०  Fo  THo  41: 1  :  सदस्य  महोदय  उत्तर  प्रदेश  का  उत्लेख  कर  रहे  बिहार  में  तो

 बिडला  बन्धुओं  को  2  पैसे  की  दर  से  बिजली  सप्लाई  सहीं  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Ishwar  Chowdhry  :  have  visited  my  constituency  Gaya  recently.  The  higher
 rate  of  electricity  which  is  being  charged  in  Bihar  as  compared  to  other  States  has  its  direct
 effect  ए  small  farmers  and  industries.  Therefore,  1  would  like  to  know  from  the  hon.
 Minister  as  to  what  immediat:  steps  ate  being  taken  to  provide  power  at  cheaper  rates  to  Blhar
 So  that

 proper  irriggation  cai  take  place,  cottage  and  small  ind
 f  armers  can  be  b  enented enefited  >

 ustries  canrun  and  margina
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 डा०  के०  एल०  राव  :  प्रत्येक  राज्य  में  बिजली  ् बो डड  की  श्राय  के  अ्रनुसार  ही  दरें  निर्धारित

 की  जाती  हैं  ।  बिहार  में  दरों  को  कम  करने  के  यही  उपाय  कि  बिजलो  का  झधिक  से  अधिक

 उपयोग  किया  उसके  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  की  जाये  ale  इसके  साथ  ही  इस  विभाग  में  कायें

 करने  वाले  स्टाफ  में  किसी  प्रकार  की  वृद्धि  भी  न  की  जाये  ।  फिर  भी  मैं  राज्य  बिजली  as  ak

 बिहार  सरकार  को  सदस्य  महोदय  की  इच्छा  से  श्रवगत  करवा

 सुती  कपड़ा  मिलों  के  लिए  निर्यात  सहायता

 651.  श्री  सी०  जनादनन  :  क्या  बिदेश  यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूती  कपड़ा  मिलों  की  निर्यात  सहायता  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  ax

 इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  हैं  ?

 faaar  व्यापार  मन्त्री  एल०  एन०  :  जी  नहीं  ।

 तथा  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 श्री  सी०  जनादंनन  :  बावजूद  इस  तथ्य  के  कि  भारत  सरकार  द्वारा  इस  उद्योग  को  बहुत

 सी  सुविधायें  उपलब्ध  करवाई  गई  हमारे  निर्यात  में  कमी  हो  रही  है  इस  तथ्य  को  दृष्टि  में

 रखते  हुए  कि  fata  में  हमारे  cara  को  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  श्रौर  देश

 में  भीं  इस  उद्योग  का  संकट  बढ़ता  ही  जा  रहा  क्या  सरकार  कम  से  कम  निर्यात  व्यापार  का

 राष्ट्रीय  करण  करने  तथा  इस  समुचे  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मूल  प्रइन  तो  निर्यात  सहायता  से  सम्बद्ध  ari  इसके  साथ

 के  प्रदइन  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  सी०  जनाद॑नन :  सहायता  के  बारे  में  तो  उन्होंने  a  कर  दी  है  ्र्त  वहू  बात  तो

 धार  हो  गई  है  ।  wa  इसीलिए  मैंने  यह  पुछा है  कि  क्या
 ०  थਂ  2

 BIS  नल  सध  एना  नक सार  ws
 यिंवाही  की

 जायेगी  ?

 arrsrsert  osa झच्यक्ष  महोदय :  परन्तु  नीति  WTBrsyy  पूरक  mat  के  रूप  में  नहीं  पूछे जा

 सकते  ।

 श्री  सी०  जनादंनन  :  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  सरकार  इसका  राष्ट्रीयकरण

 करेगी  ?

 श्री  एल०  एन०  frat  :  कपड़ा  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  का  sea  ही  पैदा  नहीं  होता

 अभी  तक  इस  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  करने  का  हमारा  कोई  विचार  नही ंहै  हमारे  निर्यात  की

 स्थिति  इतनी  दयनीय  नहीं  है  जितनी  कि  माननीय  सदस्य  ने  चित्रित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ।

 इसमें  कोई  सन्देह  नहीं है
 कि  विदेश  निर्यात  में  हमें  कड़ी  स्पर्धा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 aie  हमें  जो  सुविधायें  उपलब्ध  उन्हें  खतरा  उत्पन्न  हो  गया  परन्तु  इनसे  qua  के  लिए

 हम  उचित  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  जहां  तक  राष्ट्रीयकरण  या  बिदेश  निर्यात  व्यापार  को  अपने
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 उत्तर प्रश्नों  के  मौखिक  उ  12  FATS
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 शारा
 हाथ  में  लेने  का  wed  उसके  लिए  कपड़ा  उद्योग  जत  Koy  i  की  श्रध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन

 किया  गया है  ।  इस  समिति  ने  soar  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  श्रौर  उस  पर  faq  किया  जा

 रहा है  ।

 श्री  सी०  WMATs AT  :  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  कोई  गम्भीर  खतरा  नहीं  है  ।  परन्तु

 प्रभी  भी  देश  में  कई  ऐसी  कपड़ा  मिलें  हैं  जो  बन्द  पड़ी  हैं  ।  क्या  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  की

 हृष्टि  से  सरकार  केरल  राज्य  की  झ्रलागपता  कपड़ा  मिल  सहित  देश  की  इन  संकटग्रस्त  मिलों  को

 श्रपने  हाथ  में  ले  लेगी  ?

 श्री  एच०  एन०  मिश्र  :  इस  उद्योग  की  कुछ  श्रपनी  कठिनाईयां  हम  पहले  ही  40

 संकटग्रस्त  मिलों  को  अपने  हाथ  में  ले  चुके  हैं  भ्रौर  उनमें  से  23  मिलें  काफी  संतोषजनक  ढंग  से

 कार्य  कर  रही  हैं  ।  यदि  केरल  के  कारखाने  पर  कोई  संकट  तो  हम  उसकी  जांच  ्रौर

 करेंगे  ate  यदि  राज्य  सरकार  ने  सहयोग  तो  हम  इसे  अपने  हाथ  में  ले  लेंगे  ।

 |
 श्री  रामसहाय  पांडे  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि

 सरकार  यह  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  श्रारम्भ  करने  की  किसी  योजना  पर  भी

 विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  इस  प्रशन  का  उत्तर  तो  मैंने  दे  ही  दिया  है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  क्या  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  जो  कपड़ा

 मिलें  मोटे  ate  मध्यम  दर्जे  के  कपड़े  का  उत्पादन  करती  उन्हें  चीन  तथा  एशिया  के  अन्य  देशों

 की  स्पर्धा  के  कारण  श्रपने  माल  का  निर्यात  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ate  यदि  तो  क्या

 उत्तर  प्रदेश  श्रौर  विशेषतया  कानपुर  को  मोटे  श्रौर  मध्यम  दर्जे  के  कपड़े  का  उत्पादन  करने  वाली

 मिलों  को  किसी  प्रकार  का  प्रोत्साहन  दिया  जायेगा  या  क्या  इन  मिलों  द्वारा  निर्मित

 माल  का  निर्यात  करने  का  दार्थित्व  सरकार  ्रपने  ऊपर  लेगी  ?

 श्री  एल०  एन०  fat:  यह  श्राइचयं  की  बात  है  कि  यह  प्रइन  श्री  बनर्जी  पूछ  रहे  हैं  ।

 मोटा  ग्रौर  मध्यम  द्ज  का  कपड़ा  तो  ta  के  गरीब  श्रौर  श्रमिक  वर्ग  के  लिए  बनाया  जाता  है  ।

 उसका  निर्यात  करने  की  हमारी  कोई  इच्छा  नही ंहै  अभी  भी  इस  कपड़े  की  सप्लाई  कम  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  यह  aerate  मध्यम  दर्जे  का  कपड़ा  तो  उस  श्रमिक  वर्ग  के  लिये  होता  है

 जिसका  श्री  बनर्जी  यहां  प्रतिनिधित्व  करते  ga  )

 श्री  समर  गुह  :  दक्षिण  पूर्वे  एशिया  हमारे  कपड़े  की  अच्छी  खासी  मण्डी
 परन्तु  हाल

 ही  में  चीन  ने  इस  मण्डी  पर  अपना  प्रभुत्व  जमा  लिया  है  ।  यदि  यह  ठीक  तो  मैं  पुछना  चाहता

 हूँ  कि  इसके  क्या  कारा  हैं  ate  दक्षिणा  ga  एशिया  के  देशों  की  कपड़े  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  qa  प्रयत्  यह  था  कि  क्या  सूती  कपड़ा  मिलों  की  निर्यात  सहायता  में

 पृद्धि  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  त्रौर  इसके  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कह  दिया  है  ।
 परन्तु

 प्रभी  भी  यह  सभी  vet  पूछे  जा  रहे  जिनका  ga  wea  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।
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 श्री  समर  गुह
 :  निर्यात  संबद्ध न  में  gata  रहने  के  कारण  सहायता  का  TW  उठता  है  ।

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  qfsan  पाकिस्तान  से  बंगला  देश  को  भारी  मात्रा  में  कपड़ा  भेजा

 जा  रहा  है  ?

 झध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  श्रलग  से  ea  पूछ  सकते  हैं  ।  मैं अब  इसकी  श्रनुमति  नहीं  देता  ।

 झगला  प्ररन  ॥

 actar हू  ६... ailway  Accidents  in  W  n  Railway

 *652:  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 Dad
 lway  accidents  on  the  Western  Railway  during  the  last  six (a)  the  number  of

 months  ;

 {b)  the  number  of  the  accidents  occurred  due  to  the  carelessness  on  the  part  of

 Railway  Emyloyees  ;

 {c)  the  estimated  loss  suffered  by  the  Railways  ;  and

 (d)  the  number  of  employees  against  whom  Departmental  enquiry  is  being  instituted
 in  this  regard  ?

 रेल  मंत्री  के०  :

 पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  ध्रर्थात्‌  1-10-71  से  31-4-72  तक  की  अवधि  में

 43  गाड़ी  दुर्घटनाएँ  हुई  ।

 25

 लगभग  2,45,279  रुपय े।

 45.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  May  a  know  the  main  reason  for  the  accidents

 which  are  occurring.  Who  were  found  to  be  at  fault  for  these  accidents ?  Have  the  employees

 due  to  their  ill  health  by  working  for  12.0  to  16  hours  a  day,  were  found  guilty  for  these

 accidents  ?

 श्री  के०  हनुमस्तेया  :  इसका  कारण  रेलवे  रेलवे  स्टाफ  को  छोड़कर  ग्रन्य  व्यक्ति

 तथा  रेलवे  उपकरणों  की  असफलता  है  ।  यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  ये  दुर्घटनाएं  इस  लिये  होती  हैं

 कि  रेलवे  कमंचारी  अ्रधिक  काम  करते  हैं  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  11  (5  behalf,  the  control  room  is  answerable  to  a

 great  extent,  [hadan  opportunity  to  visit  the  control  room.  They  are  supposed  to  keep  on

 sitting  at  one  place  for  six  hours.  The  activities  of  the  entire  Division  depend  on  their  constant

 six  hour  duty.  They  can  hardly  move  out  even  for  a  moment  from  there.  These  accidents  are

 caused  only  by  the  over  work,  they  do.  70  per  cent  of  employees  are  in  bad  health  due  to

 heavy  burden  of  work.  Keeping  वा  view  this,  is  the  Minister  prepared  to  lighten  their  work

 load  ?  The  Minister  in  his  reply  has  not  indicated  the  action  taken  against  defaulters.

 श्री  के०  हनुमन्तेया  :  यह  प्रदन  उन  बातों  से  सम्बन्धित  नहीं  जो  माननीय  सदस्य  कह

 रहे  हैं  लेकिन  सदन  इस  बात  को  जानता  है  कि  हर  दुर्घटना  की  जाँच  एक  स्वतन्त्र  उपयोग-ग्र्थात
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 प्रहनों  के  मौखिक  उत्तर
 ee

 12  वैशाख
 1894  (at)

 द  दिव  देव  कि  विन रेलवे  सुरक्षा  अआयोग  करता  है  मेरे  मजदूरों  ar  प्रतिनिधित्व  करते

 ये  बातें  किसी  जांच  के  समय  श्रायोग  के  सामने  बतानी  चाहिये  थीं  ।  इस  सदन  में  यां  मेरे  सामने

 इन  बातों  को  कहना  क्या  कोई  लाभ  नहीं  है  जबकि  की  जांच  के  लिये  एक  स्वतन्त्र

 ग्रायोग  है  ।

 गंडक  बेसिन  श्र  लोध्र  दामोदर  क्षेत्र  में  बाढ़  की  समस्याओं  का

 *653  दास  चौधरी  :  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ०० करंगे  कि  :

 क्या  गंडक  बेसिन  श्रौर  at  दामोदर  क्षेत्र  की  बाढ़  की  समस्याग्रों  का

 करने  हेतु  नियुक्त  की  गई  समिति  ने  श्रपना  कार्य  कर  लिया  है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  इस  भ्रध्ययन  का  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 सिचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बजनाथ  श्रौर

 निम्न  दामोदर  बेसिन  में  बाढ़ों  श्रौर  जल-निकास  की  सतुलता  की  समस्या  के  शभ्रध्ययन  करने  शौर

 क्षति  को  कम  करने  के  लिए  उपायों  का  सुभाव  देने  के  लिए  तकनीकी  समिति  बनाई

 गई  थी  उसकी  feqle  को  ग्रंतिम  रूप  दिया  जा  रहा है  ate  ara  है  कि  यह  भारत  सरकार  को

 दीघ्र  ही  प्रस्तुत  कर  दी  जाएगी  ।

 नदी-नियंत्रणा  के  किफायती  atc  स्थायी  उपाय  निकालने  के  लिए  जो  गंडक  तकनीकी

 समिति  गठित  की  गई  थी  वह  गंडक  बेसिन  की  बाढ़  समस्याश्ों  का  अ्रध्ययन  श्रभी  तक  कर

 रही  है  ।

 श्री  दास  चौधरी  :  बाढ़  द्वारा  गंडक  बेसिन  से  हुई  हानि  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 क्या  सरकार  ने  निम्न  दामोदर  क्षेत्र  के  गंडक  बेसिन  के  लिये  बौढ़  नियंत्रणा  ats  सहित  बाढ़  नियंत्रण

 की  स्थापना  करने  का  निराय  किया  है
 ?

 दूसरी  बात  यह  है  कि  Var  कहा  जाता है  कि  भ्रध्ययन  दल  के  प्र  faaca
 हैच  दि  क  को  शभ्रन्तिम  रूप

 दिया  जा  रहा  इस  भ्रध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  की  मुख्य  बातें  कया  क्या  हैं  ?

 सिचाई  श्रौर  fara  मंत्री  गंगा  बेसिन  के  बाढ़  नियंत्रण  शझ्रायोग

 तथा  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 हमें  प्रभी  तक  प्रतिवेदन  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।  मैं  यह  नहीं  बता  सकता  कि  प्रतिवेदन

 की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ।

 श्री  दास  चौधरी  :  श्रापने  कहा  कि  इमे  ग्रन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 राव  :  इसे  भ्रन्तिम  रूप  समिति  दे  रही  है  ।  मैंने  उन्हें इसे  ग्रम्तिम  रूप  देने  के

 लिये  कहा  है  ।  स्त  किसी  भी  समय  प्रतिवेदन  ara  की  श्राशा  है  ।

 श्री  दास  चौधरी  :  इस  विदोष  क्षेत्र  में  बाढ़  का  नियंत्रण  करने  के  लिये  जब  तक

 श्रध्ययन  दल  की  RN  न  उस  समय  तक  विशेष  क्षेत्र  में  बाढ़  का  नियंत्रण  करने  के  लिये
 या  कदम  उठाये  जाने  पर  विचार  किया  जा  र  हा  ए
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 राव  :  मैं  नहीं  जानता  कि  माननीय  सदस्य  निम्न  दामोदर  अथवा  गंडक  की

 चर्चा  कर  रहे  हैं  परियोजना  स्वीकार  कर  ली  गयी  है  शभ्रौर  सरकार  दामोदर  के  पहले  चरण

 को  पुरा  करने  के  लिये  पांच  करोड़  रुपये  की  सहायता  प्रदान  कर  रही  दूसरे  चरण  का  काम

 बाद  में  शुरु  किया  जायेगा  जिसके  लिय  श्रनुमान  तैयार  किये  जा  रहे  समिति  के  प्रतिवेदन  के

 बाद  इसे  तकनीकी  परामशंदात्री  समिति  के  सामने  रखा  जायेगा  यह  काम  तीन  चार  वर्षों

 में  स्वीकृत  होगा  तथा  पुरा  होगा  ।

 श्री  दीनेन  मंत्री  महोदय  ने  अभी  त्तर  दिया है  कि  निम्न  दामोदर  योजना

 का  पहला  भाग  पुरा  हो  गया  है  ्रौर  दूसरा  भाग  प्रतिवेदन  पर  निभंर  करता  है  ।  क्या  यह  सच

 नहीं  है  कि  मंत्री  महोदय  स्वयं  भी  इस  क्षेत्र  में  गये  हैं  श्रौर  वे  इस  बात  से  स्वयं  भी  सहमत  थे  कि

 इस  परियोजना  को  शीघ्रातिशीघ्र  पूरा  किया  जाना  चाहिये  श्रौर  केवल  श्रकेली  निम्न  दामोदर

 परियोजना  के  लिये  14  करोड़  रुपये  स्वीकृत  किये  जायें  ?

 राव  :  मैंने  वही  बात  कही  है  कुछ  भी  पुरा  नहीं  परियोजना  के

 पहले  चरण  की  स्वीकृति  हो  चुकी  है  are  दूसरी  की  स्वीकृति  होने  वाली  है  लेकिन  प्रथम  स्वीकृत

 कायें  को  पूरा  किया  जाना  है  जिसके  लिये  सरकार  5  करोड़  रुपये  की  विशेष  सहायता  प्रदान  कर

 रही  है  हम  यथासम्भव  प्रयत्न  कर  रहें  है  ।

 श्री  दीनेन  Wgtaray  .  परियोजना  को  पुरा  करने  के  लिये  14  करोड़  रुपये  जरूरी  हैं  ।
 ड

 श्रापने  स्वयं  ही  स्वीकार  किया  है  ।

 राव  :  @  परियोजना  की  लागत  है  ।  इसमें  2  वर्ष  से  श्रधिक  का  समग्र

 लगेगा  |

 Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  There  is  always  flood  from  the  waters  of  Damodar.

 Presently  there  is  reservoir  in  Bihar.  May  I  know  whether  this  flood  can  be  checked  by  provi-

 ding  water  to  Bihar  from  Tilayya  and  Konar  ?

 राव  :  माननीय  गंडक  के  बःरे  में  बोल  रहे  हैं  या  तिलैया  के  arr

 पुरी  तरह  से  नहीं  समभ  सका  ।

 श्री  हांकर  दयाल  fag  :  तिलेया  ।

 राव  :  तिलंया  दामोदर  घाटी  निगम  क्षेत्र  में  माननीय  सदस्य  ने  दामोदर

 के  बाढ़  नियंत्रण  के  लिये  सहायता  देने  के  बारे  में  कहा  है  ।  तिलेया  के  जल  स्तर  से  बिहार  के

 क्षेत्रों  को  सहायता  मिलेगी  श्रौर  दामोदर  घाटी  के  बाढ़  नियंत्रण  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  ।  गंडक

 गंगा  के  उत्तर  में  हैं  झोर  तिलैया  इसके  दक्षिण  में  है  ।  गंडक  के  बारे  में  काफी  बर्षों  से  परेशानी

 रही  है  ।  पिछले  वर्ष  छितौनी  बाँघ  में  दरार  art  श्रौर  रेल  मंत्री  महोदय  ने  इसे  बन्द  करने  का

 aaa  दिया  लेकिन  वे  भ्रघधिक  राशि  की  व्यवस्था  नहीं  करते  ।  यही  परेशानी  है  ale  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  के  ट्तकाल  बचाव  ः काय  करने  पड़ते
 हैं  ।

 श्री  समर  गुह  :  निम्न  दामोदर  परियोजना  कब  तक  पूरी  होगी  ?  कौन  कौन  से  क्षेत्र  बाढ़
 केम  सित  opal  =

 से  मुक्त  होंगे  ?  इस  लोकप्रिय  परियोजना  से  f  कन  ||  केन  क्षेत्रों
 को  सिचाई  सुविधाएं  मिलेंगी  ?
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 .  राव :  इस  प्रकार  की  कोई  सिचाई  नहीं  होगी  ।  दोनों  श्रोर  बांध  बनाने  का

 विचार  be ताकि  पानी  की  निकासी  शीघ्रता  से  हो  सके  ।  इस  प्रकार  की  कोई  सिचाई  नहीं  होगी  ।

 wb  ग्राशा  है  कि  परियोजना  का  कायें  शीघ्लातिशील्न  पूरा  होगा  ।

 श्री  समर  गुह  कौन  कौन  से  क्षेत्र  बाढ़  से  मुक्त  होंगे
 ?

 राव  :  हावड़ा  के  जिले  तथा  दामोदर  नदी
 के

 सीमावर्नी  ora  जिले  बाढ़  से

 मुक्त  होंगे  ।

 पटसन  का  मुल्य  निर्धारित  करना

 *654,  att  mero  aia द्य  सुहन्नन  जन  bs  रहमान
 1  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्पादन  लागत  को  हृष्टि  में  रख  कर  पटसन  का  मुल्य

 निर्धारित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्वो  हैं
 ?

 fazer  व्यापार  मंत्री  मिश्र  तथा  पटसन  की  न्यूनतम

 qaqa  कीमत  प्रत्येक  मौसम  में  कृषि  मुल्य  ara  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  दृष्टि  में  रखते

 हुए  निर्धारित  की  जा  रही  जो  सिफारिश  करते  समय  उत्पादन  लागत  को  ध्यान  में  रखता है
 ।

 थ्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  पटसन  के  श्रलाभप्रद  मूल्य  झ्र  उसके  मुल्य  निर्धारित

 किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पटसन  की  गांठों  को  चीन  से  होकर  नेपाल  ले

 जाया  जाता  है  इससे  पटसन  उत्पादकों  की  श्राथिक  स्थिति  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इससे

 देश  को  भी  भारी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होती  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 सरकार  का  विचार  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  से  श्रपनी  एजेंसी  के  माध्यम  से  पटसन  की

 खरीद  करने  का  है  जिससे  गरीब  किसानों  को  पटसन  का  निर्धारित  मुल्य  मिल  सके  ।

 श्री  मिश्र  :  सरकार  ने  पहले  ही  पटसन  की  खरीद  झ्रारम्भ  कर  दी  है  ।  सरकार

 श्रन्य  मंडियों  में  अनेक  प्रदेशों  में  पटसन  खरीद  रही

 श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  पुशिया  जिले  तथा  भारत  के  wah  पूर्वी  भागों  में  सोनापत

 फको  चडी  श्र  कोरसन  जेसे  विभिनन  प्रकार  के  पटसन  का  उत्पादन  हाता

 है  ।  क्या  प्रत्येक  किस्म  के  पटसन  के  लिए  wat  अलग  मूल्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  अथवा  किये

 य  या  सब  किस्म  के  लिए  एक  मानक  मुल्य  निर्धारित  किया  जायेगा  |

 श्री  मिश्र  :  mit  तक  हमने  केवल  ara  बौटम  के  लिए  ही  मुल्य  निर्धारित

 किये  हैं  हम  न्य  किस्म  के  पटसन  के  मुल्य  भी  निर्धारित  करेंगे  ।

 श्री  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  :  क्या  यह  सच  है  कि  बंगला देदा  से  पटसन  के  झायात  के  काररण

 बंगला  देश  के  निक्रटवर्ती  क्षेत्रों  में  पटसन  के  मुल्य  भ्रसंतुलित  हो  गये  हैं @  ?  यदि  तो  सरकार  का

 इसको  HA  दूर  करने  का  विचार  है  ?
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 गि

 Gros मिशन श्री  एल०  एन०  हमने  बंगला  देश  से  पटसन  का  श्रायात  नहीं  किया  है  ।  मैं  इसकी

 तस्करी  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  हमारे  देश  में  इसका  मुल्य  40  से  45  रुपये  के  बीच  है

 परि  a  | +o
 11  यों  को  दूर  करने  के  हर  सम्भव  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  इस  मामले  में  यही  एक  भाग

 इसका  दल

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  यह  प्रसन्नता  की  ara  है  कि  माननीय  मंत्री  पटसन  उत्पादकों

 को  लाभप्रद  मूल्य  दिलवाने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ।  क्या  उन्हें  इस  बात  की  जानकारी  है

 कि  हड़ताल  की  धमकी  के  कारण  पश्चिम  बंगाल  में  समस्त  पटसन  उद्योग  इस  महीने  की  8  मई  से

 बन्द  हो  रहा  है  ।  मुकते  समाचार  पत्रों  से  विदित  हुमा  है  कि  माननीय  मन्त्री  ने  इस  बारे  में  हस्तक्षेप

 किया  है  ।  पटसन  उद्योग  को  श्रमिक  सकट  से  बचाने  के  लिए  क्या  ठोस  कायंवाही  की  गई  है  ?

 श्री  एल०  एन०  fast:  श्राज  am  3.30  बजे  हमारी  पश्चिम  बंगाल  के  श्रमिक

 नेताओं  श्रौर  भारतीय  पटसन  मिल  संघ  के  भ्रधिकारियों  से  वार्ता  हो  रही  है  ।  मैं  श्री  बनर्जी  से  भी

 निवेदन  करू गा  कि  वे  भी  हड़ताल  न  होने  देने  में  हमारी  सहायता  करें  ।  पटसन  उद्योग  के  लिए

 ae  बहुत  संकट  की  घड़ी  है  ।  मैं  श्रमिक  नेतात्ों  से  हड़ताल  न  करने  का  श्रनुरोध  करूगा  ।

 श्री  एस०  एम०  उन्हें  मालिकों  से  भी  श्रमिकों  को  कुछ  देने  का  अनुरोध

 करना  चाहिये  ।

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  मैं  ऐसा  भी  श्रवद्य  करू गा  ।

 ait  एस०  एन०  fast:  यदि  पटसन  निगम  को  इसी  मूल्य  पर  पटसन  खरीदने  के  लिए

 बाध्य  क्या  जाता  तो  क्या  उसे  इस  खरीद  के  कारण  हुई  हानि  का  मुग्रावजा  दिया  जायेगा  ?

 श्री  एल०  एन०  मिश्र
 :  मूल्य  उत्पादकों  के  लिये  लाभप्रद  होना  चाहिये  ।  उन्हें  किसी

 प्रकार  की  हानि  नहीं  होनी  चाहिये  ः  यदि  इस  मामले  में  हानि  होती  तो  सरकार  को  उसे  सहन

 करना  पड़ेगा  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  When  the  farmer  goes  in  the  market  to  sell  jute,  he gets
 high  prices.  As  the  branches  of  the  Jute  Corporation  are  not  in  every  market,  it  is  not  possible

 for  it  to  purchase  the  products  of  the  farmers.  The  businessmen  purchase  the  goods  in  huge

 quantity  and  sell  them  at  high  prices  afterwards.  The  branches  of  the  Corporation  should  be

 established  in  all  the  markets  so  that  the  farmers  can  obtain  proper  prices  for  their  produce.  1

 want  to  know  whether  the  hon.  Minister  will  look  out  the  matter  ?

 Mr.  Speaker  :  It.  is  a  suggestion  for  action.  The  Minister  may  kindly  note  his

 suggestion.

 Shri  Bibbuti  Mishra  The  Government  decide  the  price  of  Assam  Bottom  in

 Calcutta.  I  want  to  know  whether  the  Government  intend  to  decide  the  price  in  the  open
 market  so  that,  the  growers  may  get  the  proper  price  want  to  know  why  the  Government

 does  not  fix  the  minimum  and  remunerative  prices  at  the  places  where  there  are  Jute  Centres

 in  the  primary  market  ?

 Shri  L.N.  Mishra  The  hon.  Minister  is  right  when  he  says  that  the  prices  are

 fixed  in  Calcutta.  Directions  have  been  issued  to  the  Jute  Corporation  that  the  prices  of

 every  kind  of  jute  should  be  decided  inthe  primary  and  secondary  market.  The  price  list
 1.0  mav

 should  be  distributed  to  the  farmers  so  |  ह  ह  iat  they  ्  be  able  to  get  the  proper  prices,
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 seal  के  लिखित  उत्तर  12  बैशाख  1894
 —

 दिल्‍ली  के  लिये
 ट्रान्जिट

 सिस्टम

 श्री  पी०  गंगादेव

 *656  श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  }
 कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  लिये  7143.0  ट्रान्जिट  सिस्टमਂ  के  लिए

 हायंता  भ्रघ्ययनों  के  सर्वेक्षण  पर  कुल  कितना  धन  व्यय  ह
 rearr दि  J  झौर

 चालू  वित्तीय  ay  में  सर्वेक्षण  के  लिए  कुल  कितने  धन  का  उपलब्ध  किया  गया है
 ?

 रेल  मन्त्री  क्‌०  :  (=)  90  लाख  रुपये  के  लगभग  |

 34.90  लाख  रुपये  ।

 श्री  पी०  गंगादेव
 :  दिल्‍ली  के  शहरों  में  भीड़  को  कम  करने  की  श्रावश्यकता  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  सरकार  ने  फरीदाबाद  श्रौर  गाजियाबाद  के  बीच  रेलवे  लाईन  पर

 बिजली  लगाने  के  बारे  में  सर्वेक्षण  किया  है  अथवा  यह  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।

 श्री  क् ०  हनुमन्तेया  :  यह  प्रदन  fart  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  मुल  yea  में  रेपिड

 ट्रान्जिट  faczy’  के  बारे  में  पूंछा  था  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  सुचित  करता  हूँ  कि  दिल्‍ली  के
 1

 निकटवर्ती  स्थानों  को  सड़कों  श्रादि  से  जोड़ने  की  योजना  है  ।

 श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  दिल्‍ली  के  लिए  भूमिगत  रेल  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?  यदि

 तो  ऐसा  कहां  तक  सम्भव  है  ?

 श्री  के०  हनुमन्तेया  :  इस  बारे  में  एक  योजना  है  श्रौर  उस  पर  कार्य  चल  रहा  है  ।

 ara प्रब  हम  इस  योजना  के
 तकनीकी  — aha  प  ्  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 ee

 भ्रध्यक्ष  महोदय :  ग्र्न्य  सूचना  प्रदन  संख्या  सदस्य  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 ह

 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 saws  के  मूल्य  A  वृद्धि  पर  बजट  प्रस्तावों  का  प्रमाव

 *621  श्री  सी०  जनादनन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बजट  प्रस्तावों  की  घोषणा  के  बाद  खुले  बाजार  में  उवेरकों  की  सप्लाई

 श्रपर्याप्त  हो  गई

 क्या  उवरक  केवल  कालेबाजार  के  भावों  पर  हो  उपलब्ध

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  शिकायतें  मिली  श्रौर

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का

 विचार  है  ?
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 कृषि  मत्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहेब  पी०

 यह  विश्वास  करने  के  लिए  कोई  कारण  नहीं  है  कि  पिछले  बजट  में  5  प्रतिशत

 अतिरिक्त  कर  लगाने  से  उवंरक  की  पुर्ति  श्रपर्याप्त  हो  गई

 यह  कहना  सच  नहीं  है  कि  उबरक  श्रामतौर  पर  केवल  काले  बाजार  के  भावों  पर

 उपलब्ध  हैं  ।

 दरों े  Lol
 >

 तथापि  बेईमान  व्यापारियों  द्वारा  पद्चिम  बंगाल  में  सांविधिक  अधिक
 मुल्यों

 पर  उबंरक  की  बिक्री  करने  की  कुछ  शिकायत  प्राप्त  हुई  हैं  ।

 राज्य  सरकार  ने  श्रत्यावइ्यक  पण्य  प्रधिनियम  श्रौर  उसके  ala  गये  ATH

 faaqeam  के  भ्रन्तगंत  उल्लंघनकर्त्ताश्नों  को  अकड़ने  श्रौर  उन  पर  मुकदमें  चलाने  के  लिए

 पर्याप्त  अधिकार  दे  दिये  हैं  ।

 प्राप्त  जानकारी के  श्रनुसार  4  राज्य  सरकारों  ने  1970  झ्ौर  1971  की  पहली 3

 तिमाहियों  में  66  व्यापारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  aren  की  थी  ।  राज्य  सस्कारों
 से

 fear  गया  है  कि  वे  सतकंता  बत  श्रौर  उल्लंघन  करने  वालों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करें  ।

 श्रतिरिक्त  देशीय  उत्पादन  श्रौर  ग्रायात  द्वारा  कृषकों  की  qf  बढ़ाने  के  लिए  हर  सम्भव

 प्रयत्न  किया  जा  रहा  हैं  ।

 हल्दिया  पत्तन  site  पोत-निर्माण  परियोजना  का  fanto-ata  पुरा  करना  श्रौर

 उनसे  रोजगार  के  ह प् च् सर

 मन्त्र
 amen

 *622.  श्री  समर  yg:  क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 हल्दिया  पत्तन  att  वहां  की  पोत  निर्माण  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कब  तक

 पुरा  हो

 इस  निर्माण-का्यें  में  कितने  व्यक्ति  लगे  हुये  हैं  शौर  पत्तन  पोत-निर्माणा

 योजना  में  रोजगार  के  कितने  अवसर  उपलब्ध  होने  की  श्राशा  atk

 अब  तक  कितने  स्थानीय  लोक  भर्ती  किये  गये  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  राज  :  से

 अभी  तक  हल्दिया  में  जहाज  निर्माण  ais  की  स्थापनाथं  कोई  स्वीकृति  परियोजना  नहीं  है  ।

 एव  परियोजना  की  पूरे  होने  की  तारीख  ate  इस  सम्बन्ध  में  रोजगार  श्रवसर  उपलब्ध  होंगे

 का  प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 जहां  तक  हल्दिया  पत्तन  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  तेल  घाट  1968  में  चालू

 किया  गया  श्र  गोदी  प्रणाली  के  1973  के  wear  तक  सम्पन्न  श्रौर  चालू  होने  की  बना  है
 ।

 कलकत्ता  पत्तन  श्रायुक्तों  द्वारा  सीधे  भर्ती  किये  ने  वाले  व्यक्तियों  की  सख्या  1500  है  |

 चू  कि  परियोजना  से  सम्बन्धित  कार्य  की  विभिरन  मद  की  पुरा  करने  लिए  कलकत्ता  पत्तन
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 लिखित  उत्तर  12  क्शयाख  1894

 a  onal

 agar
 द्वारा  कई  ठेकेदार  नियुक्त  किये  गये  अतएव  परियोजना  के  fasqrearey  उनके  द्वारा

 काम  पर  लगाये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  कोई  भी  सही  अ्रकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं

 जहां  तक  रोजगार  श्रवसरों  के  सृजन  होने  की  सम्भावना है
 ।  कलकत्ता  पत्तन  ्रायुक्तों  ने  बताया  है

 कि  सीघे  रोजगार  की  सम्भावना  वे  जिन  ही  सीधी  भर्ती  कलकत्ता  पत्तन  श्रायुक्तों

 द्वारा  गोदी  ale  तेल  घाट  के  लिए  की  जानी है  तर  जिनमें  वे  लोग  भी  शामिल  है  जिनका

 सम्बन्ध  पत्तन  परिचालन  से  लगभग  7000

 3
 1258  वेदखल  fax  गये  ate  suifad  परिवारों  में  से  लगभग  2900  स्थानीय

 व्यक्तियों  के  लिए  श्रभी  तक  कलकत्ता  पत्तन  श्रायुक्तों  ौर  हत्दिया  पत्तन  परियोजना  तथा  हल्दिया

 तेल  श्ञोधक  परियोजना  से  सम्बन्धित  उनके  ठेकेदारों  द्वारा  रोजगार  की  व्यवस्था  की  गई

 भारत  में  बच्चों  को  हृदय  रोग

 *623.  श्री  प्रतन्नभाई  मेहता
 श्री  पी०  गंगादेव  ;

 क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह

 बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  अघिकतर  बच्चों  को  हृदय  रोग  हो  जाता  शर

 यदि  तो  इस  रोग  की  रोक-थाम  के  लिए  क्या  कायंवाही  किये  जाने  का

 प्रस्ताव  है
 ?

 frat  शौर  aaa  तथा  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मन्त्री  उमाशंकर

 जी  aft

 जहां  बाल  रोग  हृदय  रोग  ae  निरोधक  ए  UTE  उपचार  काय

 व्यापक  रूप  से  किये  जा  रहे  वहां  बाल  रोग  चिक्त्सा  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  में  ऐसे  श्रौर  afar  केन्द्र  खोलने  पर  विचार  किया  जायेगा  |

 उर्वरक  उपलब्ध  कराने  के  लिए  उपाय

 624.  शी  मोहन  स्वरूप  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  व.रेंगे  कि

 क्या  सरकार  कृषि  उत्पादन  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उवंरकों  को

 afaaaa  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने  के  उपाय  कर  रही  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या  हैं
 ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit  पी०
 श्रौर  जी  हा ं।

 राज्यों  की  1972-73  की  मांग  अघिकतर  पुरी  पुरी  होने  की  भ्राद्या  है  ।  पेट्रोलियम  ate  रसायन

 मन्त्रालय  ने  इस  मन्त्रालय  को  भ्रइवासन  दिया  है  कि  1972-73  के  रबी  शर  खरीफ  के  मौसमों  के

 दौरान  उपयोग  के  लिए  9.4  लाख  मीटरी  टन  नाइट्रोजन  तर  2  लाख  मीटरी  टन  प्रो

 देशीय  उत्प'दन  से  उपलब्ध  हो  जायेगा  ।  वित्त  मन्त्रालय  ने  5.56  लाख  मीटरी  टन  नाइट्रोजन

 2.04  लाख  मीटरी  टन  150  लाख  मीटरी  टन  के  2  थ्रो  के  अ्ायात  के  लिये
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 विदेशी  मुद्रा  नियत  की  इस  के  लिए  भ्रापूर्ति  मन्त्रालय  ate  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम

 को  श्राथात  कार्यक्रम  बनाने  के  लिए  कहा  गया  है  ताकि  समय  पर  पहुँच  जायें  ।  श्राशा  है

 कि  1-4-72  को  उपलब्ध  भंडारों  को  दृष्टिगत  रखते  हए  इन  उपायों  के  से  राज्यों  की

 श्रावइ्यकतायें  पुरी  हो  जायेंगी  ata  पवष॑  वर्ष  के  उचबंरकों  की  उपलब्धि  1971-72  की

 तुलना  में  श्रधिक  होगी  ।

 Foreign  Assistance  for  Family  Planning

 *625.  Shri  K.M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state  the  total  amount  received  by  the  Government  of  India  from  various

 countries  for  the  purpose  of  Family  Planning  during  the  last  three  years  ?

 The  Minister  of  Works  and  Housing  and  Health  and  Family  Planning  Shri  Uma
 Shankar  Dikshit  :  A  statement  containing  the  required  information  is  laid  on  the  Table  of
 the  Sabha.

 Statement

 Details  of  assistance  received  during  the  last  three  years,  are  given  below

 Assistance,  as  under,  has  been  received  from  the  United  States  Agency  for  Inter-
 national  Development

 1  Rs.  84  million  for  experimental  and  innovative  schemes  on  Family  Planning.

 2  Rs.  37.6  million  out  of  a  grant  of  Rs.  60  million  for  purchase  of  vehicles.

 3  $  20  million  (Rs.  15  crores)  for  acceleration  of  the  programme.

 In  addition,  agreement  has  been  made  with  the  United  States  Agency  for  Inter-
 nationai  Development  for  a  loan  of  कु  2.7  million  (Rs.  2,02,50,000)  for  the

 purchase  of  imported  components  of  vehicles.  Ont  of  this,  letters  of  commit-
 ment  have  been  issued  for  an  amount  कु  921,211  anda  further  request  for
 11,47,802  has  been  sent  to  USAID.

 A  sum  of  Rs.  15  million  has  been  received  by  the  Department  of  Economic
 Affairs  in  advance  from  the  USAID  in  pursuance  of  an  Agreement  executed
 between  the  USAID  and  the  Government  of  India  for  Experimental  Projects
 involving  the  conduct  of  a  series  of  mass  sterilization  camps  in  the  country.

 Another  Agreement  for  an  amount  of  Rs.  1.2  million  for  the  procurement  of
 50  m.c.g.  oral  pills  was  also  signéd  recently.  The  full  amount  has  been  received

 by  the  Department  of  Economic  Affairs  in  advance,

 Besides  the  above,  technical  assistance  from  USAID  as  per  agreements  reached
 in  earlier  years  continued  to  be  received  during  1969-70,  1970-71  and  1971-72.

 The  other  country  from  which  assistance  for  Family  Planning  Programme  was
 received  is  Sweden  (Swedish  International  Development  Authority,  Stockholm).
 According  to  the  Agreement  which  was  signed  on  {st  July,  1968,  and  was  valid

 up  to  30th  June,  1970,  the  following  supplies  have  already  been  received  in  full  —

 164.9  million  pieces  of  condoms

 250  tons  of  offset  paper

 500  tons  of  glazed  newsprint

 1  packing  machine
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 Contingent  fund  of  one  lakh  Swedish  crowns.  Assistance  is  also  being

 received  from  U.N.  (UNDP  &  UNFPA)  and  its  specialised  agencies  e.g.  World

 Health  Organisation  and  UNICEF  by  way  of  Consultancy  services,  fellowships

 and  equipment.

 Inthe  year  Agreement  has  been  signed  with  Norwegian  Agency  for

 International  Development  (00470)  Norway.  Under  the  Agreement  the

 Government  of  India  has  received  as  aasistance  a  sum  of  Rs.  88,27  दी  नौ  4  थ ARN  48  to  be

 utilised  in  the  All  India  Post  Partum  Programme.

 I  Oral  Contraception  Demonstration.

 2  Commercial  Distribution  Programme

 3.  Strengthening  of  Family  Planning  Training  Research  Centres.

 Improvement  of  Motion  Picture  Support  for  Family  Planning  Pro-

 gramme.

 Strengthening  of  Maternal  and  Child  Health  base  for  family  planning

 through  the  supply  of  Dais  Training  Kits.

 Extended  radio  support  for  family  planning  through  tape  recorders.

 Bio-Medical  Research.

 Strengthening  of  MCH  base  for  family  planning  through  Anaemia

 Prophylaxis.

 Demographic  Training  and  Research  Centre,  Bombay  (now  International

 Institute  for  Population  Studies.)

 10  Development  of  Integrated  mailing  system.

 11  Selected  Areas  and  Intensive  Districts  Programmes.

 12  Post  Partum  Programme.

 13  Procurement  of  vehicles  for  the  Family  Planning  Programme  and  for

 the  development  of  Central  Health  Transport  Organisation/State  Health

 Transport  Organisations.

 ase  परिवन  पर  प्रतिबन्ध

 *626.  श्री  बक्शी  नायक

 श्री  पम्पन  गोड़ा
 क्या  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सड़क  परिवहन  से  लोगों  at  माल  के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  झाने  जाने

 पर  कोई  प्रतिबन्ध

 यदि  दो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  ate

 क्या  सस्कार  इन  प्रतिबन्धों  को  समाप्त  करने  का  faarz  कर  रही  है  ate  यदि

 तो  इस  संबंध  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 संसदीय  कार्यो  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  राज  :  से

 संविधान  के  श्रनुसार  मोटर  परिवहन  की  कार्यकारी  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  मोटर  गाड़ी
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 प्रघिनियम  के  ग्तगत  नियुक्त  अ्रन्तर्राज्य  परिवहन  अ्रायोग  की  एजेंसी  द्वारा  भ्रत्तर्राज्य  परिवहन  के

 नियमन  से  ही  केन्द्रीय  सरकार  संबधित  है  ।  मोटर  गाड़ियों  शभ्रौर  उनमें  ले  जाए  गए  सामान  श्रौर

 यात्रियों  पर  लगने  वाला  कराधान  केवल  राज्य  क्षेत्र  से  संबंधित  है  i

 करों  की  करों  की  दरों  श्रौर  वसुली  के  ढंग  में  एकरुपता  का  परिवहन

 गाड़ियों  के  परिचाननाथं  परमिटों  पर  प्रति-हस्ताक्षरों  की  चुंगी  श्रौर  श्रन्य  पड़ताल

 चौकियों  की  मौजुदा  भ्रन्तरज्य  परियात  के  निर्बाध  प्रवाह  में  कुछ  मुख्य  रुकावटें  हैं  ।

 मोटर  गाड़ियों  पर  लगने  वाले  विभिन्न  करों  के  जगाने  ate  वसुली  करने  संबंधी  प्रक्रियाद्मों

 के  सरलीकर  इन  करों  की  वसूली  के  लिए  नियुक्त  एजेंसियों  की  विविधता  से  बचने  तथा  सामान्य

 रूप  से  मौजूदा  कर  ढाँचे  के  युक्तिकरण  के  प्रदन  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  एक  कर्मी

 दल  की  स्थापना  की  गई  है  ।  इकहरे  स्थान  पर  कर  के  भुगतान  के  श्राधार  पर  ale  बिना

 हस्ताक्षरों  के  परमिटों  से  संबधित  क्षेत्रों  में  माल-गाड़ियों  के  निर्बाध  भ्राने  जाने  के  लिए  श्रन्तररज्य

 परिवहन  श्रायोग  ने  कई  क्षेत्रीय  परमिट  परियोजनाश्ों  को  चालु  किया  है  ।  ater

 मसुर पे  ale  तमिल  नाडु  पर  लागू  दक्षिणी  क्षेत्र  परमिट  परियोजना  1  1967

 से  चालू  है  ।  पश्चिमी  क्षेत्र  तथा  उत्तरी  क्षेत्र  परियोजना  पूरी  होने  वाली हैं  ।  संबंघित  राज्य

 सरकारों  के  साथ  को  समाप्त  करने  के  प्रश्न  पर  बातचीत  चल  रही  है  ।

 सड़क  परिवहन  कराधान  जाँच  समिति  ने  सिफारिश  की  थी  कि  राज्य  सरकार  विभागों

 द्वारा  स्थापित  बिक्री  कर  ate  अरन्य  पड़ताल  चौकियाँ  समाप्त  कर  दी  जाएँ  शौर  समिति  ने  संबंघित

 fafaa  विभागों  की  श्रावव्यतथ्मा  को  पुरा  करने  के  लिए  एक  ही  संगठन  ढांचे  के  श्रन्तर्गंत  एक

 पड़ताल  चौकी  ate  दो  राज्यों  के  सामान्य  सीमान्तों  पर  विभिन्न  पड़ताल  चौकियों  के  मिलाने  की

 ज़रुरत पर
 भी  जोर  दिया  ।  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  प्रइन  पर  संबंधित  राज्यों  के  साथ

 वार्तालाप  चल  रहा  है  ।

 बड़े  नगरों  में  वयस्क  दिक्षा  योजना

 ort  A=  bp  न्यय  oP)  feror  Tat ITT  forory ह  aor  & *627  श्मा  जगन्नाथन  कि द  यह  | है! |  कल्यारा  मंत्री  A  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  प्रत्येक  राज्य  के  बड़े  नगरों
 में  वयस्क  दिक्षा  योजना  श्रारम्भ  करने  के

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ;  ्रौर

 के  झा  ऊ  ? यदि  at,  तो  उसकी  विशेष  ब  ति  नेना  के

 so  way शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उन  सलना  (ait  डी०  पी०

 :  BIT

 1  प्रौढ़  शिक्षा  स्कूली  शिक्षा  के  बाहर  एक  व्यापक  कार्यक्रम  को  लागु  करने  का

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  है  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  के  बड़े  बड़े  दहरों

 सभी  जिले  शामिल  होंगे  ।
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 2  माडल  स्कूलों  की  प्रस्तावित  योज़ना  से  सम्बद्ध  योजना  नेहरू  युवक  केन्द्रों  की  योजना

 है  जो  देश  के  सभी  जिलों  में  भ्रारम्भ  की  जानी  है  ।  ऐसी  परिकल्पना  है  कि  इन

 योजनाग्रों  के  साथ  प्रौढ़  विशेष  रूप  से  श्रायु  वर्ग  के  लिए  प्रौढ़

 प्रौढ़  प्रविच्छनन  उच्च  दिक्षा  विभिन्न  व्यावसायिक  वर्गों  के  लिए

 कार्यात्मक  तथा  पुस्तकालयों  सहित  बाह्म  स्कूली  दिक्षा

 से  संबंधित  कार्यक्रमों  को  भी
 भ्र  रम्भ

 fear  जाएगा  ।  माडल  स्कूलों  में  बाह्म  स्कूलो

 शिक्षा  विभाग  भी  होंगे  जो  भिन्न  भिन्न  क्षेत्रों  की  झ्रावस्यकताश्रों  के  श्रनुसार  उचित

 कार्यक्रमों  को  श्रायोजित  इस  योजना  के  श्रौर  ब्यौरे  तैयार  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 चौथी  योजना  के  दौरान  कुछ  जिलों  में  निरक्षरता  उन्मूलन  का  प्रस्ताव  भी  सरकार

 के  विचारधीन  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  एक  कृषि.श्रनुसंधान  की  स्थापना

 *628.  श्री  राजदेव  सिह  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  अर  पदिचमी  बिहार  के  कृषि-प्रधान  क्षेत्रों  की

 पूरी  करने  के  लिए  बनारस  हिन्दु  विश्वविद्यालय  में  एक  कृषि  संस्थान  स्थापित  किया

 जाएगा  ;  श्रौर

 यदि  तो  इन  क्षेत्रों  को  लाभ  पहुँचा  कर  वहाँ  की  श्रावव्यकताएँ  पूरी  करने  वाले

 इस  संस्थान  का  दर्जा  it  प्राकार  पन्त  कृषि  विश्वविद्यालय  के  समान  होगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०

 श्रौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  या  वारारासी  हिन्दू  विद्वविद्यालय  से  वारारासी

 हेस्दू  विश्वविद्यालय  में  एक  कृषि  श्रनुसंघान  संस्थान  की  स्थापना  के  विषय  में  ot  तक  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  विश्वविद्यालय  ate  राज्य  सरकार  दोनों  को  नवानतम  स्थिति  बताने

 के  लिए  कहा  गया  है  ।  उनके  उत्तर  प्राप्त  होने  पर  सभा  को  श्रपेक्षित  जानकारी  दे  दी  जाएगी

 खाद्यान्नों  के  मुर्गापालन  तथा  ga  झौर  सब्जियों

 के  उत्पादन  के  लक्ष्य

 *629.  श्री  रण  बहादुर  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ad

 1970-71  शौर  1971-72  में  खाद्यानों  के  मुर्गी  तथा  दुग्ध  उत्पादों
 bent

 alt  सब्जियों  के  उत्पादन  के  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  शार  प्रत  ये  क  मामले  में  oa  तक

 कितनी  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  र  war hs  est  दि  है  श्रण्णासाहिब  पी०  :  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  |
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 feazy

 मद  एकक  उत्पादन  लक्ष्य  वास्तविक  [searfaret  उत्पादन

 1971-72
 te

 1970-71

 खाद्यय  पदार्थ  दस  लाख  106  112  107.81

 मीटरी  टन

 कुक्कुट  दस  लाख  इन  वर्षों  के  5638  6040

 लिये  लक्ष्य
 ( svearferer)

 निर्धारित  नहीं

 हैं  ;  1973-74

 के  लिये

 80,0000  sat

 का  लक्ष्य

 3.  मछली  लाख  टन  लक्ष्य  निर्धारित  21.01  19.02  20,78

 नहीं  था
 (stearfare ) )

 4,  दुग्ध  उत्पाद

 दिशु  दुग्ध  खाद्य  हजार  टन  वर्ष  1973-74  में  45,000  15.7  16.8
 दै

 x

 संघनित  दूध  मीटरी  टन  शिशु  दुग्ध  खाद्यों  6.2  8.4  x
 1

 दुग्ध  पाउडर  के  15,000  मीटरी  7.4  झ  11.9
 ह

 माल्ट  युक्त  टन  संधनित  दूध  के  लिये  11.3  12.0

 ढुग्ध  खाद्य  तथा  40,000  मीटरी  टन

 दुग्ध  पाउडर  के  लिये

 उत्पादन  निर्धारित  किये

 गये  हैं  ।

 5.  साग  सब्जियाँ  दस  लाख  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  है  ।  4.64  sax

 वर्षों  में
 (argat  के

 उ. नत  -T HT  उपलब्ध  नहीं

 sea  श्रालुग्रों  के  लिये  अनुमान  उपलब्ध

 ae  -1970  से  संबन्धित

 x  -1971  से  संबन्धित

 भूगत  जल  संसाधनों  का  झ्रध्ययन

 #630.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  विभिन्न  प्रदेशों  में  बड़ी  संख्या  में  पम्पिंग  सेट  लगाये  जाने  के  परिणामस्वरूप

 हुई  जल  की  निकासी  के  प्रदन  का  सामना  करने  के  लिये  भूगत  जल  संसाधनों  का  श्रध्ययन  करने  के

 लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;  श्रौर
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 यदि  तो  क्या  उक्त  श्रध्ययन  waar  इंस  विषय  में  facie  की  प्रतियां  सभा  पटल

 पर  रखी  जायेंगी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झोर

 इस  विषय  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  है

 (1)  भारतीय  सर्वेक्षण  द्वारा  क़मवद्ध  जलीय  भूवज्ञानिक  सम्बन्धी  जांव

 श्रारम्प्र  कर  दी  गई

 (2)  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बोर्ड  द्वारा  fara  सुराखों  का  इलेकट्रिक
 लागिंग  से  aaragy

 att  पम्प  परीक्षण  करना  ;

 (3)  केन्द्रीय  भूमिगत  जल  as  द्वारा  शमिगत  जल  संसाधनों  के  पण  रूप  से  मुल्यांकन

 करने  के  लिए  प्रमुख  सीमित  जलीय  एककों  के  अधीन  विशेष  परियोजनाएँ  अ्रारम्भ

 करना  ;

 (4)  राज्य  भूमिगत  जल  संगठनों  द्वारा  जलीय  श्रौर  जलीय-भूवेज्ञानिक  सम्बन्धी  श्राकड़ों

 का  संकलन  ौर  विदलेषरा  करना  ;

 (5)  जपा ए क्पगा
 भूमिगत  संसाधनों  के  जलीय  मुल्यांकन  के  लिए  कु ए  जलीय-मौसम  विज्ञान

 सम्बन्धी  केन्द्रों  ate  faqsta-arqa  केन्द्रों  के  वास्तविक  Ha  का  विस्तार

 करना  ;

 (6)  क्रियान्वयन  के  लिए  बनाई  गई  योजनाग्रों रियो  जनाशओं  के  सम्बन्ध  में
 भूमिगत  जल

 qgaraat  का  भ्रनुरूप  मुल्यांकन  करना  ;  ate

 (7)  उपरोक्त
 कार्यों  को  बताने  के  लिए  ez  शरीर  राज्यों  में  पर्याप्त  सगठनों  की

 स्थापना  करना  |

 भू-स्तरोय  जल  संसाधनों  की  जांच  में  सन्नहित  व्यक्तिगत  मदों  के  ग्रन्तर्गत  Reqqat

 की
 रिपोर्टो  ठुटेद  संख्या  में  उपलब्ध  है  ।  उपलब्ध  रिपोर्टों  ग्रनेक  तकनीकी  प्रकार  की  है

 at  सीमित  क्षेत्र  में  उनको  सभा  पटल  पर  रखने  का  प्रस्तात्र  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  पौलिटिंक्निक  में  कार्य  कर  ९
 हे  कमंचारी

 *631.  कर्णों  सिह  :  कया  शिक्षा  श्र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  पोलिटीक्निक  वकंदाप  में  कार्य  करने  व  twa | ह  हा. नर (|  aaifeal  के  भ्रतिरिक्त

 सभी  कर्यंचारी  पेदोवर  हैं  ;

 शे ्य यदि  तो  उनको  उन  सभी  सुविधाओं  किन  ore  पर  वंचित  किया  जाता  है
 जो  aa  श्र  शियों  के  कमंचारियों  को  उपलब्ध  हैं  ;  ar

 Far  सरकार  का  विचार  उनकी  वे  सभी  सुविधाएं  प्रदान  कराने  का  है  तथा
 उन्हें

 श्रन्य  कर्मंचा  रियों  के  स  ANG Ozer  लाने  का  है  ?
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 दिक्षा  ake  समाज  कत्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  get
 :  जी  नहीं

 स्टाफ  की  अन्य  श्रेणियां  भी  हैं  जो  कि  गैर-व्यावसायिक  हैं  ।

 पोलिटेक्निकों  क  मशीनों  aris  की  श्रनुरक्षण  तथा  व्यवस्था  के

 लिए  ग्रीष्म-गप्रवकाश  के  दौरान  उनकी  उपस्थिति  श्रनिवायं  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  सामान्य  नियमों  के  भ्रनुसार  समस्त

 ब्यावसाधिक  स्टाफ  श्रजित  अवकादा  का  हकदार  है  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  नई  दिल्‍ली  के  भ्रधिकारियों  द्वारा  लिए  गये  meant  ऋण

 *632.  श्री  कातिक  क्या  farart  श्र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रौद्योगिक  wey  नई  दिल्‍ली  इन्स्टीट्युट  आफ  टँक्नालाजी

 के  श्रघिकारियों  द्वारा  श्रस्थायी  sau  लिये  जा  रहे  हैं  जो  की  लाखों  रुपयों  के  है  ;

 क्या  इनमें  से  कुछ  ऋणों  का  लगातार  कई  वर्षों  तक  लेखा  जोखा  नहीं  रखा  गया

 है  ;  श्रोर

 यदि  तो  क्या  इस  प्रकार  के  एडवान्सों  के  बारे  में  कोई  कसौटी  है  अथवा  इनकी

 कोई  श्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  है  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sito  एस०  नुरुल  जी

 ;  काय  सगठन  के  लिए  विभागों  के  लिए  उपस्कर  तथा  उपभोज्य  वस्तुएँ  खरीदने  के

 लिए  झधिकारियों  को  प्रतिमास  अ्रम्रिम  के  रूप  में  औसतन  लगभग  एक  लाख  रूपये  की  रादि  नकद

 दी  जाती  है  ।

 31  1972  को  लगभग  20,268  झ्प्रये  की  राशि  बकाया  है  जो  31-3-71

 तक  अ्रय्रिम  के  रूप  में  दी  गयी  थीं  ।

 विभिन्न  सामग्री  तथा  उपस्कर  खरीदने  के  लिए  विभागों  की  मांगों  का  महत्व  ही

 संस्थान  द्वारा  अपनाया  जाने  वाला  मानदंड  है  ।  किसी  सीमा  कर  निर्धारण  सम्भव  नहीं  है  ।

 नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  स्वाथ्य  के  प्रौषधਂ  लयों  से  staat  की  चोरी

 633.  श्री  राम  सहाय  पांडे  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  श्रौषघालयों  से  झ्रौषधियों की  बड़े  पमाने  पर

 चोरी  होती  रहती  है  ;

 क्या  इस  बारे  में  कोई  aaa  लगाया  गया  है  कि  इस  प्रकार  चोरी  से  सरकार  को

 प्रतिवर्ष  कितनी  हानि  होती  गौर

 इस  चोरी  की  रोकथाम  के  लिये  क्या  ठोस
 कायंवाही

 की  जा  रही  है  ?
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 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर  12  वकषाख  1894  (av)

 निर्माण  शौर  श्रावास  तथा  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  (  श्री  उमा  दाकर

 दी  क्षित )

 झपेक्षित  सुचना  इस  प्रकोर  है

 यों में  बड़ी  मात्रा  में नई  दिल्‍ली  स्थित  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना

 घियों  की  चोरी  न  ों
 al  हुई  है  ।  दिल्‍ली  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अ्रधीन  चल  रहे

 क्
 | है... है| हैच  तीन  ante  दौरान  आ्रौषधियों  की  चोरी  के  निम्नलिखित  केवल  6 68  ग्रौषघालयों में

 मामले  ध्यान  में  अए
 हैं

 i969  5

 न्  नन  है  1

 !
 शुन्य

 1970  के  दौरान  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रौषघालयों  a  श्रौषधियों  की  कथित

 चोरी  की  झनुमानित  कामत  लगभग  5,500  रु०  है  ।

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रौषघियों  की  चोरी  की  रोकथाम  के  लिए  निम्निलिखित

 कदम  उठाए  गये  हैं

 क  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  झ्रौषघालयों  का  समय-समय  पर  aipfena  निरीक्षण

 करन  के  लिए  दो  ag  qa  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  एक  श्रान्तरिक

 परीक्षा  एकक  स्थापित  किया  गया  था  ।  इस  लेखा  परीक्षा  एकक  का  निरीक्षण

 केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  श्रौषघालयों  में  भेषजज्ञों/स्टोर  कीपरों  के  चाज  में  श्रौषधियों /

 उपकरणों  की  झ्राकस्मिक  जांच  करता  है  ।

 (2)  श्रौषधालयों  के  स्टोरों  रखी  गई  श्रोषघियों  के  गुरा  का  मुल्यांकन  करने  तथा

 औषधालयों  में  घटिया  किस्म  की  अ्रौषधि्यों  को  बदली  करके
 के

 बाहर

 ले  जाये  जाने/उत  की  चोरी  की  रोकने  के  लिए  अआषध  नियन्त्रण  संगठन के  साथ

 सम्पकं  रखा  गया  है  ।

 (3)  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  योजना  के  श्रौषघालयों  से  श्रोषधियों  के  बाहर  ले  जाने/चोरी  का

 सुराग  देने  बाली  शिकायतें  जब  कभी  प्राप्त  होती  हैं  उन्हें  विशेष  पुलिस  स्थापना  के

 अ्रधीन  कार्य  कर  रहे  fag  सेल  की  छान-बीन  के  लिए  भेज  दिया  जाता  है

 (4)  सम्बन्धित  के  प्रभारी  चिकित्सा  अधिकारी  की  देख-रेख  के  शभ्रधीन  काम

 करने  वाले  स्टोर  कीपरों  श्रौर  AGHA  द्वारा  कार्यभार  ग्रहण  करने  भार

 छोड़ने  के  काय॑  को  अझनिवायं  कर  दिया  गया  है  ।

 fasa  नौवहन  टनभार  में  भारत  का  भाग

 *634.  श्री  ज्योतिमंय  बसु :
 कया  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  aq  1950,  1960  1970  में  विषव के  कुल  टनभार में  भारत  का  कितना
 भाग  था  ?
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 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  अर  परिवहन  मंत्री  :  विश्व  के  कूल  नौवहन

 टनभार  में  भारत  का  भाग  1950,  1960  तथा  1970  में  निम्नलिखित  था

 जी०  श्रार०  टो ०  लाखों  में

 1950  1960  1970

 ब  ee  ee  ee ee  ee

 भारतीय  टनभार  4.20  8.59  24.01

 faaq  टनभार  845.80  1297.70  2274.90

 विश्व  के  कुल  टनभार  से  भारत  के  भाग  को

 1.06% 0.49%  0.66%

 गन्ना  विकास  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन

 *635.  श्री  के०  बालडंडायुतस :  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तरी  क्षेत्र  में  गन्ने  के  विकास  की  समस्याप्रों  के  बारे  में  पसरीचा  समिति  ने

 ग्रपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  है  ;

 (=)  यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं
 ;  श्रौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किये  गये  हैं  ?

 कुषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  NT  :  जी  हां  ।

 ate  एक  विवरण  सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  में  रखा

 देखिये  deat  एल०  टी०  1887/72]

 Fall  In  The  Price  Of  Cotton  In  MLP.

 *636.  Shri  V.  Bade:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  price  of  cotton  is  going  down  and  the  markets in  Madhya  Pradesh

 have  been  closed  down  ;

 if  so,  whether  the  nationalised  banks  have  stopped  giving  loans  by  mortagaging (b)
 cotton  stock;  and

 (c)  whether  farmers  are  facing  financial  crisis  as  a  result  thereof  and  if  so,  the

 scheme  formulated  by  Government  to  remove  the  crisis  ?

 The  Minister  Of  State  In  The  Ministry  Of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde) :

 (a)  No,  Sir.  Prices  of  cotton  had  no  doubt  fallen  in  the  past  few  months,  but  now  there  are

 signs of  reversal  in  price  trends  and  stability  is  being  brought  10  the  market  on  the  implementa-

 tion  of  a  number  of  measures.

 No,  Sir.  In  fact,  the  Reserve  Bank  of  India  has  recently  made  certain (b)  (c)  :

 relaxations  in  regard  to  credit  control  on  bank  advances  against  cotton.

 म्यूनिख  सें  श्रोलम्पिक  खेलों  में  भारतीय  प्रेस  के  प्रतिनिधि

 क्या  दिक्षा  site  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा *637.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 करेंगे  कि  :
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 प्रइनों
 के

 लिखित  उत्तर  12
 FUE,

 1894

 क्या  भारतीय  प्रेस  का  कोई  प्रतिनिधि  म्युनिख  में  झागामी  ग्रोलम्पिक  खेलों  में

 सरकारी  तौर  पर  झ्रामंत्रित  व्यक्ति  के  रूप  में  उपस्थित

 यदि  तो  इस  बारे  में  मन्त्रालय  श्रौर/श्रथवा  इण्डियन  श्रोलम्पिक  कमेटी  के  माध्यम

 से  कितने  निमंत्रणपत्र  प्राप्त  हुए

 इस  देश  में  विशिष्ट  समाचारपत्रों  और/श्रथवा  खेल  कूद  सम्बन्धी  पत्रिकाओं  को  ये

 निमंत्रण  पत्र  देने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अ्रपनाई  गई  ate

 किन  समाचारपत्रों  को  म्यूनिख  के  खेलों  के  लिये  ऐसे  मिमंत्रणा  पत्रों  का  लाभ  दिया

 जायेगा  प्रौर  उनका  चयन  किस  श्राघार  पर  होगा  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कलत्यारा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (ait  Fo  एस०  से

 भारतीय  श्रोलिम्पिक  द्वारा  1972  में  भेजी  गई  सुचना  के  संस्था

 को  20  श्रोलिम्पिक  म्यूनिख  की  संगठन  समिति  द्वारा  भारतीय  समाचार  पत्रों/पत्रिकाशओं  के  लिए

 चार  प्रत्यायन  श्राबटित  किये  गये  थे  ।  प्रत्यायन  फार्मों  को  1971  संगठन  समिति  को

 वापिस  भेजना  था  ।  भारतीय  समाचारपत्रों  श्रौर  पत्रिकाग्रों  से  झ्रनुरोध  प्राप्त  होने  भारतीय

 ग्रोलिम्पिक  dear  ने  पहले-श्राया-पहले-पाया  के  arse  निम्नलिखित  चार  समाचार  पत्रों  को  4

 प्रत्ययान  किए  थे  :

 1.  दी  टाइम्स  ग्राफ  नई
 दिल्ली

 2.  दी  दकन  बंगलौर

 2  दी
 अमृत

 बाजार  कलकत्ता

 4:  दी  नई  दिल्‍ली

 बाद  भारतीय  श्रोलिम्पिक  संस्था  को  प्रत्यायन  के  लिये  ग्रधिक  श्रनुरोध  प्राप्त  हुए
 भारतीय  श्रोलिम्पिक  सस्था  ने  संगठन  समिति  से  कम  से  कम  दो  शर  प्रत्यायन  प्राप्त

 करने  के  लिये  विशेष  प्रयत्न  किन्तु  उसे  केवल  एक  श्रौर  प्रत्यायन  प्राप्त  earl  इस  प्रत्यायन

 को  भारतीय  श्रोलिम्पिक  संस्था  द्वारा  यूनाइटिड  न्यूज  श्राफ  इण्डिया  को  झ्राबटित  कर  दिया  गया  है  ।

 बाद  मदरलैंड  को  श्राबंटित  प्रत्यायन  लौटा  दिया  गया  ।  भारतीय  श्रीलिम्पिक  संस्था  ने

 संगठन  समिति  से  श्रब  सिफारिस  की  है  कि  इस  प्रत्यायन  को  प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  को  झ्राबंटित

 किया  जा  सकता  है  ।  संगठन  समिति  का  निर्णय  प्रभी  तक  प्राप्त  नहीं  gar
 है  ।

 अ्रन्त  राष्ट्रीय  र  मिति  द्वारा  निहित  अधिकारों  के  भारतीय  पत्रिकाओं  j-
 समाचार  Tal  को  प्रत्यायन  के  लिए  सिफारिस  करने  की  भारतीय  श्रौलिम्पिक  संस्था

 की  है  ।  भारतीय  भ्रौलिम्पिक  इन  प्रत्यायनों  के  सम्बन्ध  में  संस्था  द्वारा  अनुमोदित
 एक  पद्धति  के  ala  करती

 भारतीय  बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  का  कार्यकररा

 *638.  श्री  भारत  fag  चौहान  :  क्या  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  के  कार्यकरण  के  विरुद्ध  सरकार  को क्य

 कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ्रौर  यदि  तो  वे  शिकायतें  कया  ate

 क्या  बाल  भवन  बनाये  गए  सम्बन्धी  नियमों  को  सरकार  ने
 भ्रनुमोदित

 नहीं  किया  है  atc  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 दिक्षा  alt  समाज  कत्यारण  मन्त्रालय  तया  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 भ्रपेक्षित  सुचना  एकत्र  को  जा  रही  तथा  उसे  भा  पटल  पर
 :  श्र

 रख  दिया  जायेगा  |

 fazafaaiaa  तथा  कालेज  श्रध्यापकों  के  वेतन  ढांचे  के  सम्बन्ध  में  गजेन्द्र  गडकर

 ज्यो *639.  श्री  नारायण  चन्द  पारादार  :  क्या  दिक्षा  ल्ष्च  र  समाज  कल्याण  मन्त्री  बताने

 की  कृपा  करगे  कि  :

 fasafaaraa  ate  कालेज  श्रध्यापकों  के  बवेतन-ढांचे  के  सम्बन्ध  में  गजेन्द्रगडकर

 समिति  अरपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  भ्रौर

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण
 हैं  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कत्यारण  तथा  सस्कृति  मन्जी  (slo  एस०  नुरुल  यह

 प्रइन  श्रभी  तक  विश्वविद्यालयों  तथा  कालेजों  के  अभिशासन  की  समिति  के  विचाराधीन है  तथा

 इस  स्थिति  में  यह  बताना  कठिन  है  कि  समिति  किस  तारीख  तक  श्रपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत करेगी  ।

 जटिल  समस्याएं  होने  के  कररा  तथा  कुछ  हृद  तक  डा०  गजेन्द्र  गडकर  के  त्यागपत्र  दे

 ने  के  कारण  समिति  के  काय  में  देरी  हो  गई  है  ।

 Development  And  Improvement  Of  Technical  Educatio

 *640.  Shri  M.  C.  Daga  Will  the  Minister  of  Educati  and  Social  Welfare  bz:

 pleased  to  state

 (a)  Whether  there  has  not  been  any  appreciable  development  and  improvement  in  the

 quality  of  technical  education  according  to  the  plan;  and

 (b)  the  reasons  therefor  and  the  measures  now  contemplated  by  Government  to

 remove  this  short-coming  ?

 Tue  Minister  Of  Education,  Social  Welfare  and  Minister  of  Culture  (Prof.  Nuru!

 Hasan)  (a)  &  (b)  In  the  Fourth  Five  Year  Plan,  provision  has  been  made  in  the  Central

 While and  States’  Sectors  for  implementation  of  various  quality  improvement  programmes

 the  programmes  inthe  Central  Sector  are  making  satisfactory  progress  according  to  plan,  in

 the  States’  Sector  seve-al  schemes  of  consolidation  of  existing  institutions  and  their  improve-
 According  to  reports,  the  main  reason  is  that  due ment  have  yet  to  make  adequate  progress.

 priority  to  these  schemes  is  not  being  given  by  State  Governments.  The  matter  was  recently

 discussed  by  the  All  India  Council  of  Technical  Education.  In  accordance  with  the  recommen-

 dations  of  the  All  India  Council  of  Technical  Education,  the  matter  is  being  taken  up  with

 the  State  Governments  and  Planning  Commission.
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 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर  12  वेद्ाख  1894  )

 निर्यातਂ  सम्बन्धी  दाधित्व  पुरा  न  करने  वाली  फर्मों  के  fare  की  ई  कार्यवाही

 *641.  श्री  सी०  चितिवाबू  :  कया  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 वर्ष  1970-71  site  1971-72
 में

 फर्मों  द्वारा  wat  निर्यात  सम्बन्धी  दायित्व  पूरे

 न  किये  जाने  के  कारण  कितनी  फर्मों  के  विरुद्ध  दाण्डिक  कार्यवाही  को

 इस  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  पुर्नावलोकन  करने  के  लिये  गठित  श्रन्तमन्त्रालय  दल

 की  कितनी  बठक  हुई
 भ्रौर

 )  दोषी  फर्मों  भ्रादि  को  किस  प्रकार  का  दण्ड  दिया  गया

 fazar  व्यापार  मन्त्री  एल०  एन०  fas)  1970-71  तथा  1971-72  के

 दौरान  उन  9  फर्मों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  थी  जिन्हें  माल  लाइसेंस  जारी  frat  गये

 थे  श्रौर  जिनके  मामलों  में  निर्यात  दायित्व  की  छात  लगाई  ग  थी

 बैंक  गारंटी  जब्त  निदिचत  भ्रवधियों  के  लाइसेंस/रिलीज़  भ्रादेवा  प्राप्त

 करने  से  वंचित  करने
 का

 दण्ड  दिया  गया  ।  यह  प्रश्न  कि  क्या  उन  पर  श्रभियोग  भी  चलाया  जाये

 इस  समय  विचाराधीन है

 फिल्मों  के  निर्यात  से  fazatt

 *642.  श्री  प्रियरंजन  दास  ast:
 ot  क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 वर्ष  1970-71  में  फिल्मों  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्रजित  की  गई

 श्रौर

 भारतीय  फिल्मों  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  देशों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्री  एल०  एन०  मिश्र  वित्तीय  ag  1970-71  में  निर्यात

 की  गई  फिल्मों  से  मुद्रा  के  रूप  में  श्रजित  कुल  धनराशि  के  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 फिर  पंचांग  वर्ष  के  आधार  पर  उपलब्ध  जानकारी  से  ज्ञात  होता  है  कि  ag  970  में

 19  करोड़  रुपये  तथा  1971  में  2.31  करोड़  रुपये  की  निवल  विदेशी  मद्र  अजित

 कीं गई

 वर्ष  1970-71  तथा  1971-72  (waqax  1971
 के

 दौरान  जिन  देशों  को

 भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  किया  गया  उनके  नाम  दर्शाने  वाला  एक  विवरगा  सभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  gio  1888/72]

 त्रिपुरा  में  गुमटी  परियोजता  की  प्रगति

 *643.  श्री  ददारथ  देव  बया  सिचाई  श्र  faz a  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 an
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 त्रिपुरा  की  गुमटी  परियोजना  के  काय  में  कितनी  प्रगति  हुई  झ्रौर

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मन्त्री  Ho  एल०  :  पहुंच  कन्नामारा  भ्रौर

 नूतन  बाजार  पर  भवनों  झौर  कालोनी  का  निर्माण  पुरा  हो  छुका  ata,  faa a

 faa at
 घर  ate  feqaare  निर्माणाधीन  हैं  ।  श्रघिकतर  विद्यूत  उपस्कर  प्राप्त

 हो  gt

 परियोजना  के  सितम्बर  1974  तक  पुर्ण  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 Uieq  ऋतु  में  यात्रियों  को  भीड़-भाड़  के  निपटने  के  लिये

 विशेष  रेलगाड़ी  चलाने  का  प्रस्ताव

 *644.  श्री  निहार  लास्कर  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  सरकार  ने  प्रमुख  ह “ठक  मार्गों  पर  विशेष  रेलगाड़ियां  चलाने  के  लिये  योजना

 बनाई  है  जिससे  ग्रीष्म  ऋतु  में  यात्रियों  की  भीड़  से  निपटा  जा

 ये  विशेष  रेलगाड़ियां  किन  मार्गों  पर  चलाई  शौर

 ग्रीष्म  ऋतु  की  भीड़-भाड़  का  सामना  करने  के  लिए  क्या  wea  उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  कण  :  जी  att

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 प्राप्त  होने  वाले  इंजनों  को  कर्षण  क्षमता  ग्रौर  साधनों  की  उपलब्धता  को

 ध्यान  में  रखते  विभिन्‍न  मार्गों  वत्तेमान  गाड़ियों  में  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ायी  जा  रही

 विवररण

 नयी  मद्रास

 बम्बई  सेन्ट्रल

 बम्बई  erat  दिल्‍ली

 बम्बई  वी०  टी ०  —alfaa

 बम्बई  वी०  टी०--वाराणसी

 बम्बई  ato  टी  o—FAala

 बम्बई  बी०  टी  o—aaqah

 बम्बई  वी०  zo
 ०

 बम्बई  वी०  टी  o —ajent

 10  बम्बई  वी ०  टी  o—FaT

 11  हवड़ा--मद्रास

 12  हवड़ा--बम्बई  वी०  ao
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 13.  auto  =  faaratralz बनरग्ल  aio  c|jo—

 14.  लखनऊ

 15.  लखनऊ

 16.
 अ्रहमदाबाद--श्राबू

 रोड

 17.  बीरमगाम--राजकोट

 fata  योजना

 *645.  शी  पी०  to  स्वाभिनाथन  क्या  विदाई  श्रौर  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  1961-1981  को  सिंचाई  योजना  का  कोई  भाग  1972-73  की  वार्षिक

 योजना  में  सम्मिलित  किया  गया  है

 aty
 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  ALS

 इस  दस  वर्षीय  सिंचाई  योजना  की  संक्षेप  में  रूप  रेखा  क्या  है
 ?

 frarg  श्र  विद्युत  मन्त्री  के ७  ऐल०  :  Ala):  1971

 1971  से  1981  तक  की  दशाब्दी  के  दौरान  सिंचाई  के  विक'स  के  लिए  भविष्यनक्षी  योजना

 तेयार  की  गई  थी  उसमें  यह  प्रस्तावित  था  कि  बृहत  एवं  मध्यम  gfzarsaray  के  भ्रन्तगंत  सिंचित

 क्षेत्र  में  28  मिलियन  एकड़  से  भी  ऊपर  श्रति रिक्त  क्षेत्र  को  लाया  जाए  जिससे  लघु  सिचाई  क्षेत्रों

 में  17  मिलियन  एकड़  की  वृद्धि  हो  जाने  से  श्रौर  सुधरे  उवंरकों  भ्रादि  के  प्रयोग  से  हमारे

 खाद्य  उत्पादन  में  160  मिलियन  मेट्रिक  टन  तक  की  वृद्धि  हो  जाएगी  ।  ये  जना  में  इस  समय  हाथ

 में  ली  गई  सिंचाई  परियोजनाश्रों
 के  लिए  चतुर्थ  योजना  के  दौरान  उपयुक्त  aaTaat  की  व्यवस्था

 की  श्रावव्यकता  पर  जोर  दिया  गथा  था  ौर  बाकी  के  सात  ant  में  2250  करोड़  रुपये  का

 परिव्यय  परिकल्पित  था  ॥

 उपलब्ध  संसाधनों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  दशाव्दी  योजना  के  ve  इयों  को  वार्घिक  योजनाश्ों

 में  यथासंभव  सम्मिलित  किया  जा  रहा  है  ।  1972-73  के  लिए  वार्षिक  योजना  में  लगभग  2.25

 मिलियन  एकड़  की  श्रतिरिक्त  दकतता  का  लक्ष्य  है  जो  1971-72  में  प्राप्त  की  गई  शक्यता  से

 लगभग  50  प्रतिशत  भ्रघिक है  ।  ददाब्दी  के  लिए  भविष्यलक्षी  योजना  के  veer  को  ध्यान  में

 रखते हुए
 पांचवी  योजना  (1974-75  से  1979-80)  के  लिए  विस्तृत  प्रस्तावों  को  भी  तैयार

 किया  जा  रहा  है  ।

 कुल  निर्यात  में  केरल  का  योगदान

 *647.  श्री  वयालर  रवि  :  क्या  fade  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  1971-72  में  हुई  निर्यात  oa  में  केरल  का  योगदान  धनराशि  के  रूप  में  तथा

 प्रतिशतता  ग्रनुसार  कितना  तौर

 (a)  वर्ष  1971-72  में  निर्यात  प्रधान  उद्योगों  के  के  लिये  केरल  में  कुल  कितना

 धन  व्यय  किया  गया  तथा  19  F972 fa7  ho
 ल्
 म  इस  प्रयोजन  के  faa  कितनी  धनराशि  तथा  किस  AHi< र

 के  उद्योगों  पर  व्यय  करने  का  विचार  है  ?
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 विदेश  व्यापार  सन्त्रालय  में  3q-AeaT  qo  सी०  राज्यवार  निर्यात

 कड  नहीं  रखे  जाते  ।

 निर्यात  श्रभिमुख  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है

 कुटीर  उद्योग  कलकत्ता

 (49  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  fader  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  स्थित  कुटीर  उद्योग  एम्पोरियम  घाटे  में  चल  रहा

 झर यदि  at,  तो  उसे  कितना  घाटा  हो  रहा  है  श्रौर  घाटे  के  बया  कारण

 क्या  उक्त  एम्पोरियम  को  वत्तंमान  स्थान  से  किसी  नए  स्थान  पर  स्थानांतरित  करने

 का  विचार  है  बहुत  अधिक  खर्चा  होगा
 ?

 faaa  व्यापार  मन्त्रालय  में  Sq-Aeal  To  सी ०  जी  हा ं1

 ag  हानि

 1968-69  1,03,619  रू०

 1969-70  रु०

 1970-71  2,01,309  रु०  (aeaTat)

 शाखा  एम्पोरियम  स्थापना  की  प्रारम्भिक  अदस्था  में  है  ।  इस  प्र  के  किसी  भी  नये

 उद्यम  को  स्वयं  को  स्थापित  करने  में  तथा  लाभ  कमाने  के  लिये  पर्याप्त  ग्राहक  बनाने  में  समय

 लगता  है

 एम्पोरियम  को  कलकत्ता  के  उसके  वर्तमान  स्थान  से  कहीं  ओर  ले  जाने  का

 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  क्योंकि  वहां  पर  पाकिंग  की  सुबिधायें  बिल्कुल  नहीं  हैं  श्रौर  स्थान

 भाड़  वाला

 सहाराष्ट्र  में  कपड़ा  मिलों  को  ATHIT  श्रधिकार  में  लेना

 *655,  थी  एच०  एस०  पटेल  :  क्या  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  31  1972  के  टाइम्सਂ  बम्बई  बौर

 महाराष्ट्र  के  oa  भागों  में  स्थित  wae  कपड़ा  मिलों  को  सरकारी  नियन्त्रण  में  लेने  के  बारे  में

 छपे  समाचार  की  are  दिलाया  गया

 यदि  तो  इन  मिलों  का  मुल्य  क्या

 इस  कार्यवाही  से  कितने  क्मंचारियों  पर  प्रभाव  al  इन  कमं  चारियों  भ्रादि  के

 सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्री  एंन०  जी  al

 माननीय  सदस्य  इन  मिलों  की  कम्पनियों  का  निबल  मुल्य  जानना  चाहते
 ैं

 जिस  श्रन्तिम  लेखा  वर्ष  के  लिए  लेखे  प्राप्य  उस  के  अन्त  में  इन  मिलों  की  कम्पनियों  के

 निबल  मुल्य  नीचे  दि
 ये

 जाते  हैं न्य
 हें

 —

 33



 प्रहनों  के  लिखित  उत्तर  1894  (arr) 12
 aa

 मिल  का  नाम  निम्नलिखित निबल  मूल्य

 रुपये  तारीखों  पर

 30-6-1970 1,  मोडल  मिल्स  नामपुर  ।  29.94

 2.  श्रार०  एस०  अर ०  जी०  मेहता

 faca  अकोला  |  (+)  57.88  28-2-1972

 5.26  28-2-1970 छगनलाल  टक्सटाइल  चालिसगांव

 WRAeIqTS  जूपीटर  बम्बई  अ्रौर

 अहमदाबाद  ।  (+)  65.72  31-3-1970

 5,  दिग्विज्य  स्पीनिग  एण्ड  वीविंग  मिल्स

 31-12-1970 बम्बई  |  212.77

 इंडिया  युनाइटेड  मिल्स  लि  ०,  बम्बई  ।  788.54  31-12-1970

 7.  श्रौरंगाबाद  मिल्स

 भ्रौरंगाबाद  ।  2.00  31-12-1970 (+)

 8.  मिल्स  नान्देड  ।  29.88  30-9-1969

 माननीय  सदस्य  उन  कमंचारियों  की  संख्या  जानना  चाहते  हैं  जिन्हें  इन

 मिलों  में  नौकरी  मिली  है  ।  इन  मिलों  में  काम  कर  रहे  कमंचारियों  की  संख्या  28,429  है  ।

 Re-Opening  Of  Former  9,  Light  Railway

 *657.  Shri  Mulki  Raj  Saini  द  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  a  delegation  of  Members  of  Lok  Sabha  had  met  him  in  regard  to  the

 re-opening  of  5.  Light  Railway  line  between  Saharanpur  and  Shahdara;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  of  the  meeting  ?

 It  was The  Minister  Of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  &  (5)  Yes,  Sir.

 explained  to  the  delegates  that  the  Railway  Ministry  would  not  be  able  to  reopen  and  run  the

 Light  Railway  and  that  the  U.P.  Government  may  take  steps  to  run  it.  The  Light  Railway
 could  keep  its  separate  identity  and  character.  The  State  Government  would  also  be  able  to
 co-ordinate  road  and  rail  transport.  It  would  accordingly  be  possible  under  this  arrangement
 to  minimise  loss  on  its  working.  The  Ministry  of  Railways  would,  however,  be  willing  to  help
 the  State  Government  in  procuring  rolling  stock  and  other  equipments.  Services  of  suitable
 men  to  help  the  State  Government  run  the  Railway  could  also  be  placed  at  their  disposal,  on

 agreed  terms.

 ‘g@ere—Ill’  में  विकसित  देवों  a  रियायतों  की  सम्भावना

 *658.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  निकट  भविष्य  में  afezaraty  में  होने  वाले
 '  श्  LES डਂ

 के  तीसरे  सम्मेलन  में

 विकसित  देशों  से  कुछ  रिययातें  मिलने  की  सम्भावना  बौर

 (a)  यदि  तो  उनका  स्वरूप  क्या  है  ?
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 विदेश  व्यापार  मन्त्री  एल०  एन०  :  तथा  श्राद्या  है  कि  तीसरे

 सम्मेलन  का  जो  अ्रधिबेदन  झजकल  13  1972  से  afecarat  में  हो  रहा  वह  19

 1972  को  पुरा  हो  जायेगा  |  इंस  सम्मेलन  के  समक्ष  जो  विभिन्‍न  सारभूत  मामले  उन

 पर  बातचीत  करने  के  मुख्य  समिति  तथा  सम्मेलन  gra  स्थापित  गये  सत्र  सम्बन्धी

 निकायों  ने  अपना  ara  शुरु  ही  किया  है  ।  ग्र्तत  तीसरे  सम्मेलन  में  विकस्तति  देशों  द्वारा  दी  जाने

 बाली  रियायतों  के  सम्बन्ध  में  श्रभी  से  aaa  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 उच्च  न्यायालयों  के  ‘aay’  न्यायाधीदों  के  रूप  में  महिला  afrararaatt  की  नियुक्ति

 *659,  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  विधि  झर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 फि

 क्या  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में  अवर  न्यायाधीशों  के  रूप  में  महिला

 को  नियुक्त  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  श्ौर

 क्या  उच्च  न्यायालय  के  स्यायाधी वों  के  रूप  में  उनकी  नियुक्ति  पर  पहले  कोई  रोक

 थी ?

 विधि  प्रौर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  she  रसायन  मन्त्री  एच०  शार ०  :

 संविधान  के  ails  उच्च  न्यायालय  में  के  रूप  में  नियुक्ति  के  लिये  विचारण  किये  जाने

 के  लिये  कोई  भी  ऐसा  व्यक्ति  नही ंहै  जो  भारत  का  नागरिक  हो  तथा  भारत  राज्य  क्षेत्र  में  कम  से

 कम  दस  वर्ष  तक  न्यायिक  पद  धारण  कर  चुका  अथवा  उच्च  न्यायालय  में  कम  से  कम  दस

 ag  तक  भ्रधिवक्ता  रह  चुका  हो  ।  ग्र्त  उच्च  न्यायालय  में  न्यायाधीशों  के  रूप  में  महिला

 चक्तथ्रों  को  नियुक्त  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  रोक  नहीं  यदि  किसी  महिला  झ्रधिवक्ता  के  बारे

 में  सिफारिश  की  जाए  तो  निःसन्देह  उस  पर  विचार  किया  परन्तु  यह  तब  जब  यह  योग्यता

 श्रौर  उपयुक्तता  मापदण्ड  पूरा  करती  हो  ।  सांचिधानिक  स्थिति  को  efee  में  रखते  हुए  इस

 मामले  में  कोई  विनिसचय  करने  का  प्रदन  ही  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।

 पोरबंदर  तापीय  बिजली  घर  का  बिड़ला  बन्घुश्नों  की  बेचा  जाना

 660.0  श्री  am  रिया  :  ग्क्या  सिचाई  शौर  चिद्यत  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  पोरबन्दर  तापीय  बिजली  घर  को  बिड़ला  बन्धुओं  को  बेचने  पर

 विचार  कर  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  शौर

 कया  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  तथा  श्रमिकों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखा  है  ?

 सिचाई  att  विद्युत  मन्त्री  के ०७  एल०  :  से  पोरबन्दर  में  स्थित

 15  मैगावाट  का  ताप  जो  yaya  सौराष्ट्र  सरकार  द्वारा  स्थापित्त  किया  गया  था  a

 अब  गुजरात  राज्य  faa  बोर्ड  के  THT  सौराष्ट्र  केमिकल्स  पोरबन्दर  श्रौर  उस

 क्षेत्र  के  ara  उपभोक्तप्नों  को  1959  से  ही  विद्युत  वाष्प  ौर  समुद्री  जल  की
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 प्रइनों
 के  लिखित  उत्तर  12  dara  1894

 सप्लाई  कर  रहा  है  ।  छोटे  arse  का  ag  वाष्प  केन्द्र  उस  श्रवधि  में  शुरू  में  जब  क्षेत्र

 में  भार  के  पोषित  श्रौर  निर्मित  किये  जाने  की  faa  जनन  श्रौर  सौराष्ट्र  केमिकल्स

 लिमिटेड  को  प्रक्रिया  वाष्प  सप्लाई  के  लिए  उपयुक्त  प्रमापित  हुमा  था  ।  बड़े

 तापीय  ate  ag  विद्युत  केन्द्रों  द्वारा  सेवित  गुजरात  में  एक  राज्य  व्यापी  ग्रिड  हो  जाने  से  यह  अन

 मंहगा  प्रमापित  हो  रहा  इसलिए  गुजरात  विद्युत  बोड  सरकार  की  राय  पोरबन्दर

 स्थित  ताप  विद्यत  केन्द्र  को  1973  में  सौराष्ट्र  केमिकल्स  के  हाथ  बेच  देने  का  fanaa

 किया  है  ।

 इस  faa  केन्द्र  से  तत्काल  सेवित  क्षेत्रों  के  छोटे  श्रौर  मध्यम  उद्योग  ब्रौर  ग्न्य  उपभोक्ता

 उसी  दर  झर  निभरता  से  गुजरात  ग्रिड  से  विद्युत  पाते  रहेंगे  ।  इस  केन्द्र  से  संलग्न  aS  के  कम -

 चारियों  को  ats  के  अरन्य  प्रतिष्ठापनों  में  रख  लिया  जाएगा  झोर  वे  बों  की  सेवा  में  उन्हीं

 लाभों  श्रौर  उन्नति  की  aFalaarat  को  पाते  रहेंगे  जो  वे  शझ्रब  तक  पाते  रहे  हैं  इस

 प्रकार  छोटे  उद्योगों  झ्रौर  इस  विद्युत  केन्द्र  में  लगे  मजदूरों  के  हितों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं

 पड़ेगा

 Loan  Sanctioned  To  Housing  Boards  In  Madhya  Pradesh

 4424.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state

 (a)  The  total  amount  of  loans  advanced  to  Housing  Boards  in  Madhya  Pradesh
 State  by  the  Housing  and  Urban  Development  Corporation  since  its  inception;  and

 (b)  The  number  of  houses  to  be  constructed  by  these  Housing  Boards  ?

 The  Minister  Of  State  In  The  Ministry  Of  Works  And  Housing  (Shri  | लि श  Gujral) :
 (a)  &  (b):  There  is  only  one  Housing  Board  in  Madhya  Pradesh  State  and  no  loan  has  been
 advanced  so  far  by  the  Housing  and  Urban  Development  Corporation  Limited  to  that  Housing
 Board.  The  only  agency  in  that  State  to  which  loan  has  been  sanctioned  by  that  Corporation
 is  the  Bhopal  Improvement  Trust  to  which  Rs.  39  lakhs  have  been  sanctioned  as  loan  for
 development  of  652  plots  for  sale.

 वर्ष  1972-73  के  लिए  qe  उत्पादन  के  लक्ष्य

 4425.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 योजना  श्रायोग  ने  वर्ष  1972-73  के  लिये  कच्चे  yo  के  उत्पादन के  कया  लक्ष्य

 gala  az

 राज्य-वार  कितनी  के  लक्ष्य  सुभाये  गये  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री ot  द  क  श्रण्तासाहिब  पी०  :  योजना  श्रायोग  ने

 देश  भर  में  कच्चे  पटसन  के  उत्पादन  के  far  वर्ष  1972-73  के  लिए  64  लाख  गांठों  का  लक्ष्य
 नर्घिरित  किया  है  ।
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 राज्य  सरकारों  ने  निम्नलिखित  लक्ष्य  निर्धारित  किये  हैं

 गांठ  180  किलो  ग्राम  की )

 पश्चिम  बंगाल  38.00

 असम  12.12

 बिहार  10.10

 4.25 उड़ीसा

 उत्तर  प्रदेश  2.16

 त्रिपुरा  0.75

 मेघालय  0.54

 67.82 कुल

 मध्य  प्रदेश  में  रोवा  तथा  सतना  जिलों  के  ग्रासीरण  निर्माण  कार्यक्रम  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  का  भ्रनुदान

 4427,  श्री  मातण्ड  fag  :  कया  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1971-72  में  श्रारम्भ  किये  गये  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम  के  अन्तगेत  रीवा  श्रौर

 सतना  जिलों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी  गई

 1971-72  में  इस  योजना  के  भ्रन्तगंत  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया है  ?

 aia  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Ae  :  ग्राम  निर्माण  जिसे  oa
 >

 सूखा-ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  नाम  दिया  गया  @?  रीवा  att  सतना  जिलों  में  कार्यन्वित  नहीं  किया

 गया  है  ।  ग्राम  रोजगार  की  त्वरित  योजना  के  श्रन्तगंत  राज्य  सरकार  ने  रीवा  जिले  को

 10.62  लाख  रुपए  at  सतना  जिले  को  9.44  लाख  रुपए  आवंटित  किए  थे  |

 व्यक्तियों  की  संख्या  श्रौर  उनके  रोजगार  की  श्रवधि  विभिन्‍न  परियोजनाग्रों  में

 अलग-ग्रलग  होती  है  ।  ञ््त  यह  अ्रधिक  उपयुक्त  है  कि  काम  में  लगाए  गए  व्यक्तियों  की  संख्या  की

 avert  पैदा  किए  गए  रोजगार  के  श्रमदिनों  की  संख्या  को  लिया  जाए  :  प्राप्त  सूचना  के
 aqaTe

 1972  के  wer  तक  रीवा  जिले  में  4840  श्रौर  सतना  जिले  में  1180  श्रमदिनों  का

 रोजगार  पदा  ञ्रा  है  |

 राजस्थान  में  गेंहू  के  बीज  की  नई  किस्म  का  उत्पन्न  किया  जाना

 4428.  श्रो  az  fag  गरचा  :  क्या  कुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्थान  के  एक  युवा  किसान  ने  गेंहू  की  एक  नई  किस्म  उत्पन्न  की  है  जो

 प्रति  एकड़  100  मन  से  श्रधिक  की  उपज  देश ती
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 प्रइनों  के  मौखिक  उत्तर  12  1894  (21%)

 यदि  तो  क्या  भारतीय  कृषि  भ्रनुसंधान  परिषद्‌  द्वारा  इस  नई  किस्म  का  प्रयोग

 किया  गया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कषि ८  मन्त्रालय  में  राउय  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी०  से  श्री-गंगानगर

 के  एक  कृषक  श्री  गुरुदशन  सिंह  ने  गुरुदश॑न  श्रौर  गुरुदर्शन

 ए श्राई  नामक  दो  किस्में  VITA  कृषि  अ्रनुसंघान  परिषद  को  परीक्षण  के

 लिए  भेजी  थीं  ।  भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  संस्थान  में  इन  दोनों  किस्मों  पर  1970-71  में  परीक्षरण

 किया  गया  परन्तु  ये  दोनों  श्राद्यानुकूल  नहीं  पाई  गई  इसलिए  उन्हें  किस्मों  के  नियमित  परीक्षण

 में  श्ञामिल  नहीं  किया  गया  ।  गुरुदशंन  टी  की  उपज  40.00  प्रति  हैक्टार  पाई  गई

 जो  कि  कल्याण  सोना  की  तुलना  में  जिसकी  हैक्टार  उपज  48.00  प्रति  faqza  थी  14.4

 प्रतिशत  27.1  प्रतिद्यात  कम  थी  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  सुविधायें

 4429.  श्री  मातंण्ड  faz  क्या  स्वास्थ्य  शौर
 परिवार

 नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगेकि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  मध्य  प्रदेश  के  रीवा  क्षेत्र  के  arta  क्षेत्रों  में  पेय  जल  की  सुविधायें

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धनरादि  दी  भ्रौर

 यह  योजना  जिलावार  कितने  गांवों  में  लागू  की  गई  है  श्रौर  कितने  गांवों  में  लागू

 नहीं  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  wit  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  पी०  :

 जल  पुर्ति  कार्य  क्रमों  को  राज्य  क्षेत्र  के  भ्रन्तगंत  रखा  गया  है  ।  किसी  विशेष  ग्राम  प्रथवा  क्षेत्र

 के  लिए  ग्राम  जलपूर्ति  योजनाग्रों  को  तैयार  उनको  चरणों  में  fang  उनके  लिए

 धन  नियतन  करने  झ्रौर  उनको  कार्यान्वित  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  है  ।

 केन्द्रीय  सहायता  किसी  विशेष  योजना  saa  विकास  शीर्ष  का  उल्लेख  fea  बिना  सामूहिक  ऋणों

 श्र  सामुहिक  अनुदानों  के  रूप  में  क्रमश  70%  श्रौर  30%,  की  श्रनुपात  से  दी  जाती  है  ।  फिर

 भी  जलपूर्ति  योजनाश्रों  की  समुचित  क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  वार्षिक  योजना

 सम्बन्धी  परिचर्चा  के  समय  योजनागत  परिव्यय  निर्धारित  किये  जाते  हैं  परन्तु  यह  भी  योजनावार

 न  कर  ग्रामीरा  जलपूर्ति  सम्बन्धी  सम्पुरणणं  कार्यक्रम  के  लिए  किए  जाते  हैं  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  भ्रपेक्षित  सुचना  की  प्रतिक्षा  की  जा  रही  है  ate  प्राप्त  होने  पर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 निरन्तर  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लिये  सहायता

 4430.  et  मातंण्ड  fag:  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्य  अधकन्ग क्या  सरकार  ने  निरन  x  a  ||  ग्रस्त  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  विकास  हेतु  विशेष  सहायता
 '  के  लिए  कतिपय  जिलों  का  चयन  किया  झौर
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 at  Us ee  oem  प्लन यवार  उनके  ताम  हे
 चास  नन  हु यदि  हां  झर  उनको

 पिछड़े
 जिले  घोषित  करने  का

 क्या  मापदण्ड  है  ?

 afa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  बोर  हां  ।

 सूखे  से  प्रभावित  रहने  वाले  क्षेत्रों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  54  जिलों  को

 बार  सूचि  संलग्न  है  ।  [waTaa  में  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1889/72 |

 इन  जिलों  का  चयन  वर्षा  की  गत  समय  में  सुखे  के  प्रभाव  तथा  सिंचित  क्षेत्रों  की

 प्रतिशतता  शभ्रादि  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  किया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  परिवार  नियोजन  पर  व्यय

 4431.  श्री  मातंण्ड  fag  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  परिवार  नियोजन  पर

 कितना  घन  व्यय  किया  गया  ;  तौर

 उक्त  safe  में  कितने  क्लीनिक  बनाये  गये  at  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस

 शीषक  के  श्रन्तगंत  कितनी  धनरादि  व्यय  की  जायेगी  श्रौर  कितने  क्लिनिक  खोले  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  चट्टोपाध्याय  )  :

 1969-72  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  परिवार  नियोजन  का्येक्रम  पर  सरकार

 ने  12  करोड़  75  लाख  रुपये  खचें  किए  हैं  ।

 1969-72  की  अवधि  में  स्थापित  किए  गए  क्लीनिकों  की  संख्या  इस  प्रकार  है

 नगर  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र  10

 2  ग्राम  परिवार  कल्यारा  नियोजन  er  13

 3  ग्राम  BI-Frg  407

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रौर  16  नगर  परिवार  कल्यारा  नियोजन  केन्द्र  256

 अतिरिक्त  ग्राम  उप-केन्द्र  स्थापित  किए  जाएंगे  ।  ay  की  जाने  वाली  राशि  इस  बात  पर  निर्भर

 करती है  कि  राज्य  सरकार  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  बाकी  श्रवधि  में  वास्तव  में  कितने  केन्द्र

 खोलती  है  |

 4432.  कुमारी  कमला  कुमारी :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  रक्षित  क्षेत्रों  att  नेशनल  पार्कों  सहित  देश  में  ger  जीवों  के  सभी  रक्षित

 क्षेत्रों  का  क्षेत्रफल  कुल  भारतीय  भूमि  के  क्षेत्रफल  का  केवल  0.5  प्रतिशत

 कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने  वन्य  जीवों  के  परिरक्षण
 a के  लिए  इस  क्षेत्रफल  में  भारतीय  भूमि  के  कुल  क्षेत्रफल  के  चार  प्र  झातਂ TRIG  तक  की  वृद्धि  की

 की  ate
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 12  1894  (a7) प्रदनों  के
 लिखित  उत्तर

 र  क्या  कदम  उठाए  +  ?
 ष यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरक

 कृषि  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sto  शेर  :  और  :  हां  ।

 भारतीय  वन्य  rat  बोर्डे  की  कार्यकारी  समिति  के  एक  संकल्प  के  श्राधार  पर  राज्य

 सरकारों  किस्मों  के  स्थायीकररा  के  लिए  पर्याप्त  प्राकृतिकवाम  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  राष्ट्रोय  पार्कों  ate  श्राश्रम-स्थलों  का  श्रपेक्षित  सीमा  तक  विस्तार  करनेਂ  की  सलाह  दी

 गई

 Grants  By  Central  Social  Welfare  Board  to  Institutions  In  Madhya  Pradesh

 Shri  C.  Dixit  : 4433.  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  state  ६

 (a)  The  names  of  Social  Welfare  institutions  in  Madhya  Pradesh  which  have  received

 grants  from  the  Central  Social  Welfare  Board  during  the  last  year;  and

 (b)  the  basis  onwhich  these  grants  were  made  and  the  manner  in  which  they  were

 utilised  ?

 The  Deputy  Minister  In  the  Ministry  Of  Education  And  Social  Welfare  (Shri  K.  S.

 Ramaswamy)  :  (a)  and  (b)  The  Central  Social  Welfare  Board  gives  grants  for  implementation
 of  some  of  its  programmes  direct  to  the  voluntary  institutions  and  for  other  programmes,  its

 grants  are  routed  through  the  State  Social  Welfare  Advisory  Boards.

 These  grants  are  disbursed  in  accordance  with  the  principles  and  procedure  prescribed
 in  the  grant-in-aid  programmes.  Grants  are  made  for  specific  programmes  and  are  utilized

 accordingly.  The  information  asked  for  covers  hundreds  of  institutions.

 Financial  Assistance  On  Triple  Benefit  Scheme  For  Teachers  Of  Madhya  Pradesh

 4434.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Education  And  Social  Welfare  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  the  triple  benefit  scheme  has  been  introduced  for  teachers  of  Madhya
 Pradesh  ;

 (b)  if  not,  whether  the  reasons  for  non-intr  oductio  n  of  the  said  scheme  is  non-

 availability  of  financial  assistance  from  the  Central  Government  ;

 (c)  the  total  amount  sought  by  the  State  Government  for  implementing  the  said

 scheme  ;  and

 (d)  if  the  scheme  has  since  been  implemented,  the  main  feature  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  In  The  Ministry  Of  Education  And  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav):  (a)  and  (a)  The  Triple  Benefit  Scheme  has  been

 implemented  partially  in  non-Govt.  aided  schools  in  Madhya  Pradesh  i.e.  the  facility  of

 General  Provident  Fund  only  is  given  to  them.

 (b)  &  (c)  The  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  has  not  received  any
 request  from  the  State  Government  for  financial  assistance  for  introducing  the  said  scheme.

 Construction  Of  Stadium  In  Burhanpur  (Madhya  Pr  adesh) AULT  नब ड़

 4435.  Shri  G.C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Education  And  Social  Welfare  be
 Pleascd  to  state  :
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 {a)  Whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  had  sought  any  assistance  for  the

 Stadium  being  constructed  in  the  campus  of  Subhash  High  School  in  Burhanpur  city  (Madhya

 Pradesh)  इ

 (0)  if  so,  whether  any  assistance  had  been  given  for  the  purpose  and  if  so,  the
 amount  thereof;  and

 (c)  whether  the  work  on  the  stadium  has  been  completed ;  and  if  not,  the  time  by
 which  it  is  likely  to  be  completed  and  the  reasons  for  its  non-completion  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture:  Prof.  S.  Nurul  Hasan  (a)
 The  Governmet  of  Madhya  Pardesh  had  sought  financial  assistance  for  the  stadium  being
 constructed  by  the  Burhanpur  Stadium  Society,  Burhanpur.

 (b)  Out  of  Rs.  25,000}-agreed  upon  by  the  Government  of  India,  the  first  Instal-

 ment of  Rs.  has  been  paid  in  1968.

 (c)  The  work  has  not  yet  been  completed.  Madhay  Pradesh  Government  have  been
 reminded  for  early  completion  ef  the  project.  They  have  not  indicated  when  the  project  is

 likely to  be  completed.

 केरल  के  तटीय  क्षेत्रों  के  मछु्पों  को  सामाजिक  स्थिति

 4436.  श्र  caters  रवि  :  कया  शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  को  पता  है  केरल  के  घने  बसे  तटीय  क्षेत्रों  के  agai  की  सामाजिक

 स्थिति  दयनीय  है  :  श्रौर

 यदि  तो  उनके  सामाजिक  उत्थान  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  are

 1972-73  में  इस  प्रयोजनाथं  सरकार  का  विचार  क्या  योजनाएँ  श्रारम्भ  करने  का  है  Alt  उन  पर

 कितना  व्यय  UTATT  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्यारा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Fo  एस०  रामात्वासी  :  तथा

 केरल  राज्य  में  agar  को  राज्य  सरकार  द्वारा  अन्य  पिछड़े  बर्गों  के  रूप  में  वर्गीक़त  किया

 गया  हैं  ।  उन्हें  पिछड़े  वर्ग  क्षेत्र  के  अधीन  शैक्षिक  सुविधाएँ  मिलती  राज्य  सरकार  का  मछली

 विभाग  agai  के  पात्र  बच्चों  को  ऊँची  शिक्षा  के  लिए  छात्रवृत्तियां  देता  है  राज्य  सरकार  द्वारा

 विभिन्न  पदों  ate  सेवाओं  में  इस  समुदाय  के  उम्मीदवारों  के  लिए  कुछ  झारक्षण  भी  किया

 गया  है

 Tea  के  लिए  राज्य  सरकार  की  एक  प्रावास  योजना  भी  जिसके  अधीन  मकानों  का

 निर्माण  किया  जाता  है  ate  उन्हें  उन  मछुग्नों  को  मुफ्त  दे  दिया  जाता  जिनकी  वाधिक  ara

 1200  रुपए  से  ofan  नहीं  होती  है  ।

 TAA  के  लिए
 1972-73  के

 सम्बन्ध
 में  को  गई  sqaTgqTAyT  का  ब्यौरा  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 केरल  में  मत्स्य  पत्तन  के  विकास  पर  व्यय

 4437.  श्री  बयालार  रवि  :  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  i
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 क  ह  क  क  ल
 12  बैशाख  1894  (ae) प्रदनों  के

 लिखित
 उत्तर

 1971-72  में  कोचीन  पत्तन  में  मत्स्य  नौकाओं  से  सामान  उतारने  तथा  उनके

 ठहरने  की  सुविधाश्रों  को  उत्पन्न  करने  पर  कुल  व्यय  सहित  केरल  में  मत्स्य  पत्तन  के  विकास  पर

 कुल  कितनी  धन  रादि  व्यय  हुई  है  ;  अर

 द् केरल  में  विभिन्न  मत्स्य  पत्तनों  का  are  इस  समय  किस  व्यवस्था  में  त्रौर

 1972-73  में  शुरू  किये  जाने  वाले  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  उन  पर  ग्रनुमानत  कितना

 व्यय  होगा  ?

 कुषि  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  झण्णा  साहिब  पी०  :  छोटे  बन्दरगाहों  पर

 मत्स्य-हरण  नौकाश्ों  से  सामान  उतारने  तथा  उनके  ठहरने  की  सुविघा  सम्बन्धी  केन्द्रीय  प्रायोजित

 योजना के  Way  ay  1971-72  के  दौरान  केरल  सरकार  को  19.44  लाख  रुपये  केन्द्रीय

 सहायता के  रूप  में  दिये  गये  इस  योजना  के  seats  विभिनन्‍्जम  (18.02  लाख  तथा

 मोपला  खाड़ी  (1.42  में  स्वीकृत  किये  गये  मत्स्य-हरणा  बन्दरगाह  श्रपना  कायें  कर

 रहे  zt

 प्रमुख  बन्दरगाहों  पर  मत्स्य-हरणा  नौकाग्ों  से  सामान  उतारने  तथा  उनके  ठहरने  की

 सुविधा  सम्बन्धी  केन्द्रीय  योजना  के  झन्तर्गत  age  1971-72  के  दौरान  कोचीन  के  मत्स्य-हरण

 बन्दरगाह  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  लागत  के  लिये  कोचीन  पत्तन  न्यास  को  25.00  लाख  रुपये  की

 राशि  श्रनुदान-सहाश्रता  के  रूप  में  दी  गई  |

 केन्द्रीय  योजना  के  भ्रतगंत  जुन  1971  में  कोचीन  के  मत्स्थ-हरण  बन्दरगाह  को

 272.40  लाख  रुपये  की  प्रद्ासनिक  स्वीकृति  दी  गई  ।  इस  परियोजना  का  संचालन  कोचीन  पत्तन

 न्यास  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।  पत्तन  न्यास  प्राधिकारियों  ने  केरल  सरकार  से  भूमि  श्रधिग्रहण  का

 ard  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  भूमि  श्रधिग्रहणा  wrt  पुरा  करने  ate  निविदा  भ्रादि  को  अ्रतिम  रूप

 देने  के  परुचातु  ag  1972-73  के  दौरान  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  किया  यह  परियोजना

 वर्ष  1973-74  तक  जारी  रहेगी  ।  पत्तन  न्यास  ने  वर्ष  1972-73  की  श्रपनी  मांग  94.00  लाख

 रुपये  बताई  है  ।

 विभिन्‍्जम  तथा  मोपाला  खाड़ी  का  निर्माण  कार्य  वर्ष  1972-73  के  दौरान  जारी  रहेगा  ।

 कन्नानोर  मत्स्य-हरण  बन्दरगाह  में  मोपला  खाड़ी  पर  श्रतिरिक्त  कार्य  शुरू  करने  के  लिये  एक

 प्रस्ताव  की  जांचपरिवहन  तथा  जहाजरानी  मंत्रालय  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  पर  की  जा

 रही
 है  ।  इसकी  लागत  लगभग  20.85  लाख  रुपये  होगी  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  को  सर्वेक्षणा  परियोजना  ने  नीरुकरा  मत्स्य-हरण  बन्दरगाह
 के  निर्माण  की  सिफारिश  की  जिसके  लिये  परियोजना  द्वारा  झावइ्यक  योजनायें  तथा  प्राक्कलन

 तेयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 राज्यों  में  स्वास्थ्य  कन्द्रों  की  छोटे  ग्रस्पतालों  में  बदलना

 4438.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  स्वास्थ्य  atc  परि
 कृपा  करेंगे  कि  :

 रवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की
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 केरल  ऐं  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  कुल  संख्या  कितनी है  श्रौर  1972-73  में

 इस  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  की  जाएगी  झ्ौर  इन  पर  कितना  व्यय  होने  का  अ्रचूमान  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्यों  को  इनमें  से  कुछ  केन्द्रों  को  कुछ  बयाश्रों  वाले  छोटे

 अस्पतालों  में  बदलने  का  प्रस्ताव  भेजा  श्रौर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  पर  केरल  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  शौर  इस  दिशा  में

 केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  Fo  :  143

 >  सैं  ब सामुदायिक  विकास  खंडों  में  162  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  कार्य  क  ऐसा  कोई  भी

 खंड  नहीं  है  जहां  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  न  हो  1972-73  में  कोई

 मिक  स्वास्थ्व  केन्द्र  खोलने  का  प्रस्त।ब  नहीं  किया  गया  है  ।

 जी  ati

 केरल  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  सहमत  है  ।  हरेक  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 के  साथ  12  पंलग  सम्बद्ध  हैं  ।  राज्य  सरकार  पलंगों  की  संख्या  बढ़ाना  चाहती  है  परन्तु  उन्होंने

 बताया  है  कि  राज्य  के  सपवाघनों  से  घन  grat  से  उपलब्ध  नहीं  हो  सकता  श्रौर  तदानुसार  इस

 उद्द  दय  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  हेतु  श्रनुरोध  faa  गया  है  ।

 इस  के  लिए  चौथे  श्रायोजन  में  कोई  केन्द्रीय  सहायत्ता  उपलब्ध  नहीं  है  ate  राज्य

 सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  वे  राज्य  क्षेत्र  के  तर  के

 व्यय  aq  पूरा

 सरकारी  क्वाटंरों  के  श्रावंटन  के  लिये  नियम

 4439,  श्री  विश्वनाथन  भकनवाला  :  न्प्वया  ह दि
 श ्pn oe

 मारि  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की ws

 कृपा  करेंगे  fa:

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को  Fast  देने  सम्बन्धी

 नियमों  में  परिवतंन  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  adara  नियमों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  शौर

 कया  नियमों  में  संशोधन  के  फलस्वरूप  के  लिये  प्रतीक्षा  की  श्रवघि  को  कम

 किया  जा  सकता  हैं  ale  यदि  ai,  तो  कितना  ate  प्रत्येक  बग  के  लिये  कमंचारियों  को  कितनी

 श्रवघि  तक  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ?

 निर्माण  att  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  कण  :  चतंमान

 नियमों  का  संदोधन  समय  समय  पर  किया  जा  रहा  है  ।

 15  1963  से  सरकारी  निवास  स्थान  (aeatt  में  सामान्य  आवंटन

 1963  में  निम्नलिखित  मुख्य  परिवतंन  किये  गये  हैं  ।
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 प्रहनों  के  लिंखिंत  उत्तर  12  बैशाख  1894

 (1)  सभी  टाइपों  के  लिये  प्राथमिकता  की  तारीख  areca  में  वह  तारीख  जिससे

 एक  कमंचारी  टाइप  fag  या  उससे  ऊँचे  टाइप  के  श्रनुरूप  केन्द्रीय  सरकार  के

 अधीन  निरन्तर  प्राप्त  कर  रहा  था  ।  राज्य  सरकारों  के  श्रधीन  की  गई

 सेवा  की  श्रवधि  पर  विचार  करने  के  लिये  इस  उपबन्ध  को  उदार  बनाया  गया

 टाइप  ।  के  पात्र  कमंचारियों  को  छोड़कर  सभी  कमंचारी  उससे  अगली  निचली

 टाईप  के  वास  के  भ्रावटन  के  पात्र  थे  ।  इंस  उपबन्ध  का  संशोधन  किया  गया  sic

 दाइप  iv  तथा  उससे  नीचे  के  पात्र  कमंचारियों  को  प्राथमिकता  की  तारीख  के

 sera  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार  के  श्रघीन  की  गई  सेवा  उनकी  सारी

 सेवा  को  गिनने  की  agate  दी  गई  ate  उनके  मामले  में  oat  निचली  टाइप  की

 रियायत  वापिस  ले  ली  गई  ।

 (1)  ड्यूटी  के  रटेशन  पर  श्रपने  सकान  रखने  वाले  कमंचारी  सामान्य  ga  से  वास  के

 अ्रावटन  के  पात्र  नहीं  थे  ।  इस  उपवन्ध  का  1966  में  संशोधन  गया

 ate  ऐसे  कर्मचारियों  को  सरकार  वास  के  श्रावंटन  के  लिये  पात्र  घोषित  किया

 गया

 (ii)  सीमान्त  समायोजन  के  साथ  मंहगाई  वेतन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कंमंचारियों  की

 पात्रता  में  संशोधन  किया  गया

 (iv)  श्रावंटन  के  aay  पत्रों  के  बारे  में  नियम  का  संशोधन  किया  गया  ताकि  दिल्‍ली

 में  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  केवल  तभी  श्रावेदन  कर  जब  सामान्य

 पुल  वास  के  ग्रावंटन  के  लिये  वार्षिक  अ्रावेदन  पत्र  आमन्त्रित  किए  जाएं  |

 (v)  1966  में  ग्रघिकारियों  के  चार  वर्गों  के  लिये  प्रथक-पृथक  पूल  समाप्त  कर  दिये

 परन्तु  महिला
 श्रधिका  रियों

 ate  पदों  के  झ्रघिकारियों  द्वारा  ध्रनुभव  की

 गई  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  दो  पुल  ga:  बनाए  गए  ।

 (iv)  चिकित्सा  ग्राघार  पर  बिना  बारी  के  grazat  के  बारे  में  व्यदस्था  को  नियमों  से

 निकाल  दिया  गया  है  ।

 सामान्य  ga  में  समग्र  दृष्टि  से  वास  की  कमी  के  काररा  संशोधनों  से  विभिन्न  वर्गों

 के  कम
 चारियों

 की  प्रतीक्षा  की  cafe  में  कोई  बहुत  afaa  कमी  नहीं  हुई  है  ।  ्रपने  कमंचारियों

 की  रिहायशी  वास  की  DTI HAT  को  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  के  पास  निर्माण  का  एक

 निरन्तर  कार्यक्रम  है  ।  यह  कार्यक्रम  निधियों  भवन-सामग्री  भूमि  की  उपलब्धता  तथा  तकनीकी

 क्षमता  पर  निर्भर  है  ।  वास  की  WqaaHaTAl  की  पूर्ति  के  लिये  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं
 की  जा  सकती  ।

 दुग्ध  चुणण  का  श्रायात

 4440.  sit  विश्वनाथ  कुनकुनवाला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अमरीका  से  कितने  दुग्ध  का  ara  किया  जा  रहा  है  wre  क्या  दुग्ध  चूणं
 की  सप्लाई  प्रभावित  होने  की  सम्भावना  है  ;  श्रौर
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 यदि  कमी  को  प्रत्य  स्रोतों  से  पूरा  करने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये

 गये  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  बर  :  1971-72  में  केन्द्रीय  ga  के  लिये

 विदेशों  से  19,522  मीटरी  टन  दुग्थ  qa  की  वाशिज्यक  झ्राघार  पर  खरीद  की  गई  उसमें  से

 age  राज्य  अमरीका  से  2100  मीटरी  टन  दुग्ध  gat  खरीदा  गया  था  ।  श्रमरीकी  सप्लाई  पर

 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ्रौर  वह  1972  में  पहुंच  जायेगी

 प्रइन  नहीं  होता  ।

 दिल्‍ली  में  पंजीकृत  ST ca  acarnt  को  भूमि  का  Masa

 4441.  श्री  fasaataar  भुनभुनवाला  :  क्या  निर्माण  शर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दिल्‍ली  में  पंजीकृत  धार्मिक  aca  को  भूमि  देने  का  निरांय  किया

 है  ;  यदि  तो  दो  वर्षों  में  wa  तक  कितने  प्लाट  अलाट  किये  गये  हैं  ;

 क्या  इस  प्रकार  श्रलाट  किया  गया  कोई  प्लाट  वास्तव  में  दिक्षा  संस्था  के  लिये  रखा

 गया  था  ;  श्र  यदि  तो  उस  संस्था  को  यह  प्लाट  न  दिये  जाने  के  क्या  कारणा  हैं  ;  श्रौर

 इस  प्रकार  भूमि  के  भ्रावंटन  के  लिये  कितने  श्रावेदन  पत्र  इस  समय  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकार  के  विचारधीन  हैं  श्रौर  इन  धार्मिक  को  कब  तक  भूमि  अलाट  कर  दी  जायेगी  ?

 निर्माण  alt  ग्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  क्‌०  :  से

 भ्रपेक्षित  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  श्रौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 रोजगार  के  श्रवसर  श्रौर  1972-73  के  लिये  कार्यक्रम  के  श्रन्तगत  राज्यों  को

 दी  गई  वित्तोय  सहायता

 4442.  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  कृषि  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  रोजगार  के  लिए  द्रुत  कार्यक्रम  के  ग्रम्तगंतਂ  राज्यवार  रोजगार  के  कितने

 अवसर  उत्पन्न  किये  गये  ;

 1971-72  में  राज्यों  की  इस  क्षेत्र
 में  सफलतां  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का

 faart  1972-73  में  इन  राज्यों  की  we  प्रघिक  वित्तीय  सहायता  देने  का  है  ;  शभ्रौर

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  fag)

 चूँकि  इस  योजना  से  लाभान्वित  श्रमिकों  को  विभिन्न  कार्यों  में  भिन्न-भिन्न  श्रवधियों  के

 लिए  काम  में  लगाया  जाता  यह  श्रधिक  उपयुक्त  है  कि  काम  में  लगाए  गए  व्यक्तियों  की  निरी

 संख्या  की  ग्रपेक्षा  पैदा  किए  गए  रोजगार  के  श्रमदिनों  की  संख्या  को  लिया  जाए  ।  विभिन्न  राज्यों
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 (a)

 से  प्राप्त  सूचना  के  श्रनुसार  रोजगार  के  श्रमदिन  दर्शाने  वाला  विवर रा  संलग्न  है  ।  [arate  में  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  veto  टी०  1890/72 |

 वर्ष  1972-73  में  wart  तथा  निकोबार  द्वीप  श्ररुशाचल

 दमन  तथा  दादर  तथा  नगर  मिनिक'य  तथा  श्रमिनदीवी

 समूह  शौर  जिनके  श्रावंटनों  में  Saat  वास्तविक  झ्रावद्यकताओओं  के  श्रनुसार  कटौती  की

 गई  है  को  छोड़कर  विभिन्न  राज्यों  तथा  केन्द्रशासित  क्षेत्रो
 को

 उसी  ू पमाोन  पर  वित्तीय  सहायता  दी

 जा  रही  है  जिस  पर  ag  1971-72  में  दी  गई  थी  ।

 ay  1972-73  में  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मार्गदर्शक  सिद्धान्त  परिचालित

 किए  गए  र
 >  ।  मागंदशंक  सिद्धान्तों  में  दी  गई  कुछेक  मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  :--

 1  निम्न  किस्म  की  परियोजनाएं  भारत  सरकार  को  भेजे  बिना  राज्य  सरकारों  द्वारा

 स्वयं  मजुर  की  जा  सकती  हैं  ;

 (1)  सड़क  निर्माण  ;

 (2)  भूमि  उद्धार  az  विकास  ;

 (3)  जल  बाढ़  बचाव  तथा  जल-लग्नता  निवारणा  ;

 (4)  जल  संरक्षण  तथा  भूमिगत  जल  चाज  करना  ;

 (5)  लघु-सिंचाई  ;

 (6)  भूमि  संरक्षण  ;

 (7)  वन  रोपरा  ;

 (8)  प्राथमिक  स्कूल  के  भवनों  के  पि म्ञाा पर  orrrry  जे

 क्षात्र  हेतु  श्रतिरिवत  कमरों  का  निर्माण  ;  DIT

 (9)  वर्तमान  परिसम्पत्तियों  की  त्रिदोष  मरम्मत-रोजाना  की  राम  ध्नुरक्षणए  मरम्मतों  से

 faa—faaa  कि  इन्हें  स्थायी  एवं  श्रधिक
 उपयोगी

 बनाया  जा  सके  |

 न्य  परियोजनाएं  भारत  सरकार  को  उनकी  पव  मजुरी  के  लिए  भेजी  होंगी  ।

 किसी  भी  परियोजना  at  ager  नहीं  छोड़ा  जाना  है  ।  कोई  भी  जिसे

 वर्ष  19  71-72
 में  पुरा  किया  जाना  परन्तु  नहीं  frat  गया  उसे  वर्ष

 1972-73  में  पुरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 परियोजनाश्ों  के  पर्येवक्षणा  के  लिए  क्षेत्र  कर्मचारियों  की  लागत  वर्ष  1971-72

 के  लिए  निर्धारित  परियोजनाश्रों  की  कुल  लागत  के  3  प्रतिशत  के  बजाय  5  प्रतिशत

 तक  बढ़  सकती  है  ।

 यदि  पर्याप्त  श्रोचित्य  हो  तो  भारत  सरकार  एक  जिले  से  दूसरे  जिले  को  धनराशि

 के  विपथन  की  श्रनुमति  दे  सकती  है  ।

 गर  सरकारी  क्षेत्र
 में

 जहाज  निर्मारा  कार्य

 4443.  ott  देवेन्द्र  सिह  गरचा  :
 करेंगे  कि  :

 क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 fa

 क्या  सरकार  इस  बात  पर  सहमत  हो  गई  है  कि  7 -AtHIRT  क्षेत्र  को  जहाज़

 anfa निर्माण  कायें  शुरू  करने  की  अर  ऊ  TENE  दे  दी  जाये  ;  ौर

 (a)  ग्रदि  तो  इस  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 dada  कायें  तथा  नौवहन  झोर  परिवहन  मत्री  :  नहीं  ।

 प्रहन  नहीं  उठता  ।

 Compulsory  Primary  Education  in  India

 4444.  Shri  Panna  Lal  Barupal:  Will  the  Minister  of  Education  and  School  Welfare

 be  pleased  to  state  the  time  by  which  Government  propose  to  make  primary_education  and  certi-

 ficate  in  lieu  thereof  compulsory  ?

 The  Deputy  Minister  In  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  Yadav)  :  All  States  except  Nagaland  and  Himachal

 Pradesh  have  Compulsory  Primary  Education  Acts.  AS  for  Union  Territories,  Delhi,
 A  Islands  and  Chandigarh  have  the  necessary  legislation.  Even  in  States  which  have  got

 Compulsory  Primary  Education  Acts  and  provide  free  education,  enrolment  has  not

 become  universal  except  in  the  case  of  a  few  States.  The  underlying  social  economic  and

 other  causes  will  have  to  be  removed  and  additional  financial  resources  found  before

 compulsory  education  can  be  enforced.  The  matter  is  under  continuous  review  io

 consultation  with  State  Governments.  Proposals  are  under  examination  to  provide  uni-

 versal  education  for  the  age  group  6-'1  years  by  1975-76  and  for  the  age  group  11-14

 by  1980-81.

 Scholarships  To  Students  From  Ladakh

 4445.  Shri  Kushok  Bakula  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  state  :

 (a)  Whether  the  Central  Government  propose  to  increase  the  number  of  scholarships

 for  students  in  Ladakh  so  that  poor  but  enthusiastic  Ladakhi  students  may  be  able  to  get

 higher  education  in  other  parts  of  the  State  and  in  the  country  ;  and

 (b)  if  so,  the  measures  proposed  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minster  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Sri  D.  P.  Yadav):  (a)  The  Department  of  Culture  is  considering
 formulation  of  a  scheme  for  the  award  of  a  limited  number  of  scholarships  to  Ladakhi

 ‘Students  for  post-Matriculation  studies  in  all  parts  of  the  country.

 (b)  Does  not  arise  at  present.

 fasafaataa  में  अ्रंश्कालिक
 इंजी  निर्यारग  डिग्री  पाठ्यक्रम

 4446.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्द्रम  :  क्या  दिक्षा  ate  समाज  कल्यार  मंत्री  20

 1972  श्रौर  17  1972  के  प्रइन  सख्या  क़रमदा  649  2022  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 उन  fazafaaranqt  के  नाम  क्य  दै  जहां  श्रशकालिक

 इंजीनियरिंग  डिग्री  पाठ्यक्रम  चार  वर्ष
 का  है  ?
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 frat  र  समाज  कल्याण  तथा  ति  mat  (a
 द्य  aa  a  कि  qa  ०  नुरुल  निम्नलिखित  संस्थान

 इंजीनियरी  में  डिप्नोमाधारियों  के  लिये  चार  वर्ष  की  श्रवधि  के  श्रंदाकालिक  डिग्री  पाठ्यक्रमों  का

 ग्रायोजन  कर  रहे  है

 एल०  डी०  इंजीनियरी  श्रहमदाबाद  विद्वविद्यालय  से  |

 a ow  a 2  शासकीय  इंजीनियरी  जबलपुर
 त्न su  पुर  fara  |  प्  यालय  से  ।

 3  एस०  जी०  do  प्रोद्योगिक  तथा  विज्ञान  इन्दौर  विश्वविद्यालय

 से  ।

 जादवपुर
 कलकत्ता  |

 सरकारी  श्रावास  पर  कब्जा  किये  a a aga  संसद  सदस्य

 4447.  state  भूषण  क्या  निर्माण  ale  mata  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  yaya  संसद  सदस्यों  ने  श्रभी  तक  श्रवेध  रूप से  सरकारी  श्रावास

 पर  कब्जा  किया  हुप्रा  है  ate  यदि  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  ;

 उक्त  श्रनधिकृत  कब्जे  के  लिपे  उनसे  किस  दर  पर  किराया  लिया  जाता

 अ्रर्थात्‌  माकिट  दर  पर  qual  पेनल  किराया  agar  सामान्य  किराया  लिया  जाता है  और  यदि

 सामान्य  किराया  लिया  जाता  है  तो  इसका  क्या  प्रौचित्य  है  ;

 क्या  इन  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  की  are  किराये  की  कुछ  रादि  बकाया  है  atx  यदि

 तो  प्रत्येक  Bags  सपद  सदस्य  की  अर  कितनी  रादि  बकाया  है  ;  atc

 क्या  उक्त  श्रनधिकृत  कब्जे  को  खाली  कराने  में  श्रसफल  रहने  के  लिये  कुछ

 अधिकारी  जिम्मेदार  है  ale  यदि  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्राई०  के०  :
 तथा

 एक  विवररात्मक  ब्यौरा  संलग्न  हैं  ।  (agree)  [ ware  में  रखी  गयी ।
 देखिये

 संख्या  एल०  टो०  1891/72]

 किराया  भूतपुव॑ं  संसद  सदस्यों  से  बाजार  दर  पर  तथा  भूतपु  al  यों  से  दण्डात्मक

 दर  पर  वसूल  किया  जाता  है  |

 नहीं  ।

 Sto  श्राई०  जेड०  क्षेत्र  नई  दिल्‍ली  aqicz  में  खुले  नाले

 4448.  श्री  afm  yam  :

 करेंगे

 क्या  निर्माण  श्रौर

 सचल
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (*)  क्या  डी०  झ्ाई०  Feo  गोल  नई  दिल्‍ली  के  सैक्टर  में  वर्षा  के

 पानी  के  लिये  खुले  नाले  बनाए  गए  हैं  ;
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 क्या  उक्त  नाले  Fateu  के  सामने  बनाए  गए  हैं  नत  कि  उनके  पीछे  की  श्रोर  तथा  इस

 कारण  वह  श्रति  भद  लगते  हैं  ;

 जिस  सड़क  के  दोनों  ste  इस  प्रकार  के  नाले  बनाए  गए  हैं  उनकी  चौड़ाई  क्या  है

 भ्रौर  क्या  सड़क  का  शेष  भाग  वाहनों  एवं  व्यक्तियों  के  गुजरने  के  लिये  पर्याप्त  है  ;  शौर

 क्या  इन  नालों  को  ढकने  का  विचार  है  ;  यदि  तो  कब्र  ?

 तथा  सिवाये  10  क्वाटंरों  के  मामले  जिनके  art  ऐसी  नालियां  बरसाती

 पानी  के  के  लिये  क्वाटेंरों  के  साथ  बरसाती  पानी  की  छोटी  खुली  नालियां  बनाई  गई  है  ।

 ब्लाकों  के  A-ISE  के  कारण  इसे  टाला  नहीं  जा  सका  |

 पक्की  सड़क  की  चौड़ाई  12°  है  शौर  नाली  के  किनारे  से  दूसरे  किनारे  तक  नाली

 की  कुल  चौड़ाई  16  से  18”  के  बीच  जो  कि  श्रान्तरिक  यातायात  के  लिये  पर्याप्त  ayy

 जाती  है

 जी  नहीं

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  कमंचारी

 4449,  staf  भूषरण  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  नई  दिल्‍ली  के  कार्यालय  में  कुल  कितने  कमंचारी  हैं  ak

 उसमें  पदों  के  कौन-कौन *से  वर्ग  हैं  श्रौर  प्रत्येक  वर्ग  में  कितने  कर्मचारी  हैं  ;

 प्रत्येक  वर्ग  में  श्रनुसूचित  जातियों  ate  अनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों  की  संख्या

 क्या

 क्या  विभिन्न  वर्गों  के  कुछ  कमं  बारियों
 को  घोषित  कर  दिया  गया  है  श्रौर  यदि

 तो  भ्रनुसूचित  जातियों  शौर  अ्रनुसूचित  जन  जातियों  के  कितने  लोगों  को

 किया  गया  है  ate  श्रन्य  जातियों  के  कितने  लोगों  को  घोषित  किया  गया  है  ;  श्रौर

 क्या  भ्रनुसूुचित  जातियों  ate  ग्रनुसुचित  जन  जातियों  के  लिए  श्रारक्षित  पद  इन्हीं

 जातियों  के  लोगों  द्वारा  कभरे  गए  हैं  ate  यदि  तों  इन  जातियों  के  लोगों  को

 घोषित  किये  जाने  के  क्या  कारणा  है  श्रौर  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही  की  जानी है  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  राष्ट्रीय  बीज

 नई  दिल्‍ली  में  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  368  है  |

 श्रेणीवार  जानकारी  संलग्न  श्रनुबन्ध  1  में  दी  गई
 है  ।  में  vat  गयी  ।  देखिये L

 संख्या  एल०  eto  1892/72]

 ्रतुसुचित  जाति  एवं  भ्रनुसूचित  श्रादिम  जाति  के  कमंचारियों  की  कुल  संख्या
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 श्रेरी  वार  जानकारी  संलग्न  अनुबन्ध  2  में  दी  गई  है  ।  [ waTaTT  में  रखी  गयी  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी ०  1892/72 ]

 जी  af

 ा  >  ्य
 वित्त  मंत्रालय  के  कमंत्रारी  निरीक्षण  एकक  ने  नि ि

 ed  ्य गस  wea7 दि  ह े  INTs  में  apart  की

 घोषित  किया  इनमें  से  चार  कमंचारी संख्या  का  पुनरीक्षण  किया  ate  39  व्यक्तियों  को  फालतू

 भ्रनुसूचित  जाति  तथा  ग्रनुसुचित  श्रादिम  जाति  के  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रनुसूचित  जाति  तथा  ग्रनुसूचित  झ्रादिम  जाति  के  चार  कमंचारी  फानतु  घोषित  किये  गये

 क्योंकि  अपनी  श्रेणी  में  वरीयता  के  पर  वे  ही  चार  अन्तिम  oa es  |  न्  oy th

 निगम  के  निदेशक  मंडल  द्वारा  यह  fasaa  किया  गया  है  fe  फालतू  घोषित  किये  गये

 कर्मचारियों  की  छटनी  न  की  जाये  ।  इन  सभी  को  क्षेत्रीय  मुख्यालयों  की

 ताश्रों  में  लगाया  जा  रहा
 है  ।

 जनकपुरी  नई  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  श्र  gal  का  खोला  जाना

 4450.  श्री  aft  सुषण  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनकपुरी  नई  दिल्‍ली  में  दुग्ध  योजना  द्वारा  कितने  दुग्ध  केन्द्र  (qa)  खोले

 गये  हैं  ;

 क्या  उनको  पता  है  कि  वहां  पर  aa  जितने  केन्द्र  खोले  गये  हैं  वे  कालोनी  के  निवासियों

 की  को  पुरा  करने  के  लिए  बहुत  थोड़े  हैं  ;  ्रौर

 यहां  पर  श्रौर  श्रधिक  दुग्ध  केन्द्र  खोलने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है

 ग्र  वे  कब  तक  बन  जायेंगे  ग्रौर  वे  कहां  कहां  पर  बनाये  जायेंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (sto  दोर  fag)  :  एक  ।  एक  डिपो

 सुबह
 ्रौर  दूसरा  सायं  को  कार्य  करता  है  ।

 श्रौर  जी  हां  जनकपुरी  एक  बढ़ती  हुई  कालोनी  है  श्रौर  सरकार  यह  जानती

 है  कि  eta  में  अर  दुग्ध  डिपों  खोलने  की  झावश्यकता  है  तदनुसार  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है

 श्रौर  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  निम्नलिखित  स्थानों  पर  तीन  श्रतिरिक्त

 दुग्ध  बूथ  तैपार  करने  का  भ्रनुरोध  किया  है

 जनकपुरी  की  मकान  संख्या  243  से  252  के  सामने  64  नम्बर  बिजली

 के  खम्भे  के  निकट  फुटपाथ  पर  ।

 इससे  अर  ए  ब्लाकों  की  मांग  पुरी  होगी  ।

 जनकपुरी  के  ब्लाक  बी
 प्राइमरी  स्कूल  (zee  के  निकट  खुले  स्थान  के  एक

 कोने

 इससे  बी  1  अर  बी  ब्लाकों  की  मांग  पुरी  होगी  ।
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 जनकपुरी  के  वर्तमान  कार्यालय  ब्लाक के

 निकट  म्यूनिसिपल  पाक  के  बाहर

 254  नम्बर  बिजली  के  खम्भे  के  सामने  फुटपाथ  पर  ।

 इससे  बी  1  att  बी  2  बी  ब्लाकों  की  मांग  पूरी  होगी  ।

 यदि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  यह  काय  शुरू  नहीं  किया  तो  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  श्रपने

 प्रागामी  विस्तार  कार्यक्रम  में  जिसके  भ्रन्तगंत  150  श्रतिरिक्त  दुग्ध  बूथ  खड़े  करने  की  व्यवस्था

 है  ।  इसे  शुरू  किया  जाएगा  ।  इस  स्थिति  में  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  ये  बूथ  कब  तैयार

 किए  जायेंगे  ।

 नई  दिल्‍ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  के  पलट

 4451.  श्री  aft  भूषण  :  क्या  निर्मारा  शौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 नई  दिल्‍ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकार  द्वारा  कितने  फ्लैट  बनाये  गये

 तथा  ware  किये  गये  हैं  ;

 क्या  स्ट्रीट  वर्षा  के  पानी  को  निकालने  के  लिये  नालियों

 श्रौर  पेय  जल  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ;  ग्ौर

 (7)  हाँ  पर  यह  सभी  सुविधायें  कब  तक  उपलब्ध  करा  दी  जायेंगी  जिससे  कालोनी  के

 निवासियों  को  झ्रौर  श्रघिक  असुविधा  से  बचाया  जा  सके  ?

 निर्माण  att  भ्राअवास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  श्राई०  के०  :

 निमित  श्रावं टित

 2961  2757

 aft

 प्रदन  ही  नहीं  उठता

 मध्य  प्रदेश  में  छोटी  सिचाई  योजनाएँ

 4452,  श्री  मातंण्ड  fag  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ः

 मध्य  प्रदेश  के  सतना  ate  शहडोल  जिलों  छोटी  सिचाई  योजनाएं

 के  श्रन्तर्गत  कितनी  धोजनाएं  स्वीकार  की  गई  हैं  ;  अर

 किन  योजनाओं  का  विकास  कार्य  चल  रहा  है  य्ौर  वे  कब  तक  पूरी  हो  जायेंगी  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  शेर  :  सतना  श्रौर  शाहडोल

 जिलों  में  स्वीकृत  लघु  सिंचाई  योजनाग्रों  की  संख्या  दो  श्रौर  तीन  है  ।

 इसके  सुखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  orate  सिद्धी  जिले  के  लिये  श्रठारह  योजनाएं  स्वीकार

 की  गई  हैं  ।  इन  जिलों  में  संस्थानिक  साधनों  से  भी  cadet  श्रादि  far  लघु  सिंचाई  कार्यों

 को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।
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 ्  =
 भी  जिनकी  संख्या  ऊपर  दी  गई  च vd ए

 शर  चौथी  योजना  में  पूरी

 होने  की  सम्भावना  है  ।

 दिल्‍ली  में  श्रतुसुचित  जातियों  के  meat  को  स्थायी  करना

 4453.  श्री  श्रम्बेश  क्या  शिक्षा  श्र  समाज  soar  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  दिल्‍ली  ने  22  1965  को  कार्यालय  aa  जारी

 करके  अपने  कमंचारियों  को  स्थायी  घोषित  कर  दिया  जबकि  दिल्‍ली  प्रशासन  के  उच्चतर

 मिक  स्कूल  में  श्रध्ययन  काय  करने  वाले  अनुसूचित  जातियों  के  श्रध्यापकों  को  स्नातक

 श्रोर  स्नातकोत्तर  स्थायी  घोषित  नहीं  किया  जा  रहा  है  यद्यपि  वे  1961  से

 ग्रध्यापन  काय  कर  रहे  हैं

 क्या  गृह  काय  मंत्रालय  द्वारा  जारी  1961  के  areal  के  उपबन्धों
 के

 ग्रत्तगंत

 बार  जारी  किये  गये  भ्रादेशों  के  बावज़ूद  भी  भ्रनुसूचित  जातियों  इन  WeaTT HT  सुविधाएं

 प्रदान  नहीं  की  गई  है  श्रौर

 यदि  तो  सम्बन्ध  में  दिल्‍ली  प्रशासन  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्यारा  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 (#)  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  सुचना  के  अ्रनुसार  प्रदिक्षित  स्नातक  GeqitHt  तथा

 स्नातकोतर  श्रघ्यापकों  के  स्थायीकरण  के  सम्बन्ध  में  farert  दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा

 दिनांक  22-7-1965  की  कोई  कार्यालय  श्रादेश  संख्या  515  जारी  नहीं  feat  गया  था

 सूचित  जातियों  के  भ्रध्यापकों  सहित  सभी  को  वरियता  तथा  स्थायी  पदों  की  उपलब्धता

 के  ग्राघार  पर  स्थायी  घोषित  किया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  समप्र  समय  पर  दिए  गए  श्रनुसार  श्रनुसूचित
 जातियों  के  gears  को  सभी  लाभ  दिए  जा  रहे

 रहे  हैं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 दब  1970-71  शौर  1971-72  में  arta  निर्माण  कार्यक्रम  के  लिये  cited  किया  गया  घन

 4454  शमी  ज्योतिमंय  बसु  क्या  कृषि मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1970-71  az  1971-72 में  (29  फरवरी  1972  ग्रामीण  निर्माण

 कार्यक्रम  के  fay  राज्यवार  कितना  aa  स्वीकृत  किंया  दिया  गया  TIT  वास्तव  में  खर्च
 किया  गया  ;

 क्या  ग्रामीण  निर्मा  कार्यक्रम  का  उद्ददय  प्रत्येक  जिले  में  1000  लोगों  के  लिए
 रोजगार  के  अवसर  बनाना  है  ;  श्रौर
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 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  इस  कार्यक्रम  के  विशेषकर  अ्रतिरिक्त  रोजगार

 के  श्रवसर  बनाने  में  कितनी  प्रगति  हुई

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  बेर  :  जानकारी  विवरण  1

 में दी  गई  है  ।  [ aeATAT  में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  Tato  टी०  1893/72]

 (a)  जी  नहीं  ।

 राज्य  सरकारों  ने  इस  कार्यक्रम  की  कार्यान्विति  से  हुई  वास्तविक  प्रगति  श्र

 उपाजित  रोजगार  के  विस्तृत  ate  पूर्ण  विवरण  नहीं  भेजे  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजी

 गई  उपलब्ध  जानकारी  के  श्राघार  पर  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्याक्रम  जिसे  ग्राम  निर्माण

 क्रम  कहा  जाता  के  कार्यान्वयन  से  विभिन्न  राज्यों  में  उपार्जित  रोजगार

 में  दिये  गए  [ tater  में  रखा  ।  देखिये  संख्या  एल०  eto  1893/72]

 Supply  of  Consumer  Goods  Through  Fair  Price  Shops

 4455  Dr.  Laxminarain  Pandey  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to

 state  ६

 (a)  the  names  of  the  consumer  goods  which  are  being  made  available  by  Government

 through  fair  price  shops  in  order  to  check  rise  in  the  prices  and  also  to  stabilise  them  ;  and

 (b)  the  names  of  the  cities  where  such  arrangements  have  been  made  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  P.  Shinde):

 (a):  The  main  items  usually  distributed  through  fair  price  shops  are  wheat  products,  rice  and

 are  also  distributed sugar.  However,  sometimes  other  items  like  vanaspati,  kerosene  oil  etc.

 through  fair  price  shops.

 (b)  :  Fair  price  shops  or  ration  shops  are  located  in  most  of  the  principal  cities  and

 towns  of  the  country.

 Silver  Coins  Found  at  Bhondi  Pipria  Village  of  Madhya  Pradesh

 4456.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minster  of  Education  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  are  aware  that  some  silver  coins  have  been  found  in  Bhondi

 Pipria  village  of  Narsinghpur  District  of  Madhya  Pradesh  ;  and

 (b)  if  so,  the  era  to  which  the  coins  belong  with  other  details  in  this  regard  ?

 The  Minsister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan  (a)  Yes,
 Sir.  However,  according  to  the  information  received  from  the  Collector,  Narsinghpur,  the

 name  of  the  village  is  Gondi  Ziriya.

 (b)  The  coins,  of  silver,  are  107  in  number.  They  include  those  of  the  Mughal  kings
 Akbar,  Jahangir,  Shah  Jahan,  Aurangzeb,  Shah  Alam  I,  and  Jahandar  Shah,  respectively.

 These  were  discovered  on  18th  and  19th  March,  1972,  in  the  course  of  earthwork
 excavation  by  the  Department  of  Soil  Conservation  in  a  private  field.  The  coins  are  now  in
 the  custody  of  the  District  Treasury  at  Narsinghpur  and  action  for  their  disposal  has  been
 initiated  by  the  District  Magistrate  under  the  Treasure  Trove  Act.
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 12  1894  (are) seal  के
 लिखित

 उत्तर

 जीवन  बीमा  निगस
 बे  ६  थे  ग  कौ  नई  lata  योजना

 4457,  श्री  राजदेव  सिह  क्या  निर्माण  ate  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिये  एक  नई  श्रावास

 योजना  भेजी  है  जिसके  अ्रन्तगंत  राज्य  श्रावास  ate  बस्तियों  के  निर्माण  में  जीवन  बीमा  निगम  के

 एजेन्ट  के  रूप  में  काम  करेंगे  शौर  जिन  लोगों  ने  जीवन  बीमा  कराया  हुआ  है  उन्हें  मकान

 बनाइये' प  योजना  के  अ्रन्तगंत  मकान  बना  कर  देंगे  ;  पौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  argo  के०  :  श्रौर

 हाँ  ।  भारत  जीवन  बीमा  निगम  ने  पालिसी  होल्डरों  के  लिये  मकानो  के  निर्माण  हेतु

 राज्य  gare  बोर्डो  में  पु  जी  लगाने  के  लिए  एक  योजना  सरकार  के  faarzig  भेजी  थी  ।  यह

 योजना  स्वयं  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  पहिले  से  प्रचलित  की  गई  घर  बनाश्रोंਂ  योजना

 की  रूप  रेखा  के  लगभग  समान  सी  है  ।  योजना  में  श्रत्य  बातों  के  साथ  साथ  इस  बात  की  व्यवस्था

 है  कि  राज्य  श्रावास  बोर्डों  को  जीवन  बीमा  निगम  के  प्रतिनिधि  के  तौर  पर  योजना  परिचालित

 करनी  चाहिए  ।  निगम  की  योजना  को  राज्य  war  बोर्डों  को  उनकी  राय  के  लिए  भेज  दिया

 गया  जिसकी  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 श्राथिक  संकटग्रस्त  जिला  सहकारी  बेकों  का  पता  लगाना

 4458,  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  fiag  बैंक  श्राफ  इण्डिया  ने  विभिन्न  राज्यों  में  ध्ाथिक  संवटग्रस्त  जिला

 सहकारी  बैंकों  का  पता  लगा  लिया  है  ;

 यदि  तो  उनके  राज्यवार  नाम  क्या  हैं  ;  iz

 इन  बैंकों  को  पुनः  aoa  पांव  पर  खड़ा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का

 विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ  :  जी  att

 (a)  रिज  बैंक  द्वारा  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकोंਂ  के  रूप  हैं  पता  लगाए  गए  54

 केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  की  राज्यवार  सुची  विवररा  में  दी  गईं  है  ।

 चुने  हुए  कमजोर  केन्द्रीय  सहकारी  बैकों  की  स्थापना  के  लिए  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र

 की  योजना  संबघित  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  चालू  वष॑  से  नस्वित  की  जा  रही  है  इसका

 उहद इय
 30  1971  को  तीन  वर्षों  से  ऊपर  की  संचित  हानियों  तथा  श्रत्दियों  के  50  प्रतिशत

 की  सीमा  तक  की  सचित  हानियों  झौर  अप्राप्य  तथा  संदिग्ध  ऋणों  को  बट्टे  खाते  में

 डालना  है  ।
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 कृषि  उत्पादों  के  विपणन  ate  निरीक्षण  सुविधाशं  में  सुधार  करने  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्रविकास

 कार्यक्रम  की  पंचवर्षीय  परियोजना

 4459.  श्री  चितामणि  पारिणग्रही  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादों  विशेषकर  नष्ट  होने  वाली  वस्तुग्रों  की  विपरान  att  facerar

 4  देगा  ; सुविधाग्रों  में  सुधार  करने  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  सहायत

 यदि  तो  इसके  लिये  कितनी  राशि  की  व्यवस्था  की  गई  है  ;  श्रौर

 इस  परियोजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  हां  ।  संयुक्त  राष्ट्र

 विकास  कार्यक्रम  की  दासी  परिषद्‌  ने  श्रगमा कं  ग्रचुसंघान  तथा  प्रशिक्षण

 नामक  परियोजना  के  लिये  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ।

 इस  परियोजना  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कायक्रम  का  श्रंशदान  10.01  लाख

 ग्रमीरीका  डालर  तथा  भारत  सरकार  का  अंगदान  28.11  लाख  रुपये  होगा  ।

 कृषि  विशेषकर  जल्दी  खराब  हो  जाने  वाले  उत्पादों  के  तथा

 निरीक्षण  की  सुविधाओं  को  सुव्यवस्थित  करने  के  लिये  नागपुर  में  एक  संस्थान  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  ।  यह  सस्थान  शीतागार  झ्रादि  की  पद्धतियों  में  सुधार

 करने  के  लिये  श्रनुसंघान  करेगा  ।  इन  उत्पादों  की  उपयोगिता  को  प्रदर्धित  करने  हेतु  इन  उत्पादों

 के  से  सम्बन्धित  सहकारी  तथा  अन्य  के  सम्मुख  इन  श्रनुसंधानों  के  परिणामों  का

 प्रदशन  किया  जायेगा  |  यह  संस्थान  सहकारी  संस्थाश्ों  तथा  कृषि  एवं  पशु-पालन  उत्पादों  में  लगी

 हुई
 ua  एजेन्सियों  द्वारा  प्रतिनियुक्त  किये  गये  श्रभ्यधियों  की  विपरान  की  उन्नत  पद्धतियों  के

 सम्बन्ध  में  प्रशिक्षणा  देगा  ।  इस  प्रकार  यह  परियोजना  जल्दी  स्वराब  होने  वाले

 कर  फल  तथा  सब्जियों  के  विपरान  कार्यों  के  आधुनिकीकरणा  के  लिये  व्यवस्था  करेगा  |

 भारतीय  प्रोद्योगिक  नई  दिल्‍ली  के  ~ faze  द्वारा  at  गई  afaaferaata

 4460.  श्री  कार्तिक  उरांव  :  कया  शिक्षा  att  समाज  कल्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रोद्योगिकी  नई  दिल्‍ली  के  निदेशक  द्वारा  की  गई  way

 श्रनियमितता यें  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या हैं  शौर  इन  पर  सरकोर  की  क्या

 क्रिया  है  ?

 शिक्षा  अर  समांज  कल्याण  तथा  सस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल  :  श्रौर

 वेतन  निर्धारण  तथा  aaratg  के  मामले  में  भारतीय  प्रोद्योगिक

 दिल्‍ली  में  की  गई  श्रनियमितताओ्ं  के  सम्बन्ध  में  कुछ  दिकायतें  सरकार  को  प्राप्त  हुई  हैं  ।  शिकायतों
 की  जांच  प्रोद्योगिकी  संस्थान  नियम  1961  के  उपबन्धों  तथा  उसके  Bela  बनाये  गये

 36



 2  May,  1972  Written  Answers  to  Questions

 अधिनियमों  के  aad  में  की  जाती  हैं  जांच  करने  पर  उनमें  से  कुछ  frag  aqgfaa  पाई  गई

 हैं  तथा  बाकि  शिकायतों  की  जांच  जारी  है  ।

 सछुझा  नाव  का  निर्माण  श्रौर  झायात

 4461.  श्री  एम०  कल्याण  सुन्दरम  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  जहाज  का  निर्माण  करने  वाले  निर्माताओं  को  ae  wearer

 दिया  है  कि  रूस  से  श्रायात  होने  वाली  प्रत्येक  दो  म छद  नावों  पर  उन्हें  एक  मछुझा
 नाव  का

 क्या देव  किया  जायगा  ;  atc

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मन्नी  श्रण्णासाहिब  पी०  :  तथा  जहाज  निर्माण

 उद्योग  के  परामर्श  के  श्राधार  पर  सरकार  प्रत्येक  दो  जलयानों  पर  एक  देशीय  जलयान  के  झ्रनुपात  में

 देशीय  जहाज  विनिर्माताओं  को  श्राडर  देने  के  लिए  एक  फामू ले
 पर  विचार  कर  रही  है  ।

 चू
 कि  रूस

 से  प्रत्यादित  श्रायातों  के  सम्बन्ध  मे  अभी  ऐसा  कोई  फामु लो  नहीं  श्रपनाया  गया  गर्त  यह

 सुनिश्चित  करने  का  प्रस्ताव  कि  देशीय  क्षमता  का  qua:  उपयोग  किया  जाए  श्रौर  भ्रायात  से

 कंवल  ग्रतिरिक्त  श्रावस्यकताश्रों  को  ही  पुरा  किया  जाए  ।

 संक्षणिक  azatat  में  राय्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  प्रस्ताव

 4462,  श्री  रामवतार  शास्त्री  :  aa  शिक्षा  श्योर  समाज  कत्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  शक्षणिक  AeEqIaT  में  राष्ट्रीय  स्वय  qa  संघ  का  बढ़ता  हुमा  प्रभाव  तथा

 साम्प्रदायिक  प्रचार  को  रोकन  के  लिय  सरकार  ने  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  ate

 सरकार  उसकी
 क्रियान्विति  किस  प्रकार  करना  चाहती  है  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मत्री  डी०  पी०

 ataq )  से  शिक्षित  जनता  म  से  सकीरां  अथवा  साम्प्रदायिक  विचारों  को  समाप्त

 उनमें  राष्ट्रीय  तथा  भाईचारे  की  भावना  तथा  में  से  सभी  सांप्रदायिक

 संगठनों  के  कायंकलापों  को  हतोत्साहित  करने  के  लिये  सरकार  कई  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  कर

 रही  इन  कायंक्रमों  में  से  निम्नलिखित  श्रधिक  है  —

 (1)  राष्ट्रीय  एकता  की  से  श्रापत्तिजनक  सामग्री  हटाने  के  लिए

 इतिहास  नागरिक  शास्त्र  att  समाज  श्रध्ययन  जैसे  विषयों  में  देश  के  सभी

 स्कूलों  को  कक्षा  1  से  11  तक  में  भ्रघ्ययन  के  लिए  निर्धारित  अथवा

 रिश  की  गई  सभी  पुस्तकों  की  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  समीक्षात्मक

 जांच  करना  |

 51.0
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 (2)  स्कूल  स्तर  पर  ea  किस्म  की  पाठ्यपुस्तकों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय

 स्तर  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  जिससे  ae  बात  सुनिश्चित  की  जा  सके

 कि  ऐसे  पठन  से  किसी  साम्प्रदायिक  अथवा  कटुरपंथी  दृष्टिकोण  के  मुकाबले

 में  भारत  की  मिली  जुली  संस्कृति  को  qa  में  सहायता  मिलेगी  ।

 स्कूलों  के  बच्चों  के  बीच  साम्प्रदायिक  मेल  मिलाप  को  बढ़ावा  देने  के  लिये

 स्स्कूल  के  श्रध्यापकों  के  मा्गंदर्शन  हेतु  एक  श्रध्यापक  पुस्तिका  तयार  की  गई  है

 तथा  उसे  सभी  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 लगभग  120  विश्वविद्यालयों  ate  कालेजों  में  राष्ट्रीय  एकता  समितियाँ  स्थापित

 की  गई  इन  समितियों  के  उद्देश्यों  में  से  एक  समाज  के  सभी  वर्गों  में  मित्रता  की  भावना  को

 उन्नत  करना है  ।

 (1  इसके  ग्रलावा  भारतीय  राष्ट्रीय  पुस्तक  न्यास  देश  के  विभिन्न  भागों  में  रहने

 वाले  लोगों  को  भावनाश्रों  और  प्रवृत्तियों  के  बीच  झापसी  सदभावना  पदा

 करने  के  लिये  प्रत्येक  भाषा  की  श्रघिकाँश  सुप्रसिद्ध  ate  प्रतिनिधि  पुस्तकों
 का  अन्य  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  भी  कर  रहा  है  ।

 (2)  सरकार  की  श्राम  नीति  यह  रही है  कि  सांप्रदायिक  गतिविधियों  में  लगे

 किसी  भी  संगठन  को  जिसमें  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  भी  शामिल  सरकारी

 सहायक  ग्रतुदान  न  दिया  जाए  |

 (3)  संक्षिक  ZITAT  में  प्रकार  की  गतिविधियों  की  करने  के

 एक  समिति  स्थापित  करने  को  प्रस्थापना  सरकार  के  विचारधीन  है  ।

 अ्रथशा  समाजशास्त्रियों  शौर  जन  सम्पक॑  साधनों  के  विदेषज्ञों

 द्वारा  सुकाई  गई  जनसंख्या  सम्बन्धी  नीति

 4463.  श्री  एम०  एस०  frac ata

 श्री  पी०  गंगादेव
 कया  स्वास्थय  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  जन  संख्या  के  सम्बन्ध  में  उस  नई  नीति  के  बारे  में  विचार  किया  है
 जिसके  सन्बन्ध  में  विश्वविद्यालयों  एव  अन्य  aeqral ¥ के  समाजशास्त्रियों  att  जन

 ort  न  ह
 ai  HUNT | को  जनस  ee साधनों  के  विश्लेषज्ञों  ने  हाल  ही  में  दिल  नसंख्या  ति  त  पर  बिचार  करने

 का  सुभाव  दिया  था ;  झ्रौर

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले हैं  सरकार  की  उस  पर  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 (taTeay  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राउ  संत्री  प्रो डी०  पी०
 att  25  ate  26  माचं  को  दिल्‍ली  में  ई  समाजशास्त्रियों  की  ग  ठी  में  कोई  विशिष्ट

 जनसंख्या  नीति  नहीं  सुभाई  गई  थी  ।  उसमें  कतिपय  विचार  व्यक्त  किए  गए  जिनपर  उचित
 ध्यान  दिया  जाएगा  |
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 a

 erst}  के  लिए  ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम  योजना

 4464,  श्री  रण  वहादुर  क्या  fataat  और  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्षेत्रों  के  लिये  ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम  की  योजनाएं  मंजूर  करने  हेतु

 क्या  कसौटी  अपनाई  गई

 a
 हिमाचल  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  स्वीकृत  नग्न  इस  प्रकार  की ey  avi  नी  a  ५.  कितनी  योजनायें

 भेजी  श्रौर

 ऐसी  कितनी  योजनायें  केन्द्रीय  सरकार  दूवारा  स्वीकृत  की  गई  हैं  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Fo  एस०

 से  (77)  इस  विभाग  का  इस  विषय  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  सिंचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय

 ने  जो  ग्राम्य  विद्युतीकरण  निगम  की  योजनाओं  से  सम्बन्धित  बताया  है  कि  झ्रादिवासी  क्षेत्रों

 के  लिये  जिनमें  हिमाचल  प्रदेश  भी  शामिल  कोई  योजना  नहीं '  है  ।

 गुजरात  में  छुन्नाछूत  ATT  बंधक  श्रम

 4465,  श्री  बेकारिया

 श्री  डी०पी ०  जदेजा  }
 :  कया  दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 गुजरात  राज्य  के  ऐसे  कौन  से  जिले  श्रथवा  क्षेत्र  हैं  जिनमें  aay  भी  छुश्नाछूत
 तथा

 बंघक-श्रम  प्रथाएं  व्यवहार  में  श्रौर

 राज्य  से  छुम्नाछूत  को  पूरी  तरह  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  ।

 दिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (sit  के०  एस०  क. वर्ष

 1971  में  अ्रस्पृद्यता  (7TU1T)  1955  के  झ्रधीन  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या

 169  थी  ।  उनमें  से  151  मामलों  का  पुलिस  दुवारा  चलान  किया  गया  ।  faa  जिलों  अथवा

 क्षेत्रों  में  ये  मामले  हुए  उनके  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि

 राज्य  में  बंधक  श्रम  प्रचलित  नहीं  है

 श्रस्पृर्यता  के  उन्मूलन  के  लिए  राज्य  सरकार  दवारा  किए  गए  उपाय  संलग्न

 विवरणा  में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  1894/72]

 अस्पुद्यता  (aT)  1955  के  दण्ड  उपबन्धों  को  अ्रघिक  सख्त  बनाने  के

 लिए  इस  भ्रधिनियम  में  संदोधन  किया  जा  रहा  है  |

 राज्यों  में  चावल  का  वसुली  मुल्य

 4466.  श्री  पम्पन  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  में  चावल  का  वसूली  मूल्य  क्या  है  ;  wiz
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 प्रइनों  के
 लिखित  उत्तर  12  वैश्ञाख

 1894

 क्या  क्षि  मुल्य  झ्रायोग ने  वि  सिफारिया  की  है  कि  चावल  के  वसुली  मूल्य में

 परिवतंन  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ;  भ्रौर  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हें  ?

 क्षि  मंन्त्रालय  में  राज्य  मत्री  श्रण्तासाहिब  पी०  :  श्रपेक्षित  सूचना  देने

 वाला  एक  विवररा  संलग्न  है  ।

 योग  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  1970-71  के  लिए  निर्धारित  धान  श्र

 चावल  मूल्य  1971-72  मौसम  के  दौरान  भी  सभी  राज्यों  में  चलता  रहना  चाहिए  लेकिन

 जम्मू  तथा  उड़ीसा  ग्रौर  तमिल  नाडु  राज्यों  में  धान  की  मानक  किस्म  के  मुल्य  में  एक

 रुपया  प्रयि  क्विंटल  की  मामुली  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ate  इस्के  परिणामस्वरुप  घान  तथा  चावल

 की  ag  किस्मों  के  मुल्यों  में  फेरबदल  किया  जाना  चाहिए

 विवरण

 1971-72  मौसम  के
 दौरान

 विभिन्‍न  राज्यों  में  चावल  की  मानक  किस्म  के  afesttca

 मुत्य  बताने  वाला  विवररा  |

 प्रति

 क्रम  Fo  राज्य  को  नाम  मानक  किस्म
 ाण

 1971-72
 के  लिए

 अ्रघिप्राप्ति  मूल्य

 प्रदेश  80.32 अ्रव्ल्क लू

 असम  farrt  साली  —

 बिहार  मोटा  95.25

 साठी  85.34 गुजरात

 हरियाणा  बेगमी  85.50

 केरल  पालघाट  85.88

 मध्या  प्रदेश  गुरमटिया  83.00

 मोटा  81.00 महाराष्ट्र

 मैसूर  मोटा  74.30

 10  उड़ीसा  मध्यम  95.20

 11  पंजाब  बेगमी  85.50

 12  राजस्थान  सुघरसौल

 13  तामिल  नाड  कट्टईसाम्बा  88.31

 14  उत्तर  प्रदेश  89.00

 15  पश्चिम  बंगाल  साधारण  91.20

 Manual  Work  and  Production  ‘Activities  in  Educational  Institutions

 4467 :  Shri  Bibhuti  Mishra :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be
 Pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  propose  to  make  arrangements  for  introducing  manual  work
 and  production  activities  in  the  ed  uca
 t  ies  and  grave  unemployment  p:oble.  all vel

 ational  institution:  cee  ing in  view  their  economic  difficul-
 in  the  country  vt >  and

 60



 2  May,  1972  Written  Answers  to  Questions

 (b)  if  so,  whether  it  is  also  proposed  to  improve  the  Basic  Education  sponsored  by

 Mahatma  Gandhi  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.P.  Yadav):  (a)  Yes,  Sir.  Programmes  of  work  experience  which

 develop  both  manual  and  intellectual  skills  have  been  introduced  at  the  primary  and  secondary

 levels  of  the  school  stage  and  also  in  the  four  Regional  Colleges  of  Education  leading  to,  B.Ed.

 degree  so  that  the  trainzzs  are  qualified  to  handle  work  experience  programmes  in  schools.

 Vocational  programmes  for  nonstudent  youth  have  also  been  started  in  Regional  Colleges  of

 Educ:  tion  with  a  view  to  making  nonstudent  youth  fit  for  self-employment.

 Government  of  India  have  assisted  State  Governments  for  appointing  full  time

 teachers  of  work  experience  in  1,000  middle  schools  during  1971-72.  It  is  also  proposed to
 attach  production  units  to  the  model  schools  and  Nehru  Yuvak  Kendras  proposed  to  be

 established  in  the  near  future.

 (b)  The  programme  of  work  experience  which  takes  into  consideration  the  needs  of

 modern
 society,  is  closely  related  to  basic  education  as  sponsored  by  Mahatma  Gandhi.

 दामोदर  घाटी  क्षत्र  में  भूमि  संरक्षण  के  विकास  के  लिए  क्रमबद्ध  कार्यक्रम

 4468.  श्री  पी०  wo  सामिनाथन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  में  भूमि  संरक्षण  से  सम्बन्धित  विकास  कार्य  का  क्रमबद्ध  कार्येक्रम  कब

 बनाया  गया  था  |

 इस  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  कितनी  प्रगति  हुई
 तौर

 यह  कार्य  कब  पुरा  होगा  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sito  He  :  दामोदर  घाटी  के  ऊपरी  क्षेत्र  में

 भूमि  संरक्षण  का  वर्तमान  दस  वर्षीय  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  वर्ष  1969-70  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  |

 (a)  समन्वित  भूमि  संरक्षण  कार्यक्रम  1970-71  में  1,43,924  हैक्टार  क्षत्र  में  लागु

 किया  गया  था  जिनमें  कृषि  उच्च  भूमि  तथा  गलीदार  भूमि  र  निराव्र्त  वनों  में  वन  रोपण  तथा

 मृदा  away  का  काय  भी  सम्मिलित  था  ।

 चालु  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  पंचवर्षीय  योजना  के  ara  तक  पूर्ण  होने  की  सम्भावना  है  ।

 दामोदर  घाटी  क्षत्र  में  वनारोपग्ग  के  fama  के  लिये  क्रमबद्ध  काय  ay

 4469.  श्री  पी०  ए०  सामिनाथन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  क्षेत्र  में  वनरोपण  से  सम्बन्धित  विकास  कार्य  का  क्रमबद्ध  कार्यक्रम

 कब  बनाया गया  था  :

 इस  क्रमबद्ध  कायेक्रम  की  क्रियान्विति  में  कितनी  प्रगति  हुई  शर

 यह  कार्ये  कब  पूरा  होगा  ?
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 ——  ee प्रदनों
 के  लिखित  उत्तर  12  1894

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  fag):  भूमि  संरक्षण  के  समन्वित

 क्रम  के  भ्रन्तगंत  उच्च  दामोदर  घाटी  क्षेत्र  में  वनारोपण  से  सम्बन्धित  मौजुदा  दस  वर्षीय  क्रमबद्ध

 कार्यक्रम  को  ्  1969-70  में  शुरू  किया  गया  था  ।

 (a)  उच्च  भूमि  के  भूमि  संरक्षण  अर  नालीदार  तथा  उन्मूलित  वन

 क्षेत्रों  में  भूमि  संरक्षण  इन्जीनियारिंग  झ्ादि  विभिन्न  भूमि  संरक्षण  उपायों  से  ag  1970-71  तक

 1,43,924  हैक्टार  क्षेत्र  का  उपचार  किया  इसमें  से  47,747  हैक्टार  क्षेत्र  में  वनारोपण

 att  11,591  हैक्टार  उन्मूलित  वन  क्षेत्र  में  भूमि  सरक्षण  इन्जीनियरिंग  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 चालू  कार्यक्रम  का  ard  पांचवीं  योजना  के  श्रन्त  तक  पुरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है

 दामोदर  घाटी  क्षा  में  मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  फ्रमबद्ध  कार्यक्रम

 *4470.  श्री  पी०  go  सामिनाथन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  क्षेत्र  में  मत्स्य  पालन  से  सम्बन्ति  विकास  कार्य  के  लिये  क्रमबद्ध

 क्रम  कब  बनाया  गया

 (a)  इस  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  कितनी  प्रगति  हुई  ग्रौर

 यह  कायें  कब  पूरा  होगा  ?

 कृषि  में  राज्य  मन्त्री  अण्शासाहिब  पी०  :  दामोरर  घाटी  निगम

 के  जलाशयों  में  मीन  उद्योग  विकास  की  श्रौर  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  श्रन्तगंत  वर्ष  1950  से  ध्यान

 दिया  जा  रहा  है  ।  वर्ष  1966  में  उनके  केन्द्रीय  मीन  उद्योग  निगम  के  gutsy  झ्राने  के  पदचात

 पांच  वर्ष  की  श्रवधि  की  एक  प्रयोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  मई  थी  ।  विस्तृत  तकनीकी

 अध्ययन  की  को  aqua  किया  गया  था  ate  इन्हें  केन्द्रीय  wear  में  ger  मीन  उद्योग

 भ्रनुसंघान  संस्थान  को  सौंप  दिया  गया  ।  इन  श्रध्ययनों  के  श्राघार  पर  1968  में  जलाशयों  के

 भण्डारण  का  एक  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  था  ।

 BIT  1969  में  केन्द्रीय  मीन  उद्योग  निगम  के  भविष्य  का  wea

 विलोकन  के  लिये  उठा  ate  इस  सम्बन्ध  में  जलाशयों  के  विषय  में  विकास  सम्बन्धी  कार्यबाही  स

 करने  का  faaagq  किया  गया  ।  aa  जलाशयों  को  दामोदर  घाटी  निगम  को  वापस  सौंपने  का  फैसला

 किया  गया  है  |  |

 दामोदर  घाटी  क्षत्र  में  कृषि  के  विकास के  लिये  क्रमबद्ध  कार्यक्रम

 *4471.  श्री  पी०  ए०  सामिनाथन  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  क्षेत्र  में  कृषि  से  सम्बन्धित  विकास  कार्य  का  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  कब
 बनाया  गया

 इस  क्रमबद्ध  की  क्रियान्विति  t
 कितनी  प्रगति  हुई  झौर

 यह  कायें  कब  पुरा  होगा  ?
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 ame

 1972

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sto  दोर  :  दामोदर  घाटी  क्षेत्र
 में  मृदा

 संरक्षण  के  सयुक्त  कार्यक्रम  के  अ्रन्तगंत  वर्ष  1969-70  में  कृषि  उच्चतर-भूमि  पर  मृदा  संरक्षण

 का  वतमान  दस  वर्षीय  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  गया  था  ।

 वर्ष  1970-71  तक  विभिन्‍न  मृदा  संरक्षण  उपायों  द्वारा  1,43,924  हैक्टार  क्षेत्र  में

 ara  किया  गया  ।  इसमें  61352  हैक्टार  क्षेत्र  से  धिक  कृषि  उच्चतर  भुमि  सम्बन्धी  मृदा

 संरक्षण  उपाय  सम्मिलित  हैं  ।

 चालू  कायक्रम  के  कार्ये  को  पांचवी  योजना  के  श्रन्त  तक  mat  1978-79  तक

 पुरा  करने  का  सुभाव  है  ।

 दामोदर  घाटी  A  जन  स्वास्थ्य  के  विक  q  के  लिये  क्रमबद्ध  कार्य  क्रम

 4472,  शी  पी०  Wo  सामिनायत :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मर  tt  यह

 बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 दामोदर  घाटी  में  जन  स्वास्थ्य  से  सम्बन्धित  विकास  कार्य  का  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  कब

 बनाया  ग्या

 इस  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  कितनी  प्रगति  हुई  ate

 यह  काय  कब  पुरा  होगा  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मन्ग्ालप  में  Bq-Heat  Go  के०  :

 कोनार  alt  हजारी  बाग  म  शिविर  श्रायोजित  करके  जन  स्वास्थ्य  सम्बन्धित  प्रथम

 क्रम  बद्ध-कायंक्रम  को  क्रमरा  1950,  1951  म्रौर  1952  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।  बाद  में  भी

 इसी  प्रकार  के  शिविर  पनचट  ate  दुर्गापुर  में  प्रायोजित  किये  गये  ।  मलेरिया  नियन्त्रण  के

 लिये  भी  एक  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  तिलय्यया  स्थित  मं थोन  श्रौर  पनचेट  में  क्रमशः

 1950,  1951,  1952  ate  1954  में  प्रारम्भ  किया  गया  था  ।

 यह  बतलाया  गया  है  कि
 ये

 शिविर
 क्ष  त्र  ब  इन्फ्लुएन्जा  को  छोड़  कर  ग्न्य

 संचारी  रोगों  से  मुक्त  हो  गये  हैं  ।  1970-71  म  मंथोन  a  डिपथेरिया  की  केवल  एक  घटना  हाने

 की  खबर  मिली  है  ।

 जन  स्वास्थ्य  सम्बन्धी  उपाय  एक  निरन्तर  चलने  बाली  प्रक्रिया  जिसमें  विभिनन

 निरोधी  उपाय  भी  सम्मिलित  हैे  ।

 तम्बाकू  के  भुल्य  में  वृद्धि  और  तम्बाकू  व्यापार  से  बिचौलियों  को  हटाना

 4473.  श्री  एस०  Yo  मुख्गनन्तम  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एकदम  शीघ्रता  से  बिक्री  को  रोकने  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  तम्बाकू  के

 बाजार  में  व्यापार  प्रारम्भ  करने  के  बाद  में
 तम्बाकू  के  मुल्य  में  कितनी  वास्तविक  वृद्धि  हुई
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 क्या  इस  मुल्य  वृद्धि  का  व्यापारियों  को  होता  है  क्योंकि  राज्य  व्यापार  निगम

 सीधे  किसानों  से  नहीं  खरीदता  ऑर

 यदि  तो  क्या  तम्बाकू  के  बाजार  से  बिचौलियों  को  हटाने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  राज्य  व्यापार

 निगम  द्वारा  तम्बाकू  के  बाजार  में  व्यापार  श्रारम्भ  करने  के  बाद  तम्बाकू  के  मूल्य  में  50  रुपये

 से  100  रुपये  प्रति
 क्विन्टल

 तक  afe  हुई  है  ।

 तथा  मूल्यों  के  बढ़ने  के  कारण  इस  जिन्स  के  उत्पादकों  को  भी  लाभ  पहुँचा है

 Development  Of  Tribal  Areas  in  Madhya  Pradesh

 4474.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  of  Madhya  Pradesh  have  requested  the  Central  Government
 to  increase  the  amount  allocated  in  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  the  development  of  tribal

 areas  in  that  State ;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minster  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  (Shri  K.  S.

 Ramaswamy :  (a)  The  Sate  Government  had  asked  for  the  additional  funds  to  the  tune  of

 Rs.381.14  lakhs  for  the  scheme  of  Tribal  Development  Blocks  during  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 (b)  In  view  of  the  financial  constraints  the  proposal  could  not  be  agreed  to  by  the

 Government  of  India.

 Plans  For  Zila
 Parishads  Village  Panchayats  And  Panchayat  Samitis

 4475.  Shri  M.C,  Daga  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Village  Panchayats,  Panchayat  Samitis  a

 before  framing  a  plan  ;
 nd

 Zila  Parishads  are  consulted

 (b)  whether  Zila  Parishads  prepare  the  draft  plans  in  respect  of  their  respective
 Districts  and  forward  the  same  and  whether  Zila  Parishads  concerned  are  consulted  before

 modifying  their  draft  plans  and  if  not,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  whether  Zila  Parishads  and  Panchayat  Samitis  have  become  inactive  because  of  the
 fact  that  their  plans  are  not  accepted  and  the  plans  from  above  are  thrust  upon  them  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  to  (c)  :  The

 Government  of  India  have  repeatedly  urged  upon  the  State  Government/Union  Territory
 Administrations  that  Panchayati  Raj  institutions  should  take  charge  of  Jocal  planning  at  the

 respective  levels.  Implementation  of  this  policy  varies  from  State  to  State  according  to

 development  of  loca]  Panchayati  Raj  institutions.  Reasons  for  which  Panchayati  Raj  institutions
 have  been  less  effective  in  some  parts  of  the  country  are,  however,  varied  and  cannot  be

 attributed  solely  to  the  methods  of  plan  formulation  adopted  in  various  States.

 दिल्‍ली  प्रशासन  द्वारा  मद्यनिषेध  नोति  में  quia  गये  परिवर्तन

 *4476.  श्री  बी०  के०  दासचौधरी :  कया  शिक्षा  शर  समाज  कल्पाय  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  प्र  शासन  द्वारा  मद्यनिषेघध  नीति  में  कुछ  परिवततन  करने  सुभाव  दिया

 गया

 यदि  तो  उनका  संक्षिप्त  ब्यौरा  क्या  है  ate  इस  पर  सरकार  की  क्या

 fat  है  ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  Bo  एस० we  ती

 नहीं  ।

 saa  नहीं  उठता  ।

 नई  दिल्‍ली  में  विद्वेष  केन्द्रीय  विद्यालय  के  लिये  भवन  का  निर्मारण

 4478.  ott  वीरख्रद  सिह :
 कया  शिक्षा  झ्र  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  नई  दिल्‍ली  स्थिति  एक  fatty  केन्द्रीय  विद्यालय  इम  समय  तम्बुझ्रों  में

 यदि  तो  क्या  विद्यालय  के  लिये  भवन  का  निर्माता  करने  हेतु  कोई  निरांय  किया

 गया

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिये  किसी  स्थान  का  चयन  कर  लिया  गया  है  att  निर्माण

 कार्य  कब  तक  अआरम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 fataat  att  समाज  कल्यारा  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 :  :  नई  दिल्‍ली  में  स्थित  विशेष  केन्द्रीय  विद्यालय  श्रांशिक  रूप  से  तम्बुझों  में
 है

 तथा

 झांदिक  रूप  से  बेला  में  स्थित  लदाख  बौद्ध  बिहार  द्वारा  wendy  रूप  से  दिये  गये

 में  हैं  ।

 az  (7)  स्कूल  भवन  के  निर्माणा  के  सम्बन्ध  में  निणाय  ले  लिया  गया  है  ।  एक

 उपयुक्त  भूखण्ड  के  विषय  में  निर्माण  तथा  श्रावास  मन्त्रालय  से  पहले  ही  भ्रनुरोध  किया  जा  चुका  है  ।

 अभी  तक  भवन  के  लिये  किसी  स्थान  का  चयन  नहीं  किया  गया  है  ।  भूखण्ड  उपलब्ध  होते  ही

 तुरन्त  निर्माण  कायें  श्रारम्भ  कर  दिया

 Recommendations  Of  The  Study  Group  For  Fixing  Ceiling  On  Urban  Property

 4479,  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state  :

 (a)  The  recommendations  of  the  Study  Group  appointed  by  Central  Government  to  fix
 a  ceiling  on  Urban  property  ;

 (b)  whether  the  Study  Group  has  made  a  suggestion  to  enact  a  uniform  law  for  the

 whole  country  for  this  purpose  ;  and

 (c)  if  so,  Government’s  reaction  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  K.  Gujral:  (a)  to

 (c)  :  The  Study  Group  on  the  imposition  of  a  ceiling  on  urban  property  submitted  their

 Report  on  the  15th  April,  1972  to  Government.  The  Report  contains  their  recommendations
 to  the  Government.  Government  do  not  consider  it  desirable  to  give  publi  y  to  the  recommen-

 dations  at  this  stage  before  they  have  considered  the  recommendations.
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 उबरकों  के  प्रयोग  में  कमी  के  बारे  A  जांच  करने  के  लिये  समिति  का  गठन

 *4480  श्री  नवल  किशोर  हार्मा  क्या  कथषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  उबंरकों  के  प्रयोग  में  कमी  के  कारणों  की  जांच  पड़ताल  करने  के

 लिये  कोई  समिति  गठित  की  ्रौर

 यदि  तो  यह  समिति  अरपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  कर  देगी  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्सासाहिब  पी०  farsa)  :  तथा

 नहीं  |  ऐसी  कोई  समिति  सरकार  द्वार  नियुक्त  नहीं  की  गई  है  चबास्तव  में  उ्बरकों  के  प्रयोग  में

 ई  कमी  नहीं  org  है  केवल  उवरकों  की  खपत  की  वृद्धि  दर  वर्ष  1966-67  में  40  प्रतिशत  से

 घट  वष॑  1970-71  में  14  प्रतिदात  हो  गई  फिर  वर्ष  1965-66  से  1970-71

 तक  की  श्रवधि  के  दौरान  उवंरकों  की  खपत  में  24  प्रतिशत  की  मिश्रित  वृद्धि  हुई  फिर  भी

 राष्ट्रीय  कृषि  झ्रायोग  के  सुभ'व  के  श्रनुसार  पांचवी  योजना  की  मांग  पता  लगाने  के  लिये  एक

 समिति  नियुक्त  की  जा  रही
 है  ।

 उवरकों  के  प्रयोग  में  तेजी  लाने  के  लिये  संबद्ध  क  कार्यक्रम

 4451  श्री  राजदेव  fag
 श्री  नवल  किशोर  दार्मा :

 कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उवेरक  संबद्ध  न  age  के  अनुसार  उवंरकों  के  प्रयोग  में  तेजी  से  गिरावट  श्रा

 गई  है

 क्या  उर्वरकों  के  प्रयोग  में  गिरावट  उवंरकों  की  श्रधिक  ला कि  |  sit  कृषि  उत्पादनों

 की  श्रलाभकर  कीमतों  के  कारणा  श्ाई  श्रौर

 यदि  तो  वर्षों  में  उवेरकों  का  प्रयोग  बढ़ाने  के  लिये  जाने  वाले  संबद्ध  क

 कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कृषि  मन्दालय  में  राज्य  मन्दी
 (

 श्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  ay  1967-68

 1968  69  # में  उवेंरकों  की  खरपत  की  वृद्धि  दर  गत  ag  की  ्रपेक्षा  40  14  प्रतिशत

 1969-70  में  13  प्रतिशत  तथा  1970-71  में  14  प्रतिशत  भ्रधिक  थी  ।

 नहीं  ।  caval  की  खपत  की  वृद्धि  की  दर  में  कमी  लाने  के  निम्नलिखित  ara

 हैं

 (1  ay  1968  तथा  वष  1969  के  मध्य  में  गेहूं  की  अधिक  उत्पादनशील  किस्मों  के

 फलस्वरूप  गेहूँ  के  उत्पादन  में  भ्रभुतपुबवं  प्राप्त  कर  ली  गई  श्रौर  उसके

 उपरान्त  शीघ्र  ही  उर्वरकों  के  उपयोग  में  श्रत्यघिक  वृद्धि  हुई  ।  चना  के  क्षत्र  में

 प्राप्त  सफलता  गेहूँ  के  क्षेत्र  में  प्राप्त  सफलता  से  कहीं  कम  उल्लेखनीय  थी  six

 इसके  फलस्वरूप  उर्वरकों  के  प्रयोग  पर  गड़ने  वाला  प्रभाव  भी  गेहूँ  के  प्रभाव  की

 अपेक्षा  कम  नाटकीय  था  |

 (2)  कुछ  राज्यों  की  वितरण  प्रणालियों  में  कमियां  तथा  ् दुबल  सहकारी  ढांचा  |
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 (3)  समय  पर  समुचित  ऋरा  की  उपलब्धि  में  प्रभाव  |

 (4)  विस्तार  प्रयत्नों  में  कमियां  ।

 श्रगामी  वर्षों  में  उवंरकों  के  उपयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  प्रस्तावित  दस-सूत्री

 संबंधन  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  70  च्ुनीन्दा  जिलों  में  श्रनाज  तथा  पटसन  श्रौर  गन्ने  श्रादि  जैसी

 विशिष्ट  नकली  फसलों  के  प्रदर्शन  कार्यक्रमों  के  सहयोग  से  पैकेज  उपागमों  का

 व्यापक  प्रदान  कार्यक्रम  |

 (2)  सहकारी  far  विस्तार  प्रधिकारियों  तथा  श्रन्य  ofaantteat  सहित  ग्राम  सेवकों

 तथा  खुदरा  व्यापारियों  को  savant  के  समुचित  उपयोग  तथा  sara  में  प्रशिक्षण

 जिससे  वे  कृषकों  की  उवंरकों  के  कुदाल  उपयोग  में  सहायता  कर  सकें  |

 (3)  चुनींदा,जिलों  में  कृषक  महिलाग्रों  सहित  कृषकों  को  उबेरकों  के  उचित  उपयोग

 तथा  प्रबन्ध  में  प्रधिक्षण  देना  ।

 (4)  वैयक्तिक  बग  विचार  fant  तथा  faeq,  रेडियो  श्रौर  टेलिविजन  जैसे  जन

 प्रचार  के  साधनों  द्वारा  उवंरक  उपयोग  सम्बन्धी  जानकारी  का  प्रसार  ।

 (5)  चुनींदा  जिलों  में  उवंरक  उत्सवों  का  श्रायोजन  ।

 (6)
 जिलों  में  adara  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशालाश्रों  को  सुदढ़  करना  चल  मृदा

 परीक्षण  प्रयोगदालाओं  की  व्यवस्था  ate  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  गुण  नियन्त्रण

 प्रयोगदालाश्रों  को  सुद्दढ़  करना  |

 (7)  उवंरकों  के  उपयोग  के  लिये  कृषकों  में  सहकारी  ऋण  सुविधाग्रों  की  वृद्धि  ।

 (8)  कृषकों  को  जहां  तक  सम्भव  हो  उवेरकों  के  रूप  में  ऋण  देना  ।

 (9)  प्रत्येक  ब्लाक  में  प्रघिक
 वितरण

 केन्द्रों  की  स्थापना  भ्रौर  उपयुक्त  taay  पर  उनकी

 स्थापना  ॥

 (10)  उवंरक  विक्रय  को  क्षेत्र  ग्राघार  पर  बारिएज्यिक  बैंक  ऋणा  कार्यक्रम  से  सम्बद्ध

 करना  ।

 वन्य  जन्तुझों  की  गगराना

 4482.  श्री  बी०  के ०  दासचौधरी :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  वन्य  जन्तुद्रों  की  गणना  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 क्या  वन्य  जीवों  की  संख्या  बढ़  रही  है  श्रथवा  घट  Tay  3.  ate 1.0  Q)

 के  fan  >
 गरना  q  क्या  निष्कष॑  he  ब  ठ  श्रौर  देश  में  वन्य  जीवों  की  सुरक्षा  के  लिये

 सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किये  गये  हैं  ?
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 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sto  दोर  fag)  नहीं  ।  देश  में  सब  ay  की

 गणना  नहीं  की  गई  तथापि  गिर  ayaqeqal  में  शेर  की  ;  कच्छ  की  खाड़ी  में  जंगली  गधों

 असम  में  काजीरंगा  श्रौर  श्रोरंग  myATYAAT  में  प्शुग्नों  are  महाराष्ट्र  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  में  बाघों

 की  गणाना  की  गई  है  ।  15  1972  तक  qu  किया  जाने  वाला  एक  araefara  बाघ  गराना

 कार्यक्रम  श्रारम्भ  किया  गया  है  शर  अ्रगले  साल  भ्रप्रैल-जून  में  यह  फिर  किया  जायेगा  |

 वन्य  प्राणि  संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  ने

 1969
 के

 भ्रन्त  में  बताया  है  कि  चुनींदा  वन्य  प्राणि  संरक्षण  स्थलों  को  छोड़  कर  वन्य  प्रारित

 श्राबादी में  कमी  हुई  है  ।

 ay  1968  में  झाश्रमस्थल  में  177  शेर  बताये  गय े। (7)  (i)

 (11)  ay  1969  में  कच्छ  की  खाड़ी  में  362  जंगली  गधे  थे

 (iii)  काजीरंगा  में  हाल  को  गणना  से  पता  चला  है  कि  वर्ष  1966  के  अंक डों

 की  तुलना  में  149.7  प्रतिशत  में  वृद्धि  हुई

 (iv)  1970-71  में  उत्तर  प्रदेश  में  452  बाघ  थे  ate  महाराष्ट्र  में  वष॑  1971  में

 214  बाघ  थे  ॥

 देश  में  वन्य  प्रारि  संरक्षण  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  :--

 (i)  अरार  त्रौर  राष्ट्रीय  उद्यानों  की

 (11)  घातक  पथुप्रों  को  गोली  मारने  का  प्रतिबन्ध  ;

 (111)  नायाव  ग्रौर  घातक  पशु-पक्षियों  att  उन  की  सन्तति  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 (1४)  कुछ  पशु-पक्षियों  ate  उनके  पदार्थों  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध

 (४)  वन्य  प्रारि  के  क्रमबद्ध  संरक्षण  के  लिए  वन  विभागों  के  श्रधीन  प्रभाग  बनाना  |

 (vi)  वन्य  प्रारि  संरक्षण  ate  प्रबन्ध  में  देहारादून  में  राज्यों  के  कार्मिकों  को  सेवा

 अवधि  में  प्रशिक्षण  |

 दिल्‍ली  के  राजकीय  स्कूलों  में  निर्देशन  सलाहकारों  के  वेतनमान

 448  श्री  वाईईदवर  रेड्डी
 श्री  डी०  के०  पंडा  }

 क्या  शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  कि

 )  क्या  दिल्‍ली  के  राजकीय  स्कूलों
 में  निदद्न  सेवा  1959  में  श्रारम्भ  की  गई  थी

 में  की क्या  सबर  निर्देशन  स  लाहका  रों  की  नियुक्तियाँ  उन  वे  च  ote  ॥  |  गी  गई  यीं  जो  उस

 समय  स्नातकोत्तर  feast  के  लिये  लागु  यदि  तो  अरब  तक  कितने  निर्देशन  सलाहकार

 नियुक्त  किए  गए  है
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 क्या  उनके  वेतनमान  1970  श्रौर  1971  के भ्रन्य  व्यक्तियों  के

 मानों  के  साथ  पुनरीक्षित  नहीं  किये  २  ग्र  उन्हें  पिछली  तिथि  से  ही  250-470  रुपये  के  निम्न

 वेतनमान  में  ही  रखा  गया  है  ;  बौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन  की  इस  मांग  पर  विचार  कर  रही  है  कि  उनके

 वेतनमान  पुनरीक्षित  किए  जाने  चाहिए  ।

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्यारा  मम्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 :  हां

 से  झ  तक  32  शैक्षिक  तथा  व्यावसायिक  निर्देशन  सलाहकार  नियुक्त  किए

 गए  हैं  ।  इन  पदों  का  वेतनमान  250-470  रु० है  जोकि  1-7-1959  को  उत्तर  स्नातक

 श्रध्यापकों  के  लिए  स्वीकृत  वेतन  मानों  के  समान  है  ।  जब  कि  उत्तर  स्नातक  भ्रध्यापकों  के  वेतन

 मान  बाद  में  1967,  1970  ate  1971  में  संद्ोधित  किए  गए  किन्तु  शेक्षिक  ate  व्यावसायिक

 निदेशित  सलाहकारों  के  वेतनमान  ga  तक  संशोधित  नहीं  किए  गए  है  ।  शैक्षिक  तौर  व्यवसायिक

 fazaa  सलाहकारों  के  वेतनमान  के  साथ  श्रन्य  उपेक्षित  वर्गो ंके  श्रध्यापकों  के  वेतनमानों  के

 संशोधन  का  प्ररत  सरकार  के  सक्रिय  रूप  से  विचाराधीन  है  ।

 श्रावास  तथा  नगरोय  विकास  निगम  द्वारा  मन्जुर  किये  गये  ऋण  के  अ्रन्तगंत  श्राने  वाली

 झ्ावास  योजनाएं

 4484,  श्री  प्रसन्त  माई  मेहता  :

 श्री  पी०  गंगादव  +  }
 क्या  निर्माण  att  श्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 छोटे  तथा  मध्यम  वर्ग  श्राय  के  मकानों  के  निर्माण  के  लिए  श्रावास  तथा  नगरीय

 विकास  द्वारा  मन्जुर  किए  गए  ऋण  के  grata  थ्राने  वाली  श्रावास  योजनाश्ों  की  संख्या  कया

 watz

 योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 निर्मारा  श्रौर  श्रावास  मन  नत्नालय heroes {ores  म ्  राज्य  मन्त्री  ago  Fo  :
 20  ।

 एक  विवररण  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  zo

 1895/72]

 Per-Capita  Expenditure  On  Vasectomy  Operations

 4485.  Shri  kK.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state  the  per  capita  expenditure  incurred  on  vasectomy  operations  and  whether  the

 per  capita  expenditure  incurred  on  vasectomy  operations  is  the  same  in  every  State  or  there  is

 some  variation  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (  Prof.  D.  P.
 Chattopadhyaya):  Normally  the  expenditure  per  case  incurred  on  vasectomy  operation  is
 Rs.  30  except  in  the  case  of  State  of  Maharashtra,  Gujarat  and  Tamil  Nadu  where  the  expendi-
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 (a)

 ture  per  case is  Rs.  46,  ६  40  and  Rs.  40.0  plus  cost  of  drugs  and  dressings  respectively.  In

 the  case  of  vasectomy  camps  organised  during  1971-72  on  an  experimental  basis,  in  addition  to

 the  above  mentioned  amounts,  additional  assistance  varying  from  Rs.20to  Rs.  84  per  case

 of  vasectomy  has  been  sanctioned  by  the  Central  Government.  In  addition,  funds  have  been

 raised  by  local  contribution  and  also  provided  by  the  State  Government  for  meeting  expendi-
 ture  on  the  camps.

 Inculcating  New  Social  Moral  Values  Among  Teachers  And  Students

 4486.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Weylare
 be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government’s  attention  has  been  invited  to  the  statement  made  by  Shri

 Achhyuta  Patwardhan  that  All  the  92  Universities  in  India  should  inculcate  new  social  moral
 values  among  their  teachers  and  students  in  the  first  instance  while  delivering  his  Convocation
 Address  at  Banaras  Hindu  University;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of
 Government  thereto  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  5.  Nurul  Hasan) :
 (a)  While  delivering  the  54th  Convocation  Address  at  the  Banaras  Hindu  University,

 Shri  Achhyuta  Patwardhan  inter-alia  made  the  following  points

 (i)  It  is  an  important  task  to  create  and  establish  in  the  92  Universities  of  the  coun-

 try  that  social  temper  and  new  values  which  are  necessary  for  the  building  up
 of  a  socialist  society.  Both  the  Administration  and  the  University  should  direct
 this  programme  of  social  education  together.

 (ii)  The  changes  which  are  necessary  to  bring  about  in  the  minds  of  the  people  for
 the  establishment  of  a  socialist  society,  those  trends  and  tendencies  should  first
 be  translated  into  the  lives  of  university  teachers  and  students.

 (iii)  The  University  education  has  an  aspect—the  awareness  of  social  responsibility.
 A  year  anda  half  before  getting  a  university  degree  the  programme  for  rural

 literacy  or  the  training  of  the  people  should  form  an  integral  part  of  the  students’
 education.

 (iv)  The  work  for  eradication  of  adult  illiteracy  is  being  ignored.  The  youth  should

 participate  in  the  rural  literacy  campaign  in  thousands.  | है ह  this  programme
 succeeds,  the  other  development  activities  will  surely  be  accelerated;  particularly
 the  agricultural  production,  the  family  planning  etc.

 (b)  Since  September,  1969,  the  Government  of  India  are  implementing  the  National]
 Services  Scheme  on  a  voluntary  basis.  The  Scheme  aims  at  arousing  the  social  consciousness

 among  university  students  and  at  affording  them  an  opportunity  to  work  with  the  community
 on  social  service  projects.  As  aresult  of  an  evaluation  of  the  functioning  of  the  Scheme  the

 following  proposals  are  under  consideration

 (a)  The  syllabii  of  university  courses  should  be  re-oriented  so  that  the  students

 develop  a  lively  contact  with  the  life  of  the  people  and  become  aware  of  their

 problems.

 (b)  Every  University  should  adopt  a  block  or  a  district  in  its  neighbourhood  for  an

 integrated  programme  of  national  service  to  be  rendered  as  part  of  the  normal
 developmental  programme  of  the  locality.

 (c)  A  pilot  project  of  national  service  Volunteer  Corps  for  20,000  fresh  graduates
 should  be  established.  They  will  get  stipends  for  a  period  of  one  year  and  after
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 ाण

 an  intensive  training  for  three  months,  will  be  employed  on  social  service

 schemes  like  adult  education  continuing  education,  literacy,  extension,  rural

 hygiene  and  sanitation,  etc.  After.  gaining  experience  inthe  working  of  this

 project,  the  question  of  embanking  ona  universal  programme  whereby  every

 student  should,  after  his  first  degree  course,  render  a  specified  period  of  national

 service  before  he  gets  his  degree  and  enters  life  ot  further  studies  will  be

 considered.

 पटरी  पर  रहने  वालों  के  लिये  रन  बसेरे

 4487.  श्री  जगन्नाथ  44.0  क्या  निर्मारा  श्रौर  भ्रावास  मन्त्री  य  द्र
 र  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  ने  पटरी  पर  रहने  वाले  व्यक्तियां  के  लिये  रैन  बसेरों  की  स्थापना

 की

 यदि  तो  उनकी  स्थापना  कितने  नगरों  में  की  गई

 उनके  निर्माण  पर  वर्ष  1970-71  श्रौर  1971-72
 में  कुल  कितनी  धनराशि  खच

 गई  ;  श्रौर

 इन  केन्द्रों
 से  कितनी  ara  हुई  ?

 निर्माण  site  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झाई०  के०  गुजराल
 से  (=)

 गन्दी  बस्ती  उन्मूलन  सुधार  योजना  में  अरन्य  बातों  के  साथ  साथ  श्राश्रय-रहित  व्यक्तियों  के

 लिये  किराये  की  श्रदायगी  पर  भी  सेवा  प्रभारों  समेत  25  पैसे  प्रति  व्यक्ति  प्रति  रात्रि  से  श्रधिक

 न  सोने  का  स्थान  उपलब्ध  करने  हेतु  रैन  बसेरों  के  निर्माँण  की  व्यवस्था  है  योजना  चौथी

 पंच-वर्षीय  योजना  c  क्षेत्र  में  तथा  रेत  बसेरों  की  व्यवस्था  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  पर

 ऐसे  रैन  बसेरों  की  उन  पर  1970-71  के  दौरान  खर्ची  गई  राशि  तथा  ऐसे  रन

 बसेरों  को  किराये  पर  देने  से  श्रजित  की  गई  राशि  के  बारे  में  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 विद्याथियों  द्वारा  fasafaanraa  के  प्रबन्ध  में  भाग  लिया  जाना

 4488.  sit  जगरनाथ  मिश्र

 श्री  सी०  क०  चन्द्रप्पन
 :  क्या  दिक्षा  तथा  समाज  seater  मंत्री  यह  बताने

 की  HIT  करंगे  कि  :

 क्या  विश्वविद्यालय  के  प्रबन्ध  में  विद्याथियों  का  प्रतिनिधित्व  शामिल  करने

 fon T सम्बन्धी  सरकार  के  विचाराधीन  प्रस्ताव  को  इस  बीच  श्रन्तिम  रूप  दे  (a4 है  गया है  ;

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  कब  से  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ;  ate

 इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ।

 समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल  :
 से

 गजेन्द्रगडकर  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  जिस  में  विदवविद्यालय  के  प्रबन्ध  में  विद्याधियों

 द्वारा  भाग  लिए  जाने  के  सम्बन्धित  सिफारिशें  भी  शामिल  fagarraeq  से  केन्द्रीय  सरकार
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 द्वारां  मान  ली  गई  इन  सिफारिशों  के  कार्यास्वयन  के  लिए  fasafaqaraat  अ्रधिनियमो  में

 संशोधन  करने  की  जरुरत  पड़ेगी  श्रौर  इस  सम्बन्ध में  my  कारवाई  राज्य  सरकारों  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  जानी  जहां  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय

 विश्वविद्यालयों  के  लिए  वैधानिक  प्रस्तावों  के  निर्धारण  में  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  जा  रहा

 है  इस  रिपोर्टे  की  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गयी  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेदा  सें  कृषि  श्रनुसंधान  संस्थान  की  स्थापना

 4489.  श्री  राजदेव  fag:  क्या  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  उत्तर  प्रदेश

 को  श्रावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिये  कानपुर  में  तीसरे  कृषि  श्रनुसन्धान  संस्थान  की  स्थापना

 की  जायेगी  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  सूचना

 मांगी  गई  है  श् र  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 उत्तरी  भारत  में  चीनी  मिलों  का  श्रन्धका
 भविष्य

 4490.  श्री  राजदेव  fag
 श्री  राम  कंवर

 :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 ear  उत्तर  भारत  में  गैर-सरकारी  तथा  सहकारी  क्षेत्रों  में  स्थित  चीनी

 मिलों  का  भविष्य  श्रन्धकारपूर्ण  है  क्योंकि  उन्हें  गन्ने  के  श्रधघिक  मूल्यों  के  श्राधिक  चीनी
 ~

 कम  गन्ने  की  सीमित  सप्लाई  श्रौर  उत्पादन  में  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 है  ;  att

 यदि  तो  देश  में  चीनी  की  भ्रान्तरिक  खपत  श्रौर  निर्यात  की  श्रावश्यक्ता  को

 पूरा  करने  की  efse  से  चीनी  मिलों  को  सुचारु  रूप  मे  चलाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 कुषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  दर  :  जी  हां  ।  गन्ने  की  AIDC

 गन्ने  में  चीनी  का  कम  भ्रंश  श्रौर  बहुत  मामलों  में  पुराने  तथा  श्रलाभकारी  संयंत्र  होने  के  कारण

 उत्तरी  भारत  के  श्रधिकांदा  चीनी  कारखानों  की  श्राथिक  स्थिति  उतनी  भ्रच्छी  नहीं  है

 जितनी  दक्षिण  भारत  विशेषकर  मैसुर  अ्रादि  कारखानों  की  है  ।  विशेषकर

 उत्तरी  भारत  में  गन्ने  की  खरीद  में  गुड़  ale  खंडतारी  उत्पादनों  से  कड़ा  मुकाबला  होने  से  भी

 गन्ने  के  अधिक  मुल्य  देने  पड़ते  हैं  ।

 उत्तरी  भारत  के  कारखानों  का  कार्यचालन-सुधारने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय

 किए  गये  t—

 (i)  अ्रघिकाँश  राज्यों  में  चीनी  कारखानों  के  aa  के  इदं-गि्द॑  गन्ने  के  लिए  सधन

 विकास  योजनाए  चालू  की  गई  है  ।

 (ii)  पुरानों  व  श्रलाभकारी  यूनिटों  के  att  पुनर्वास  की  व्यवस्था  करने

 की  पहल  स्वयं  चीनी  कारखानों  पर  निर्भर  करती  है  विस्तार  करने  के  लिए
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 जो  भी  श्रावेदन-पत्र  उनसे  प्राप्त  होते  हैं  उन  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया

 जाता  है  ।

 (iii)  श्रखिल  भारतीय  दृष्टिकोण  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  के  लिए  1970

 में  स्थापित  चीनी  उद्योग  जांच  श्रायोग  से  यह  श्रनुरोध  किया  गया  है  कि  ag  aaa

 10  से  15  ag  से  भ्रधिक  cafe  के  लिए  चीनी  उद्योग  के  विकास  की  रुप-रेखा  के

 सम्बन्ध  में  सुभाव  दे

 गांवों  में  शिक्षित  लोगों  की  रोजगार  देने  के  लिये  कृषि  सेवा  केन्द्रों
 की

 स्थापना

 4491.  श्री  रण  बहादुर  fag  जाने
 श्री  पी०  नरसिम्हा  रेडडी  |

 :  कया  कुषि  मंत्री  यह  ब  जान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गांवों  में  शिक्षित  युवकों  को  रोजगार  देने  लिए
 wa  तक  कितने  कृषि  सेवा  केन्द्र

 खोले  गये  हैं  ;

 उनकी  कुल  संख्या  का  राज्यवार  व्यौरा  क्या है  ;

 किस  एजेंसी  के  माध्यम  से  ऐसे  केन्द्र  स्थापित  किये  जाते  atx

 उक्त  योजना  से  कितने  दिक्षित  ग्रामीण  युवकों  को  लाभ  पहुँचा  है  ?

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  विभिन्‍न  राज्यों  में

 20  1972  तक  132  कृषि  सेवा  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 उत्तर  प्रदेश  75

 बिहार  37

 हरियाणा

 मध्य  प्रदेश  हन

 कुल  योग  :  132

 कृषि  सेवा  केन्द्र  राज्य  कृषि-उद्योग  निगमों
 सरकारों  के  माध्यम  से  स्थापित

 किये गये  हैं  ।

 aa  तक  120  तकनी  की  दक्ष  200  कुशल  ब्यक्ति  श्रौर  200  लिपिकों  को

 नौकरी  पर  लगा  दिया  गया  है  ।

 दुग्ध  श्रौर  दाक-सब्जी  का  उत्पादन

 4492.  श्री रण  बहादुर  fag:  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1970-71  ait  1971-72  के  दौरान  दुग्ध  उत्पादों  ate

 सब्जी  के  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  झ्रण्णासाहिब  पी०  fire  :  मछलियों

 दुग्ध  उत्पादों  तथा  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  जानकारी  प्रदर्शित  करने  वाले  विवरण

 (1  से  5)  संलग्न  [wareta  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1896/72]
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 दार पौष्टिक  भोजन  के  बारे  में  केन्द्रीय  खाद्य  प्रोचौगिकी  श्रनुसंघान  संस्थान  ्  की  रई  प्रगति

 4493,  श्री  रता  बहादुर  fag
 श्री  पम्पन  गोंडा

 :  बया  कषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  तीन

 वर्षों  में  केन्द्रीय  खाद्य  प्रोद्यौगिकी  ग्रनुसन्धान  संस्थान  ने  निर्धन  व्यक्तियों  के  लिए  पौष्टिक  भोजन

 के  बारे  में  क्या  प्रगति  की  है  ?

 aia  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अ्रण्तासाहिब  पी०  :  केन्द्रीय  खाद्य  प्रोद्यौगिकी

 भ्रनुसन्धान  संस्थान  द्वारा  कम  ae  के  लोगों  के  लिए  तयार  गए  तथा  सरकार  द्वारा

 प्रोत्साहित  किए  गए  पौष्टिक  खाद्य  पदार्थों  में  निम्नलिखित  पदार्थ  शामिल  --

 (1)  बाल  श्राहार  :  यह  कम  मूल्य  का  वनस्पति  दुग्घ-चुरएँ  दाल  के  are

 विटामिन  ate  खनिजों  का  सम्मिश्रण  है  ale  इसे  बच्चों  के  पोषाहार  कार्यक्रम  के

 लिए  भारी  मात्रा  में  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 (ii)  बाल  ग्र पल भ  यह  दुग्घ-चूां  ate  विटामिनों  तथा  खनिज  तत्वों

 से  तैयार  गया  प्रोटीन  युक्त  पहले  से  तैयार  पौष्टिक  शिशु  हार

 है  जिसे  करा  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संघ  वाशिज्यिक  प्राघार  पर  बेचेगा  |

 (ii)  पौष्टिक  रोलर  फलोर  मिलों  द्वारा  उत्पादित  गेहूं  के  oe  को  खाने  योग्य

 मूंगफली  के  तारे  Fa  प्रोटीन  युक्त  तत्वों  से  vic  विटामिनों  का  तथा  खनिज

 तत्वों  से  पौष्टिक  किया  जाता  है  ।  पौष्टिक
 oe  के  उत्पादन  का

 एक  नया  कार्यक्रम

 बम्बई  तथा  कलकत्ता  में  शुरु  किया  जा  रहा  है  ।

 (iv)  मिलटोन  श्राइसोलेट  टोन्ड  यह  श्रत्यघिक  प्रोटीन  युक्त  पेय  हैं  जिसे

 वनस्पति  प्रोटीन  का  प्रयोग  कर  श्रौर  उसे  सामान्य  दूध  में  मिलाकर  तैयार  किया

 जाता  है  ate  विटामिनों  से  ang  किया  जाता  है  ।

 विभिन्‍न  स्तर  के  लोगों  में  नसबन्दी  की  सफलता

 4494,  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  स्वास्थय  ate  परिवार  नियौजन  मंत्री  यह-बताने

 को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  मध्य  aly  निम्न  श्राय  वर्ग  के  लोगों  में  की  गई  नसबन्दी  की

 के  बारे  में  ग्रलग-गप्रलग  श्रांकड़े  एकत्र  किये  गये  हैं  ;

 (@)  क्या  परिवार  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  प्रांकड़े  जातिवार  एकत्र  किये  गये  श्रौर

 यदि  तो  क्या  उक्त  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?

 शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री ):  प्रो  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय
 उच्च  मध्य  ग्रार  निम्न  gra  वर्गों  के  नसबन्दी  किए  गये  लोगों  में  सफल  मामलों  का

 प्रतिशत  पता  करने
 के  लिए  म्रखिल  भारतीय  श्राधार  पर  कोई  भी  नियमित  श्रध्ययन  नहीं  किया

 गया  है  ।  नसबन्दी  किए  गये  मामलों  में  नहीं  gen  झध्ययन  किये  गये  है  जिनसे  श्राय  के
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 ्राघार  पर  उनके  विभाजन  का  पता  चलता  है  ।  उपलब्ध  सुचना  का  एक  विवरण  संलग्न  है

 ।  [ waTaa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1897/72]

 ate  राज्य  शभ्रखिल  भारतीय  mare  पर  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को

 अपनाने  सम्बन्धी  समुदायवार  झ्राँकड़े  नहीं  रखे  ज  ते  हैं  ।  कुछ  aaa  शभ्रघ्ययन  किए  गए  हैं

 mit  ऐसे  भ्रध्ययनों  के  परिणाम  संकलित  किए  गये  हैं  ।  ये  परिणाम  अनुलग्नक  2  @  त्रौर

 में  दिए  गए  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  ढी०  1897/72]

 ala  उत्पादन  पर  यंत्रीकृत  खेती  का  प्रभात

 4495.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  यंत्रीकृत  खेती  के  कारण  है  ;

 इस  बारे  में  कोई  ग्रध्ययन  किया  गया  है  कि  भूमि  की  श्रधिकतम  सीमा  को  कम  करने

 से  यंत्रीकृत  खेती  का  उत्पादन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  ऐसे  भ्रध्ययन  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ण्ासाहिब  पी०  :  यंत्रीकृत  खेती  प्रारम्भ

 होने  से  देश  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  ग्रभी  तक  यह  श्रनुमान  नहीं  लगाया  गया  है  कि

 उत्पादन  में  कितनी  वृद्धि  हुई  है  ।

 तथा  नहीं  ।  फिर  सम्बन्धित  राज्यों  के  कृषि  क्षेत्रों  में  रोजगार  तथा

 उत्पादकता  पर  GIA  यंत्रीकरण  के  प्रभाव  का  अनुमान  लगाने  के  उद्द  दय  से  पंजाब  कृषि  fazq-

 लुधियाना  तथा  भारतीय  प्रबन्ध  श्रहमदाबाद  द्वारा  श्रध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 अध्ययन  की  अन्तिम  रिपोर्ट  वर्ष  1974  के  दौरान  किसी  समय  उपलब्ध  हो  सकती  है  |

 लूप  का  प्रयोग  बन्द  किया  जाना

 4496.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  fqatsa  मंत्री  यह  त्रताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लूप  का  प्रयोग  पुरी  तरह  से  त्याग  दिया  गया  है  श्रौर  बन्द  कर  दिया

 गया है  ;

 यदि  तो  क्यों  ;  झ्रोर

 इस  उपकरण  के  बनाने  में  सरकार  द्वारा  कितनी  पु  जी  लगाई  गई  थी  ?

 स्वास्थ्य  site  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  डी०  पी०  :

 नहीं  ।

 यह  श्रइन  नहीं  उठता  ।

 गर्भाशियी  ग्भरोधक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  का  लघु  उद्योग  विभाग  बना  रहा

 है  इसके  उत्पादन  के  लिए  भारत  सरकार  ने  कोई  पु  जी  नहीं  लगाई  है  ।
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 प्रदनों  के
 लिखित

 उत्तर  12
 वैशाख

 1894

 जनसंख्या  में
 वृद्धि  को  रोकने  के  लिपे  सरकार  कमंचारियों  को  दी  जाने  वाली  चिकित्सा

 सुविधाश्रों  पर  प्रतिबन्ध

 4497.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजक  मत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनसंख्या  में  वृद्धि  को  रोकने  के  sear  से  सरकार  का  विचार  सरकारी

 कमंचारियों  को  दी  जाने  वाली  चिक्तिसा  सुविधाश्रों  के  बारे  में  कानून  बनाने  श्रथवा  उन  पर  रोक

 लगाने  का  है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  क्या  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (Sto  डी०  पी०  :

 नहीं  ।

 saa  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  पोलीटेक्निक  में  निद
 ~

 ों  इंजीनियरिंग  प्राधिक्षकों  और

 AB NTT  ofaraatt  के  वेतनसान

 4498.  डा०  कर्णी  fag  :  क्या  शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  तकनीक  इंजीनियरों  की  अखिल  भारतीय  परिषद्‌  ने  दिल्‍ली  पोलिटेक्निक  में

 शिक्षा  प्रशिक्षकों  ate  वर्कशाप  प्रशिक्षकों  के  लिये  समान  वेतनमानों  की  सिफारिश

 की

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  ate  जामिया  मिलया  रुरल  इंजीनिर्यारंग  नई

 दिल्‍ली  में  इन  दो  श्रेणियों  के  पोलीटेक्निक  शिक्षकों  के  वेतनमान  समान  है  ;

 क्या  दिल्‍ली  पोलीटेक्निक  में  इन  शिक्षकों  के  वेतनमान  भिन्न  भिन्न  है  ;  ate

 यदि  तो  उक्त  विषमता  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  विभाग  में  39-Ral  डी०  पी०

 :  नहीं  ।

 श्रौर  विवरण  aoa  जिसमें  भ्रपेक्षित  सुचना  दी  गई  है  ।  [waraa  में  रखा
 गया

 |
 देखिये  संख्या

 ।  एल०  1898/72 |

 विवरण  में  दी  गई  स्थिति  को  हृष्टि  में  रखते  दिल्‍ली  पोलिटेक्निकों  के
 चारियों  के  वेतनमानों  में  gata  करने  का  प्ररन  नहीं  उठता  ।
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 भारतीय  स्वन  इनर  ्  नर  ह gia  wre  प
 ई  दिल्‍ली  का  फंक्लटी  हाउस/नालन्दा  होस्टल

 4499,  श्री  कातिक  उरांव  :  क्या  दिक्षा  ale  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रोद्ौगिको  संस्था  नई  दिल्‍लो  के  फैवलटी  हाउस  नालन्दा  होस्टल  का

 बहुत  ही  कम  उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  तथा  संस्कति  मंत्री  एस०  नुरुल  gaa):  तथा

 फेक्लटी  हाउस  के  दो  भाग  (1)  नालन्दा  तथा  (2)  नालन्दा  ग्रतिथिद्ाला  ।

 नालन्दा  होस्टल  को  को  परिवारों  सहित  अवास  की  व्यवस्था  उपलब्ध  कराने

 के  लिये  बनाया  गया  संस्थान  से  प्राप्  हुई  fxg  के  होस्टल  के  सभी  54  कमरों  के

 सैट  पुरे  रूके  पड़े  हैं  ।  नालन्दा  श्रतिथिश्ाला  में  के  विद्यार्थियों  के

 संकाय  अ्रतिथि  तथा  ग्रीष्म  शरद  सम्मेलनों  ग्रादि  मे

 हिस्सा  लेने  वालों  के  लिए  श्रावास  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  प्रत्येक  मास  रुके  कमरों  की  श्रौसत

 55  प्रतिशत  है  ।

 प्रोद्योगिकी  दिल्‍ली  में  झ्रघिकारियों  के  aaa  निर्धारण

 में  अनियमितताएं

 4500.  श्री  कातिक  Ita  :  व्या  farart  ate  समाज  कल्यारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  प्रोदयौगिकी  संस्थान  दिल्‍ली  के  aaa  प्रशासनिक  श्रधिकारियों  का  वेतन

 ग्रनियमित्तरूप  से  बढ़ाया  गया  है  waar  वेतन  निर्धारण  के  मामले  में  बड़ी  श्रनियमितताएँ  की  गयी

 है  ;  भ्रौर

 यदि  तो  इस  श्रेणी  में  तराने  वाले  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 दिक्षा  att  समाज  कल्याण  तथा  संसक्ति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  श्रौर

 स्टाफ  के  विभिन्न  सदस्यों  को  परिलब्धियां  प्रोद्यौगिकी  संस्थान  अधिनियम  1961  के  उपबन्धों

 के  श्रनुसार  संस्थान  के  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्धारित  की  जाती  है  ।  हाल  ही  में  प्रशासनिक  स्टाफ

 के  कुछ  सदस्यों  के  वेतन  निर्धारण  तथा  विशेष  वेतन  की  मंजरी  में  श्रनियमितता  कौ  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  है  ate  मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  स्थितਂ  इण्डियन  इंस्टीट्यूट  श्राफ  टेक्नोलोजी  के  कम्प्यूटर  केन्द्र  का  कार्य

 4501.  श्री  कार्तिक  उरांव  :  कया  शिक्षा  ate  समाज  कल्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  इण्डियन  इंस्टीयुट  श्राफ  दिल्ली  के  कम्प्युटर  her  का  कार्य  भारत

 सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  मानक  प्रक्रिया  के  बिना  ही  स्वीकार  किया  गया  है  ।
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 प्रनों  के  लिखित  उत्तर  1894

 यदि  हो  भानक  प्रक्रिया  का  पालन  न  करने  के  क्या  कारण  है  ;  श्रौर

 मानक  प्रक्रिया  न  aga  से  कितने  संसाधन  लगे  ate  कितना  अतिरिक्त  खचं

 शिक्षा  att  समाज  कल्यारण  तथा  संस्कति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  श्रौर

 संस्थान  के  कम्प्यूटर  केन्द्र  या  सिविल  काय॑  मानक  प्रक्रिया  के  saga  किया  गया  था  ।  केन्द्र  को

 वातानुकूलित  करने  के  लिये  शुरू  में  टेंडर  श्राम  टेंडर  के  श्राधार  पर  श्रामंत्रित  किए  गए  थे
 परन्तु

 पार्टी  द्वारा  टेंडर  की  शर्तें  पुरी  किये  जाने  के  परिराम  स्वरूप  यह  कार्य  एक  प्रशिद्ध  hy  को

 सीमित  टेंडर  के  झ्राधार  देना  पड़ा  था  ।  यह  सामान्य  क्रियाविधि  के  अनुकूल  2  क्योंकि  यह  एक

 विशिष्ट  सुक्ष्म  कार्य  है  ।  संस्थान  ने  इस  का  खंडन  किया  है  कि  इस  काय  के  rider  करने  में  उन्हें

 कोई  नुकसान  हुमा  है  |

 त्रन्घे  व्यक्तियों  का  पुनर्वास

 4502.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  ate  समाज  कल्याण  मंत्री
 बताने

 की  कृपा

 करेंगे  fa

 ae  व्यक्तियों  की  राज्यवार  श्रनुमानतया  संख्या  कितनी  है  ;

 (a)  उनके  मंत्रालय  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  के  लिये  तैयार  की  गई  विभिन्न  योजनाश्रों  से

 उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  हनना  ;  ate

 गत  तीन  वर्षों  में  ged  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  पर  प्रत्येक  राज्य  को  समाज  कल्याण

 विभाग  ने  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  ?

 feratt  TT  समाज  कल्यारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  के०  एत०  :

 नेत्रहीन  व्यक्तियों  की  श्राबादी  अथवा  उसके  राज्यवार  बटवारे  के  बारे  में  fazata-

 नीय  श्राँकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  अलबत्ता  यह  भ्रनुमान  लगाया  गया  है  कि  इंस  देवा  में  लगभग  50

 लाख  नेत्रहीन  व्यक्ति  हैं  ।

 समाज  कल्याण  four  ने  प्रत्येक  राज्य  के  नेत्रहीन  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिये

 कोई  योजनाएँ  नहीं  बनाई  हैं  ।

 चतुथ  योजना  में  नेत्रहीन  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  कार्यक्रमों  को  राज्य  क्षेत्र  को

 हस्तान्तरित  कर  fear  गया है  समाज  कल्याण  विभाग  के  श्रलबत्ता  कुछ  केन्द्रीय  कार्यक्रम

 जिंनके  लाभ  सभी  राज्यों  के  नेत्रहीन  छात्रों  को  मिल  सकते  हैं  ।

 उबरक  को  राज्यवार  मांग  शौर  सप्लाई

 4503.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत
 तीन  वर्षों

 में  वर्षवार  प्रत्येक  राज्य  में  प्रति  हैक्टार  कृषि  भुमि  में  उवंरक  की  श्रौसत
 खपत  क्या  हैं  ;  श्रौर
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 (a)  त  तीन  वर्षों  में  उवंरकों  की  वार  ate  राज्यवार  मांग  कितनी  श्रौर  कितनी

 सप्लाई  होती  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रण्णासाहिब  पी०  :  तथा  गत  तीन

 वर्षों  की  श्रवधि  में  प्रत्येक  राज्य  में  बोये  गये  कुल  क्षेत्र  में  उर्वरकों  की  वषं॑वार  प्रति  हैक्टार  श्रौसत

 खपत  तथा  प्रत्येक  राज्य  में  गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  पौघ  पोषक  तत्वों  के  रूप  में  उर्वरकों  की

 वर्षवार  माँग  श्रांपुरति  को  प्रदर्शित  करने  वाले  दो  विवररा  संलग्न  हैं  ।  [ tataa  में  रखे  गये  ।

 देखिये  संख्या  Tao  eo  1899/72]

 प्रत्येक  वर्ष  के  लिये  दिखाई  गई  मागें  राज्यों  की  निबल  araeqaata  कि  उनके

 साथ  casa  के  उपरान्त  ही  श्रन्तिम  रूप  गया  है  ।  इनकी  देशीय  fafaniarnt

 तथा  केंन्द्रीय  sara  पुल  से  ही  की  जानी  थीं  ।

 ग्रामीरण  सड़क  विकास  कार्यों  पर  राज्यवार  परिव्यय  श्रौर  खर्च

 4504.  sit  ज्योतिमंथ  बसु  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  यह
 डा०  लक्ष्मीनारायरा  पांडेय  ह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कार्यों  पर  प्रत्येक वर्ष  1969-70  वे  1971-72  तक  वर्ष  वार  ग्रामीण  सड़क

 राज्य  को  कितना  केन्द्रीय  नियतन  किया  गया  ;  श्रौर

 वर्ष  1969-70  से  1971-72  तक  वर्षवार  प्रत्येक  राज्य  कितनी  वास्तविक

 केन्द्रीय  सहायता  उपयोग  में  लाई  गई  ?

 संसदीय  व्गयं  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  राज  :  श्रौर

 राज्यों  के  केन्द्र  ब्लाक  ऋगों  ae  ग्रतुदान  के  सूप पे  दी  जाती है
 ale  ग्रामीरा

 सड़को ंके  विकास  के  लिये  कोई  पृथक  नियतन  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य

 सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वह  ग्रामीरा  सड़कों  के  विकास  के  fay  राज्य  योजनाश्रों  में  सड़कों

 के  परिव्यय  का  कम  से  कम  25  प्रतिशत  से  श्रलग  रखें  ।  यह  श्रनुमान  किया  जाता  है  कि  योजना

 के  पहले  तीन  वर्षों  के  भ्र्थात्‌  1969-70  से  1971-72  तक  राज्य  सरकारों  ने  ग्रामीण

 सड़कों  के  कुल  व्यय  का  लगभग  40  प्रतिश्यत  व्यय  किया  है  जो  लगभग  120  करोड़  रुपये  निकलता

 है  इसके  श्रतिरिक्त  स्थानीय  साधन  भी  जुटाये  जाते  हैं  |

 सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्र
 म  इत्यादि  जेसे  कुछ  केन्द्रीय  वित्त  पोषित

 कार्यक्रमों  के  धन  की  wl  व्यवस्था  की  जा  रही  इन  कार्यक्रमों  में  विभिन्न  विभागीय

 कार्यकलाप  जिनमें  श्र  बातों  के  साथ  साथ  arta  सड़क  भी  शामिल  की  व्यवस्था  है  ।

 उपलब्ध  सुचना  से  यह  प्रकट  होता हैं
 कि  दोनों  का्यंक्रमों  ग्र्थात्‌  सुखावाले  क्षेत्र  कार्यक्रम  श्रौर

 कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  31-3-1972  तक  कुल  11.46  करोड़  रुपये  व्यय  हुये  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  का  विक्रास

 4505.  श्री  झार०  पी०  उलगनम्बी  :

 श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन  :
 :

 क्या  निर्माण  ate  alata  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अश  1.0 594.0 भ्रहनों कधन-नपमननण
 के  लिखित  sax

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  विकास  के  लिये  नगर  तथा  ग्राम  योजना  संगठन  ने  जो

 भ्रध्ययन  पूरे  किये  हैं  उन  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ;

 क्या  क्षेत्रीय  योजना  का  गठन  कर  दिया  गया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उवत  बो डड  की  रचना  का  ब्यौरा  कया  है  अ्रौर  उसे  क्या  कायें  सौंपे

 गये  हैं  ?

 faatar  शौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्राई ०  Ho  श्रध्ययन

 पर  राजस्थान  अझौर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  जो  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  हैं  ।

 श्रभी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 दक्षिण-पुर्वी  संद  घिन Pera  aa  के  लिये  विकास

 4506.  श्री  श्रार०  पी०  उलगनम्बी  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिरा-पूर्वी  क्षेत्र  जिसमें  qfeaq  उड़ीसा  श्रौर  मध्य  प्रदेश  शामिल

 के  लिये  विकास  योजना  तैयार  करने  हेतु  स्थापित  किये  गये  संयुक्त  श्रायोजन  MS  aver  कितने

 श्रध्ययन  किये  गये  हैं  alt  उनकी  संक्षिप्त  रुपरेखा  क्या

 यदि  तो  पुरे  हुए  झष्ययनों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  ग्रौर

 यदि  नहीं  तो  इनके  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 निर्माण  शौर  श्रावास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  श्राई०  क्क्‌्०  गुजराल :
 20.

 क्षेत्रों  की  रुप  वन  तथा  खनिज-साधनों  स्त्रोतों  के  खेती  की

 लोहा  तथा  इस्पात  उद्योग  तथा  इसके  निर्यात  की  watts  विकास  की

 यातायात  तथा  कोयला  तथा  कच्ची  धातु  के  ले  जाने  की  जनजातीय  yearn  सहित

 सामाजिक  Sarat  तथा  जनजातीय  लोगों  के  लिये  दिक्षा  का  ग्रामीरा  तथा

 नगरोय  क्षेत्रीय  भूमि  क्षेत्रीय  विकास  में  निर्दिष्ट  विकास  जल  तथा

 विद्युत  के  साधनों  के  विकास  श्रादि  से  संबंघित  है  ।

 तथा  :  gay  किये  गये  भ्रध्ययन  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  भेजे  गये  हैं  ताकि  वे

 अपने  जिलों  के  विकास  प्लानों  की  तैयारी  में  उस  का  उपयोग  कर  सकें  ।

 चितौड़गढ़  स्थिति  विजय  cara  को  देखने  के  लिये  कर  का  लगाया  जाना

 4507.  श्री  नवल  frartz  दार्मा  कया  fier  site  समाज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 wey  कि

 क्या  राजस्थान  में  चित्तौड़गढ़  स्थित  विजय  स्तम्भ  को  देखने  के  लिये  भारत  सरकार

 ने  कर  लगा  दिया  है  ।
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 (a)  यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ।

 कर  लगाने  के  परिणाम  स्वरुप  कितनी  मासिक  ara  ह ajay  >  ater ALS

 चित्तौड़गढ़  के  किले  त्रौर  विजय  स्तम्भ  को  देखने  के  लिये  श्राने  पयंटकों  atk

 दशकों  पर  इसका  क्या  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 दिक्षा  त्र  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  चित्तौड़गढ़

 स्थित  विजय  स्तम्भ  पर  15  ay  से  श्रघिक  arg  वाले  व्यक्तियों  के  लिये  प्रति  व्यक्ति  50  पैसे

 लगाया  गया  है  ।  सप्ताह  में  एक  बार  प्रवेश  निशुल्क  है  ?

 प्रवेदा-शुल्क  न  केवल  विजय  स्तम्भ  पर  लगाया  गया  है  भ्रपितु  25

 wea  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  पर  भी  लगाया  गया  है  जो  कि  प्यंटकों  के  लिये  बड़े  श्राकषक

 हैं  शरीर  जहां  पर  शुल्क  लागु  करना  उचित  समभा  गया  है  ।  शुल्क  लगाने  का  उद्देश्य  प्रवेश  पर

 faqaar  रखना  है  राजस्व  में  वृद्धि  करना  भी  है  जो  कि  स्मारकों  के  अनुरक्षण  में

 प्रयुक्त  किया  जा  सकता  है  ।

 श्र  प्रवेद-शुल्क  लगाने  से  अजित  मासिक  aa  का  एक  विवरण  संलग्न

 जिससे  यह  पता  चलेगा  कि  इसके  कारण  विजय  स्तम्भ  ate  चित्तौड़गढ़  किले  में  दशकों

 की  संख्या  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  [ wares  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०

 ठी  1900/72]

 Number  Of  Doctors  Coming  Out  Of  Medical  Colleges

 4508.  Shri  R.  V.  Bade,  Shri  G.  Y.  Krishnan:  Will  the  Minister  of  Health  and

 Family  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  number  of  doctors  who  have  come  out  of  the  Medical  Colleges  after  comple-

 ting  their  medical  education  during  1969-70  and  1970-71;  and

 (b)  the  number  out  of  them  provided  with  employment  and  the  number  of  those  who

 are  still  unemployed  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.

 Kisku):  (a)  and  (b)  Information  is  being  collected  and  the  same  will  be  placed  on  the  Table

 of  the  House  in  due  course.

 Night  Shelters  In  Delhi

 4509.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be

 pleased  to  state  :

 The  number  of  night  shelters  in  Delhi  at  present  ; (a)

 (b)  the  number  of  persons  who  can  be  accommodated  in  these  shelters  at  a  time  ;  and

 (c)  the  scheme  in  regard  to  making  improvement  therein  ?

 The  Minister  of  State  in  The  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  I.  K.  Gujral) :

 (a)  There  are  11  permanent  and  10  seasonal  (for  winter  only)  shelters  in  the  Municipal

 Corporation  area  ;

 elte Cile (b)  3240  in  permanent  sh  rs  and  i  985  in  seasonal  shelters  ;  and

 (c)  There  is  no  such  scheme.
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 प्रदनों
 के  लिखित  उत्तर  12.0

 1894

 Lord  Rama’s  Temple  At  Rameshwaram  Island

 4510.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social

 Welfare  be  pleased  to  state  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to

 give  grant  for  preserving  Lord  Rama’s  Temple  at  Rameshwaram  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  Nurul  Hasan)  As

 the  Temple  is  not  a  Centrally-protected  monument,  the  Government  of  India  dose  not  directly
 come  in  the  picture.  However,  on  receipt  of  a  request  from  the  Government  of  Tamil  Nadu,
 the  Government  of  India  forwarded  it  to  UNESCO  which  provided  in  1970  the  services  of

 an  expert.  He  visited  the  Temple  and  submitted  a  report  which  has  already  been  fowarded
 to  the  State  Government  for  necessary  action.  UNESCO  has  also  agreed  to  supply  equip-
 ment  worth  10,000  for  the  renovation  and  preservation  of  the  Temple.

 The  State  Government  has  also  been  advised  to  contact  the  Archaeological  Survey
 of  India  for  the  technical  advice  and  guidance  in  the  planning  and  implementation  of  the  pro-

 gramme  of  repairs  suggested  in  the  UNESCO  expert’s  report.

 afa  कार्यों  के  लिए  गुजरात  राज्य  में  ऋणा  देने  की  प्रक्रिया  ।

 4511.  श्री  aatizat:  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  में  कपि ट  प्रयोजन  के  लिये  ऋणा  देने  में  प्रक्रिया  ate  दयार्तो  से  सम्बन्धित

 क्या  सुविधांएं  दी  जा  रही  श्रौर

 कृषि  पर  इन  सुविधाग्ों  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  अ्रण्णासाह्बि  पी०  गुजरात  सरकार  ने

 बेंकों  से  कृषि  aru  पर  शुल्क  alt  पंजीकरण  शुल्क  श्रादि  की  एक  निश्चित

 सीमा  में  छूट  दी  हुई  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  रियायतों  का  ब्यौरा  राज्य  श्रघिनियम

 विषयक  विशेषज्ञ  दल  की  रिपोटें  के  पृष्ठ  86-87  में  वाशिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कृषि  के  लिये  उधार

 देना  शीषेक  में  दिया  गया  है  ।  यह  रिज  बैंक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  प्रकाशित

 एक  समुल्य  प्रकादान  है  ।  चुनींदा  क्षत्रों  में  छोटे  ate  सीमान्त  कृषकों  को  दिए  गए  ऋग्  की  विशेष

 गारंटी  भी  की  गई  है

 इन  सुविधाओं  से  कृषि  के  लिये  ste  अ्रधिक  ऋण  प्रदान  करने  में  सहायता

 मिली है  ।

 गुजरात  राज्य  चीनी  के  कारखाने  श्रौर  उनमें  उत्पादित  चीनी

 4512.  श्री  बेकारिया  :  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 गुजरात  राज्य  में  चीनी  के  कितने  कारखाने  हैं  ate  गत  तीन  वर्षों  में  उनमें  से  प्रत्येक

 कारखाने  में  चीनी  का  कितना  उत्पादक

 उनमें  से  कितने  कारखानें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  तथा  कितने  कारखाने  सहकारी  क्षेत्र

 में  प्रौर

 क्या  गुजरात  में  गन्ने  के  कुल  उत्पादक  को  देखते  वहां  चीनी  के  श्रौर  कारखाने
 खोलने  की  गुजाइदा

 $2
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 कथषि ह
 मन्त्रालय  में  मन्त्री  :  ate  इस  समय  गुजरात  राज्य  में

 सात  चीनी  है  श्रौर  वे  सभी  सहकारी  क्षेत्र  में  पिछले  तोन  वर्षों  अर्थात  1968-69,

 1969-70  att  1970-71  मौसमों  के  दौरान  इन  प्रत्येक  चीनी  कारखानों  द्वारा  उत्पादित  चीनी

 की  मात्रा  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 गुजरात  राज्य  में  गन्ने  सम्भावना  को  ध्यान  में  रखकर  छः  श्रौर  सहकारी

 चीनी  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  ara  पत्र  लाइसेंस  दिए  जा  =
 हि. ल  हैं  श्रौर  प्रगले  कुछ  वर्षो

 में  उनका  उत्पादन  शुरु  होने  की  सम्भावना  है  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  अर्थात  1968-69,  1969-70  श्रौर  1970-71  मौसमों के  दौरान

 गुजरात  राज्य  के  चीनी  कारखानों  द्वारा  उत्पादित  चीनी  की  मात्रा  बताने  वाला  विवरण

 उत्पादित  चीनी  की  मात्रा  ०
 क्रम  सं०  कारखाने  का  नाम

 1968-69
 1969-70

 1970-71

 श्री  खेदत  सहकारी  खांड  उद्योग  मं  aarr sal

 सरदार  21,656  25,119,  21,467

 जिला  सुरत  ।

 दि  सहकारी  खांड  उद्योग  मंडल

 azar  जिला  बलसर  ।  7,373  10,336  7,927

 श्री  बिलेदवर  खांड  उद्योग  खेदत  सहकारी

 मंडली  जिला  अमरेली  |  28,890  24,198  25,425

 उद्योग श्री  उना  तालुक  सहकारी  खांड  14,509  18,426  12,242

 मंडली  उना  जिला

 जुनागढ़  |

 श्री  माधी  खांड  उद्योग  सहकारी  4210  20,591  15,853

 मंडली  fao,  पो०  ato  जिला  सुरत I

 श्री  चलथान  खांड  उद्योग  सहकारी

 मंडली  जिला  सुरत  ।  849

 चरोतर  सहकारी  खांड  उद्योग

 जिला  कंरा  |  194

 जिला  सुरत  ate  जिला  करा  में  स्थित  चीनी  कारखानों  ने

 1970-71  मौसम
 में  उत्पादन  शुरु  किया  था

 Ss  SSA
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 प्रदइनों  के  लिखित
 उत्तर  1894

 गुजरात  के  सेमुद्र  तट  पर  मछलियाँ  पकड़ने  की  सुविधाएं

 4513.  श्री  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  के  समुद्रतटीय  क्षेत्रों  में  मछलियां  पकड़ने  की  पर्याप्त  सुविधाएं

 उपलब्ध  हैं  ;

 क्या  राज्य  में  मत्स्य  पत्तनों  को  सुधारने  तौर  इनका  निर्माण  करने  सम्बन्धी  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  अ्रौर

 यदि  तो  तत्सभ्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिव  पी०  :  से  गुजरात
 के

 तटीय  क्षेत्रों  में  कुछ  सीमा  तक  Wrqwia,

 हीराकोट  श्रौर  जखाऊ  में  मीनहरण  बन्दरगाह  सुविधायें  मौजुद  हैं  ।  इसके

 वेरावल  में  26  लाख  रुपये  की  लागत  से  एक  काफी  बड़े  श्राकार  के  बन्दरगाह  की  व्यवस्था  की  गई

 है  ।  कांडला  में  छोटे  प्राकार  के  बन्दरगाह  की  सुविधायें  उपलब्ध  गुजरात  के  तटीय  क्षेत्रों  में

 उतराव  त्रौर  लंगर  डालने  की  सुविधाश्रों  के  सुजन  हेतु  भारत  सरकार  ने  कुल  59  लाख  रुपये  का

 मन्ज़ूरी  प्रदान  की  है  ।  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  से  सहायता  प्राप्त  मीन  हर्र  बन्दरगाह

 योजना  का  निवेषपुरां  बंगलोर  द्वारा  सधन  विकास  हेतु  योजना  रिपोर्ट  तैयार  करने  के

 लिये  इन  क्षेत्रों  का  एक  सर्वेक्षण  भी  किया  गया  है  ।  इंजीनियरी  दृष्टिकोश  से  श्रम्बरगांव  को  एक

 बन्दरगाह  के  रुप  में  विकसित  करने  के  लिये  उन्होंने  उययोगी  पाया है  ।  वर्ष  1972
 के

 श्रन्त  तक

 विस्तृत  छानबीन  की  जाने  की  सं  भावना  है  |

 राज्य  सरकार  ने  वेरावल  में  कुछ  अ्रतिरिक्त  c HT  जैसे  सुखे  गोदी  की  व्यवस्था

 क्रेन  की  सुविधायें  ्रादि  तथा  कुछ  मीन  हरण  केन्द्रों  पर  नव  फरिवहन  सहायता  प्रदान

 करने  के  लिये  प्रस्ताव  भेजे  हैं  राज्य  सरकार  के  से  इनकी  छानबीन  की  जा  रही  है  ।

 परिवार  के  fragua  के  निर्धारण  की  श्राथिक  स्थिति  को  कसौटी  सानना

 4514.  श्री  ates  कया  शिक्षा  झोर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भ्रनुसूुचित  जन  जातियों  ai  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों  के  अतिरिक्त
 हा  x

 अन्य  व्यक्तियों  को  शिक्षा  सुविधाएं  देने  के  लिए  परिवार  के  पिछड़े  पत  क  कसौटी  के  रुप  में  शभ्राधिक

 स्थिति  निर्धारित  करने  का  प्रस्ताव  ate

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 दिक्षा  शौर  समाज  कल्यार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Fo  एस०

 तथा  अनुसूचित  जातियों  ate  भ्रनुसुचित  अ्रादिम  जाति  के  श्रतिरिक्त  भारत  सरकार  ने

 पिछड़े  वर्गों  की  कीई  सुची  नहीं  बनाई  है  ।  इस  मामले  का  निरा  थ  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया

 गया  है  अर  उन्हें  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  भारत  सरकार  का  मत  है  कि  जाति  के  स्थान  पर

 श्राथिक  जांचों  की  कसौटी  को  झ्रपनाना  ही  श्रेयकर  होगा
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  राष्ट्रीय  छात्रवृत्तियों  के  मामले  में  द  क्षिक  योग्यता  के

 अतिरिक्त  मुख्य  बात  जिस  पर  ध्यान  दिया  जाता  है  वह  है  परिवार  की  श्राधिक  दशा  ।  समुदाय  के

 सामाजिक  ate  श्राथिक  रूप  से  पिछड़े  हुए  वर्गों  के  बच्चों  को  विशेष  शे  fetar  सुविधाएं  प्रदान  करने

 के  उपायों  पर  भी  केन्द्रीय  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 बाल  भवन  सोसइटी  नई  दिल्‍ली  द्वारा  हिप्पों  की  नियुक्ति

 4515.  श्री  भारत  सिह  चौहान  :  क्या  दिक्षा  शौर  समाज  कल्यारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ्य
 के

 बैश  सेगा वा IAW|QQh  ने  सरकार  की क्या  भारतीय  बाल  भवन  नई  दिल्‍ली

 झनुमति  के  बिना  तथा  विदेशी  पंजीकरण  श्रधिनियम  का  उल्लंघन  करके  कुछ  हिप्पियों  नियुक्त

 किया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है
 ?

 शिक्षा  ait  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-संत्री  zo  पी०

 :  नहीं  |

 प्रदन  नहीं  उठता  1

 भारतीय  बाल  भवन  सोसाइटी  नई  दिल्‍ली  के  कार्यकरण  पर  सरकारी  fadaet

 4516.  श्री  भारत  fag  चौहान  :  क्या  दिक्षा  र  समाज  wearer  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 तझ  फहत्न  | qee  गी  के  कायंकरणा  पर  कितना  सरकारी भारतींय  बाल  भवन  सो

 नियंत्रण  है  ;

 क्या  बाल  भवन  के  निदेशक  के  पद  पर  केन्द्रीय  लोक  सेवा  श्रायोग  के  माध्यम  से

 नियुक्ति  की  जाती  हैं  ;

 निदेशक  के  पद  क  लिये  निर्धारित  शक्षणिक  योग्यताएं  क्या  तथा  क्या  वतंमान

 निदेशक  के  पास  इस  पद  पर  बने  रहने  के  लिये  अपेक्षित  योग्यताएं  नहीं  श्रौर

 यदि  at,  तो  उसकी  नियुक्ति  नियमित  रुप  से  की  गई  है  अथवा  तदथे  रुप  में  ?

 शिक्षा  तथा  सामाज  कल्यारा  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पी०

 भारतीय  बाल  भवन  सोसाइटी  पंजीकरण  श्रधिनियम  के  sata  एक

 पंजीकृत  सोसाइटी  है  ।  सोसाइटी  के  मामलों  का  प्रबन्ध  तथा  भ्रयोजन  प्रबन्ध  बोर्ड  द्वारा  सोसाइटी

 के  aaa  तथा  विनियमों  के  भ्रचुसार  किया  जाता  जो  भारत  सरकार  के  अ्रनुमोदन  से  बनाये

 गये  इन  नियमो  विनियमों  में  किसी  प्रकार  का  परिवतंन  करने  के  लिये  भारत  सरकार

 की  पूर्वानुमति  लेना  भी  जरुरी  है  ।

 भवन  सोसाइटी  का  श्रध्यक्ष  तथा  उपाध्यक्ष  भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किया

 जाता  है  भारत  सरकार  के  दो  शिक्षा  मंत्रालय  तथा  वित्त  मंत्रालय  प्रत्येक  से  एक  एक

 प्रबन्ध  बोर्ड  पर  नियुक्त  किये  जाते  हैं  ।
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 प्रदनों
 के  लिखित

 उत्तर  12  1894

 (zr\
 सल  नहीं  ।

 श्रौर  वर्तमान  निदेशक  की  नियुक्ति  मुख्य  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देकर

 पत्र  झ्रामंत्रित  करने  के  बाल  बाल  भवन  के  ग्रध्यक्ष  द्वारा  की  गई  थी  ।  इस  पद  के  लिये

 निर्धारित  शैक्षणिक  योग्यता  इस  प्रकार

 स्तर  की  एम०  एस०  सी  ०,  एम०  (afanra:  प्रथम  डिग्री  अथवा
 ae

 समतुल्य  उच्च  डिग्री  अथवा  सर्जनात्मक  कला  या  निष्पादन  कला  में  डिप्लोमा  ।  कम  से  कम  पांच

 वर्ष  तक  स्कूल  ।  श्रथवा  बाहरी  स्कूल  विन्यास  में  बच्चों  के  साथ  काय  करने  का  शभ्रनुभव  ।  स्कूल  में

 रहते  हुए  उम्मीदवार  पाठ्येतर  क्रियाकलाप  जैसे  संगीत

 प्रदर्श  क्षेत्र  खेल  तथा  शारीरिक  दिक्षा  कार्यकलापों  को  श्रायोजित  करने  तथा  उन्हें

 संचालित  करने  का  उत्तरदायी  रह  चुका  हो  ।

 कम  से  कम  2  वर्ष  का  sarafan  श्रथवा  cadena  अनुभव  ।  निम्नलिखित

 क्षेत्रों  में  से  एक  अ्रथवा  एक  से  श्रधिक  क्षेत्र  में  fata  में  भ्रध्ययन  किया  हो  शिक्षा  कला

 विज्ञान  शिशु  गरुप  कार्य  शेक्षारिक  विदेश  में  स्कूलों

 में  कायें  करने  का  विज्ञान  लड़कों  के  बच्चों  के  ग्रीष्म

 सामुदायिक  कतृ त्व
 तथा  लेखों  का  farear  पर  स्कूल  से

 बाहरी  तथा  बच्चों  से  सम्बंधित  सभी  मामले  सृजनात्मक  faretr  तथा  मनोरंजन  की

 से  परिचित  होना  ।  व्यावसायिक  संगठनों  की  सदस्यता  तथा  दंक्षाणिक  सोसाइटियों  से

 सम्बद्धता  अनुसंधान  तथा  श्रध्यापक  प्रशिक्षण  सीमिनार  तथा  सम्मेलनों  को  झ्रायोजित

 करने  का  aATaa  |

 वर्तमान  निदेशक  बी०  एस०  सी ०  टी ०  डी०  तथा  ड्रामा  बोड़े  से  सम्बद्ध  है  तथा  बाल

 भवन  के  faze  के  पद  को  संभालने  के  लिये  सुयोग्य  समभे  गये  हैं  ।

 विज्ञापन  के  प्रत्युत्तर  किये  गये  चयन  के  परिणाम  स्वरुप  बतमान  निदेशक  एक  वर्ष  की

 अ्रवधि  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  था  ।  उसके  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  तीन  वर्षों

 तक  श्रौर  कायें  करने  का  कौन्ट्रक्ट  दिया  गया है  |

 बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  को  सहायता  श्रनुदान

 4517.  श्री  भारत  tag  चौहान :  कया  दिक्षा  शौर  सामाज  कत्याण  मंत्रीं  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  सरकार  ने  भारतीय  बाल  भावन  नई  दिल्‍ली  को  कितना

 सहायता  श्रनुदान  दिया  ;  झ्रौर

 क्या  लेखा  परीक्षकों  ने  श्रपव्यय  के  बारे  में  गम्भीर  झ्रापत्तियां  उठाई  है  ;  यदि

 तो  उनके  कया  रहे  ?

 दिक्षा  site  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  3q-Aeay  डी०  पी०
 :  भारत  की  बाल  भवन  सोसाइटी  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिए  गए  सहायक
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 अनुदान  निम्नलिखिति  है

 1969-70  रु+  6,54,000,00

 1970-71  रु०  7,22,0  वाय

 1971-72  रु०  7,15,000,00

 सरकारी  लेखा  परीक्षकों  रिपोर्ट  केवल  1969-70  तथा  1970-71  के

 वर्षों  की  ही  प्राप्त  हुई  है  ।  इन  रिपोर्टों  में  फुजूल  खचं  के  विषय  में  कोई  गंभीर  श्रापत्ति  नहीं  है  ।

 1971-72  के  ay  का  सरकारी  लेखा  परीक्षण  wet  होना  है  |

 भारतीय  बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  के  रजिस्टर  में  दज  बच्चों  की  संख्या

 4518.  श्री  भारत  fag  चौहान  :  क्या  शिक्षा  ्र  समाज  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  के  रजिस्टर  में  दर्ज  बच्चों  की  संख्या

 कितनी  है  तथा  प्रत्येक  दाम  को  वास्तव  में  कितने  बच्चे  भवन  में  ara  हैं  ;

 बच्चों  से
 प्राप्त  You  से  भवन  की  वार्षिक  राय  कितनी  है  ;  ate

 क्या  बच्चों  की  संख्या  केवल  गर्मी  की  छुट्टियों  के  दौरान  बढ़ती  हैं  न  कि  faararaat

 के  खुले  रहने  के  दौरान  ?

 शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पीं०

 बाल  भवन  नई  दिल्‍ली  में  बच्चों  की  कुल  सख्या  1970  के  दौरान  2,969

 तथा  1971  के  दौरान  4932  थी  ।  दैनिक  श्रौसतन  उपस्थिति  संख्या  800  है  ।

 बच्चों  से  लिए  गए  शुल्कों  से  बाल-भवन  की  वार्षिक  सराय  1970-71  के  दौरान

 रु०  .20,3  11.20  तथा  1971-72  के  दौरान  33,042  रु०  थी  ।

 जी  att

 बिहार  में  ग्रामीरा  रोजगार  के  लिए  Zara  काय  क्रम

 4519.  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  कया  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  के  पूर्णिमा  जिले  में
 द्रतगामी  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  कोई

 कदम  उठाया हैं  ;  शौर

 यदि  तो  योजनावार  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 ग्राम  रोज़गार  की  त्वरित
 क्‌्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (sto  दोर  श्रौर

 योजना  के  भ्रन्तगंत  वर्ष  1971-72  में  पुर्िंयाँ  जिले  को  26.94  लाख  रुपए  की  धनरादि  श्रावंटित

 की  गई  थी  ।  इस  कार्यक्रम  के  भ्रन्तगंत  बिहार  सरकार  ने  केवल  36.89  लाख  रुपए  के  लगभग  की

 अनुमानित  लागत  की  सड़कों  की  योजनाएं  ही  श्रारम्भ  की  हैं  ।  प्राप्त  सुचना  के  श्रनुसार

 1972  के  wea  तक  कुल  5.98  लाख  रु०  व्यय  हुए  हैं  ate  परिणामस्वरूप  1.46  लाख  श्रम  दिनों

 का  रोजगार  पेदा  हुद्रा  है  |
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 प्रदइनों  के  लिखित  उत्तर  1  2  वश बर्ट  1894

 पुर्णिया  में  भारतीय  खाद्य  निगम  का  गोदाम  बनाया  जाना

 4520.  श्री  मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राउताहाट  बहादुरगंज  ale  बिशनपुर

 (frais  सब-डिविजन  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदाम  बनाने  पर  कर  रही

 है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  आर  पूर्णिया

 जिले  के  किशन  गंज  उप  मंडल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  भण्डारण  सम्बन्धी  श्रावव्यकताओओं  को

 पुरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  को  उपयु क्त  उपमढल  में  5,000  मी ०  टन

 क्षमता  के  गोदाम  बनाने  के  लिए  भ्रनुमति  दी  गई  है  ।  इस  प्रयोजन  हेतु  उपमंडल  के  मुख्यालय  में

 स्थान  चुना  गया  है  ।

 चीनी  का  उत्पादन  ate  उसका  निर्यात  पर  प्रभाव

 4521.  श्री  राम  कंवर  बेरवा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  गत  दो  की  तुलना  में  इस  वर्ष  चीनी  का  उत्पादन  कितना

 न्यूनाधिक  है  ;  प्रौर

 क्या  चीनी  के  उत्पादन  में  घटा-बढ़ी  का  प्रभाव  चीनी  के  निर्यात  पर  भी  पड़ा  है  ate

 इसके  परिणामस्वरूप  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  ara  पर  कितना  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शेर  :  मौजूदा  1971-72  के  दौरान

 अ्रक्तूबर  1971  से  30  1972)  15  1972  तक  29.32  लाख  मी  ०

 टन  चीनी  का  उत्पादन  हुमा  था  ।  वर्ष  के  दौरान  लगभग  कुल  31  लाख  मी०  टन  वीनी  का

 उत्पादन  हो  सकता  है  जबकि  1970-71  में  37.40  लाख  मी ०  टन  ate  1969-70  में  42.62

 लाख  मी०  टन  चीनी  का  उत्पादन  हुझ्ा  था  ।

 ara  है  कि  1972  में  केवल  लगभग  1  लाख  मी ०  or  न  चीनी  निर्यात

 की  जाएगी  जिससे  लगभग  12  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  कमाई  होगी  ।  वर्ष  1971  के

 दौरान  लगभग  3.32  लाख  मी०  टन  चीनी  निर्यात  की  गई  थी  जिससे  लगभग  31  करोड़  रुपये
 की  विदेशी  मुद्रा  की  कमाई  हुई  थी  ।

 लदाख  इंस्टिट्यूट  श्राफ  हायर  स्टडीज

 4522.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  व्या  शिक्षा  शर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लदाख  इस्टिट्यूट  are  हायर  स्टडीज  की  मुलरूप  से  स्थापना  सीमावर्ती  क्षेत्रों
 के  faarfaat  के  र्नातक-स्तर  तक  की  उच्च  शिक्षा  देने  के  लिए  की  गयी  थी  ;
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 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  स्कूलों  के  ager  इसे  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  में

 परिवर्तिन  करने  का  निरेंय  किया  गया  है  ;  श्रौर

 उसके  उन  कमंचारियों  की  सेवायों  ate  उपलब्धियों  पर  क्या  दुष्प्रभाव  पड़ने  की

 श्रादंका  है  जो  स्नातक  स्तर  की  कक्षाय्रों  को  पढ़ाने  की  अया  से  इस  संस्थान  में

 (7)  इस  संस्थान  में  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  सीमावर्ती  क्षेत्र  से  aa

 विद्याथियों  का  भविष्य  क्या  होगा  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०
 पी०

 :  से  हिमाचल  कुल्लू  ate  स्पिती  सिक्किम  तथा  भूटोन

 qa  में  नेफा  से  लेकर  पश्चिम  में  लद्दाख  तक  फले  हुए  क्षेत्र  से  चुने  हुए  उन  उम्मीदवारों

 ay  ऐसे  ग्न्य  विद्यया्थियों  जो  संस्थान  में  दाखिल  किये  जा  वाराणासेय

 संस्कृत  fazafaaraicaa  के  MeAT-eTT  की  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  agra  उच्च

 अध्ययन  संस्थान  की  मूल  रूप  से  स्थापना  की  गई  थी  ।  संस्थान  को  दिल्‍ली  प्रद्यासन  से  सहायक

 अनुदान  मिल  रहा  था  ।  भूतपूर्व  लद्दाख  उच्च  ग्रध्यय्न  संस्थान  को  दिल्‍ली  प्रश्यासन  द्वारा  सहायक

 श्रनुदान  रोक  दिये  जाने  के  कारण  तथा  फलस्वरूप  सोसाइटी  उच्च  झ्रध्ययन  के

 दासी  निकाय  संस्थान  को  बन्द  किए  जाने  के  सरकार  ने  सोसाइटी  के  श्रध्यक्ष  के

 पर  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  जो  एक  स्वायत्त  निकाय  केन्द्रीय  विद्यालयਂ

 के  नाम  से  विशेष-संस्थान  स्थापित  करने  के  लिए  ग्रनुरोध  करने  का  निर्णय  fHat  जिसमें  संस्थान

 के  विद्यार्थियों  का  स्थानांतरण  कर  दिया  गया  था  ।

 लद्दाख  उच्च  श्रध्ययन  संस्थान  नामक  सोसाइटी  ने  अपने  सभी  कमंचारियों  को  इस

 अदय  का  नोटिस  दिया  at  कि  नोटिस  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  तीन  महीने  के  बाद  उनकी  सेवाएं

 समाप्त  की  जाएंगी  ।  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  ने  संस्थान  के  श्रध्यापकों  तथा  कर्मचारियों  के  मामलों

 पर  विचार  किया  था  श्रौर  वे  भ्रघ्यापक  जिस  ग्रेड  के  लिए  उपयुक्त  ~ TAA  गये  थे  उन्हे  उन  ग्रेडों  पर

 ग्रस्थायी  नियुक्तियां  प्रदान  की  गई  थीं  ।  भरतपूर  लद्दाख  उच्च  अध्ययन  संस्थान  के  कमंचारी  सदस्यों

 के  भ्रनुमत्य  वेतनमान  तथा  भत्ते  वहीं  जो  विशेष  केन्द्रीय  विद्यालय  के  हैं  ate  ऐसे  कर्मचारियों

 के  विद्यमान  वेतनों  का  संरक्षण  किया  गया  है  जिन्हें  विशेष  केन्द्रीय  विद्यालय  में  सम  तुल्य  पदों  पर

 नियुक्त  किया  गया  है  ।

 qaqa  संस्थान  के  विद्यमान  पाठ्यक्रमों  को  जारी  गया  ै  तथा  जो  विद्यार्थी  शास्त्री

 की  परीक्षा  के  लिए  तैयारी  कर  रहे  उन्हें  श्रध्ययन  भंग  किए  बिना  ही  अरपना  '  जारी

 रखने  की  सुविधा  प्रदान  की  गई  है
 ।  जो  विद्यार्थी  उच्चत्तर  माध्यमिक  परीक्षा  देना  चाहते  उन्हें

 gum  लिए  उपयुक्त  शिक्षा  दी  जा  रही  है  ।

 दिल्‍ली  fasafaataa  का  भावी  ढाँचा

 4523.  श्री  नारायण  चन्द  पारादार  :  क्या  शिक्षा  att  समाज  कल्यारा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ste  इसके  कालेजों  का  भावी  ढाँचा  निश्चित  करने  के

 सम्बन्ध  में  HEATH  के  साथ  परामद्ं  किया  जायेगा  ;

 89



 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर  12  dara
 1894  )

 यदि  तो  श्रध्यापकों  की  उन  एसोसिएशन/निकायों  के  नाम  क्या  जिनके  साथ

 यह  cuss  किया  जायेगा  ;

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हाल  ही  में  हुई  एक  बैठक  में  दिल्‍ली  विश्वविद्ययालय

 के  शअ्रध्यापकों  ने  एक  एसोसिएशन  पर  श्रारोप  लगाया  था  कि  उस  ने  श्रध्यापकों  के  सामान्य

 निकाय  के  हितों  की  शभ्रवहेलना  की  है  ate  इसके  कार्यकरण  के  विरुद्ध  गम्भीर  ars  लगाये

 हैं  श्रौर

 क्या  ऐसी  स्थिति  में  सरकार  का  विचार  प्रस्तावित  विधेयक  पर  श्राम  राय  जानने

 के  लिये  उसे  परिचालित  करने  का  है  ?

 शिक्षा  ale  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  एस०  नुरुल  :  भ्रौर

 गजेन्द्र  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  जिन्हें  सरकार  ने  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार

 कर  लिया  है  तथा  दिल्‍ली  fazafaaaragz  के  कुलपति  की  श्रघ्यक्षता  में  fasafaaataa  की

 सनिक  अर  संगठनात्मक  कठिनाइयों  की  जाँच  के  लिए  fazafanarag  श्रनुदान  शझ्रायोग  द्वारा

 नियुक्त  एक  समिति  की  सिफारिशों  के  संदर्भ  में  शिक्षा  तथा  कल्याण  मंत्रालय  का  fasafaaaraa

 अधिनियम  को  संशोधित  करने  का  विचार  है  ।  संशोधन  विधेयक  तैयार  करते  समय  गजेन्द्र  गडकर

 समिति  की  रिपो  पर  दिल्‍ली  fasafazaraa  के  श्रध्यापकों  द्वारा  प्रकट  किये  गये  विचारों को

 ध्यान  में  रखा  जाएगा  |

 सरकार  श्रथवा  विदवविद्ययालय  को  इस  प्रकार  की  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं

 हुई  है
 ।

 यह  संसद  के  लिए  हैं  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  कोई  ले  ।

 राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  का  उगाया  जाना

 4524.  श्री  मान  fag  कया  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  नहर  क्षेत्र  में  लम्बे  रेशे  वाली  कपास  उगाने  के  लिये  प्रोत्सहान  देते

 वाली  कोई  योजना  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 कघथि ध्  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  दि  दि है  ह  fit ¢ - 2)  :  हां  ।  भारत

 सरकार  राजस्थान  नहर  के  कमान  क्षेत्र  में  लम्बे  ta  की  कपास  की  कृषि  को  प्रोत्सहान  देने  के  लिये

 एक  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है

 प्रस्ताव  के  मुख्य  लक्षण  निम्नलिखित  है  :

 (1)  कपास  उगाने  के  समस्त  मौसम  में  विशेषकर  ate  में  भ्रनुमूलतय  बुझाई  के  दौरान

 at  सितम्बर-श्रक्तुबर  के  दौरान  पकाई  के  समय  पर  सिंचाई  के  पानी  की  पर्याप्त

 पुति  करना  ;

 (2)  रेतली  टीलों  का  उचित  समतलन  at  feqilrara  करना  ;

 (3)  पानी  की  सुगमता  से  सहाय  दरों  पर  श्रादीनों  की  उपलब्धी  कराना  ;
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 (4)  फसलों  के  लिये  ऋण  का  प्रबन्ध  करना  ;

 (5)  श्रभियान  स्तर  पर  बीमारियों  तौर  कीटों  का  नियंत्रण  करना  ;

 (6)  कृषकों  को  वैज्ञानिक  तरीकों  के  श्राघार  पर  कपास  उगाने  की  तकनीकी  में  प्रशिक्षण

 देने  के  लिये  वृहद  संख्या  में  प्रददय॑नों  का  करना  ;

 (7)  पिनाई  और  faqaa  के  लिये  उचित  सुविधाशों  की  स्थापना  करना  ;

 (8)  यातायात  ate  संचार  सुविधाऊों  का  पर्याप्त  विकास  करना  ;  श्रौर

 (9)  कपास  के  लिये  लाभकारी  मुल्य  का  श्राइवासन  |

 निम्न  ora  वर्गों  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  सहायताप्राप्त  झावास

 arataTat  की  प्रगति

 4525.  orY wus  भान  fag  भौरा :  क्या  निर्माण  शौर  mara  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 Far  केन्द्र  द्वारा  सहायता  प्राप्त  निम्न  राय  वर्ग  श्रावास  योजनाओं  में  संतोषजनक

 प्रगति  नहीं  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 >
 @)

 योजनाओं  की  प्रगति  में  तेजी  लाने
 के

 लिये  कया  कार्यवाही  ि  गई  है  ?

 निर्माणा  और  श्रावास  मत्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ग्राई ०  के०  :  यो  TATA

 में  पर्याप्त  प्रगति  नहीं  हुई  है  ।

 aqa ta  प्रगति  का  मुख्य  काररण  यह  है  कि  सिचाई  तथा  बिजली  भ्रादि  जैसे

 अन्य  प्राथमिकता  प्राप्त  कार्यक्रमों  की  तुलना  में  राष्ट्रीय  योजना  में  श्रावास  को  निम्न  प्राथमिकता

 दी  गई  है  ।  अ्ावास  के  लिये  उपलब्ध  साधन  भी  सीमित  है  ।

 चौथी  योजना  के  राज्य  सरकारें  श्रपनी  प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  तथा

 विभिन्न  योजनाओं  के  लिये  उसके  agar  निधियां  नियत  करने  में  सक्षम  राज्य  क्षत्र  की

 alae  सम्बन्धी  योजनाश्ों  की  शर  श्रपेक्षाकृत  अ्रधिक  ध्यान  देने  में  राज्यों  की  सहायता  करने  हेतु

 केन्द्रीय  सरकार  ने  निम्नलिखित  दो  को  केन्द्रीय  क्षत्र  में  ले  लिया  है  :--

 (1)  बागान  कमंचारियों  के  लिए  सहायता  प्राप्त  अझावास  जिस  में  बागान  मालिक

 को  मकानों  के  निर्माण  के  लिये  50  प्रतिशत  ऋण  तथा  37  प्रतिशत  श्रनुदान  देने

 की  व्यवस्था  तथा

 (11)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भूमिहीन  श्रमिकों  को  ग्रावास-स्थलों  की  व्यवस्था  के  लिये

 जिसके  लिये  राज्य  सरकारों  को  दतप्रतिशत  सहायता-श्रनुदान  दिया  जाता  है  ।

 1970  में  केन्द्रीय
 सरकार

 के  एक  उपक्रम  के  रूप  में  बनाया  गया  श्रावास  तथा

 नगर  विकास  निगम  भी  राउ  रिका  श्रादि  अधिक  eq  से  ब्यवहायं  प्रकार  की  परियोजनाश्रों
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 के  निष्पादन  के  जिसमें  निम्न  ara  वर्गों  के  लिये  मकानों  का  निर्माण  भी  शामिल  वित्तीय

 सहायता  देता  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगस  द्वारा  गेहूँ  और  गेहूँ  उत्पादों  का  fata

 4526.  श्री  भान  fag  क्या  कुषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  का  गेहूं  तथा  गेहूँ  उत्पादों  का  विदेशों  को  निर्यात  करने  का

 विचार  ait

 यदि  तो  कुल  कितना  ate  कितने  मुल्य  का  निर्यात  किया  जायेगा  ?

 कुषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्रण्ठासाहिब  पी०  :  श्र  :  मामले

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 Rs.  2  Crores  For  Housing  Scheme  Of  The  State  Of  Madhya  Pradesh

 4527.  Shri  Phool  Chand  Verma:  will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  the  Government  of  Madhya  Pradesh  have  asked  for  2  crores  from
 the  Centre  for  housing  schemes  of  the  State  ;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  the  Central  Government  thereto  and  the  time  by  which  a

 final  decision  is  likely  to  be  taken  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  | लिव  K.  Gujral):  (a)
 The  under-mentioned  schemes  involving  a  total  loan  of  Rs.  712.36  lakhs  have  been  received
 from  the  agencies  in  the  State  of  Madhya  Pradesh  mentioned  below  :--

 Name  of  Name  of  Loan  applied
 scheme

 agency
 (Rs.  in  lakhs)

 1  City
 Corporation,  Raipur.

 Market-cum  Housing  Scheme  at  1.32

 Ramsagarpur.

 15.00 Improvement  Trust,  Raipur.  M.  I.  G.  Housing  Project,  Tikrapara.

 Improvement  Trust,  Bhopal.  Housing;  Accommodation  Scheme  44.56
 of  Bhopal  City.

 Improvement  Trust,  Gwalior.  Housing  Accommodation  and  41.27
 Commercial  Scheme

 Improvement  Trust,  Jabalpur.  Commercial  cum-Housing  Accomoda-  43.00

 tion  Scheme

 Improvement  Trust,  Ujjain.  Shop-cum  Office  Scheme.  4.50

 Improvement  Trust,  Indore.  10.00 Development  of  land  for  E.  W.  S.,

 L.I.G.  &  M.LG.

 Madhya  Pradesh  Housing  Board  132.51 Construction  of  Houses  &  Develop-
 ment  of  plots  near  Medical  College,
 Jabalpur.

 —do—  Construction  of  M.  1.  G.  &  L.I.G.  40.20
 houses  at  E-6,  E-7,  Private  Sector,

 10.
 Bhopal.

 Teachers  Welfare  Society,  Indore  Sudama  Nagar  Housing  Colony.  380.00
 ee

 Total  712.36
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 (b)  In  regard  to  the  scheme  at  item  No.  3  a  loan  of  Rs.  39  lakhs  has  been  sanctioned

 by  Housing and  Urban  Development  Corporation  Limited,  Loan  Agreement  for  which  was

 signed  on  14.4.  72.  The  remaining  schemes  are  under  considerition  and  will  be  sanctioned  as

 soon as  information/clarifications  sought  for  from  the  applicants  are  received  and  the  scrutiny
 finalised.

 Sons  Of  Central  Government  Employees  And  Others  Admitted  In  Central  School,  Kota

 4528.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  state  the  number  of  sons  of  Central  Government  employess  admitted,  in  the  Central

 School,  Kota  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  Yadav)  :  93  children  of  the  Central  Government  employees
 were  admitted  to  the  Central  School,  Kota  during  the  year  1971-72  and  the  break-up  is  as

 follows

 (i  Children  of  defence  employees.  21

 (ii)  Children  of  other  Central  Government  employees

 including  Railway  employees.  64

 (iii)  Children  of  transferrable  employees  of  All  India
 Services  and  autonomous  bodies,  etc.

 Agency  For  Procurement  Of  Foodgrains

 4529.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  have  made  arrangements  for  procurement  of  foodgrains
 this  year  also  as  was  done  last  year  ;  and

 (b)  if  so,  the  agency  through  which  this  has  been  done  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Shri  Annasaheb  Shinde) :

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  procurement  will  be  done  through  the  Food  Corporation  of  India,  the  State

 Governments  and  the  cooperatives.

 चिकित्सा  सलाहकारों  के  साथ  व्यक्तिगत  भेंट  की  वजाय  साहित्य  के  माध्यम  से

 परिवार  नियोजन

 4530.  श्री  जी०  argo  कुष्णन  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दम्पत्ति  बड़ा  परिवार  नहीं  चाहते  किन्तु  इंस  मामले  को  श्रत्यन्त

 गोपनीय  समभते  हैं  तथा  इस  बारे  में  श्रपने  चिकित्सक  से  cuss  लेने  में  संकोच  करते  श्रौर

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  इन  विवाहित  स्त्री-पुरुषों  को  गर्भ-निरोध  हेतु  श्रपेक्षित

 जानकारी  तथा  तकनीक  सप्लाई  करेगी  जिससे  व्यक्तिगत  भेंट  के  बिना  ही  समस्या  का  समाधान  हो

 सक े?

 स्वास्थ्य  ate  परिवार  निवोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sito  Sto  पी०
 चट्टोपाध्याय

 बहुत  से  oN MEqqaT  से  विदित  होता  है  कि  श्रषिकांग  दम्पत्ति  बड़े  परिवारों  के  हक  में  नहीं  हैं  ।

 इस  बात  का  कोई  facia  बत  नहीं  है  कि  विवाहित  व्यक्ति  इस  विषय  को
 बहुत  गोपनीय

 समभते  हैं  att  इसके  बारे  में  डाक्टरों  से  भी  बात  करने  में  हिचकिचाते  हैं  ।
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 दम्पत्तियों  को  परिवार  नियोजन  का  कोई  न  कोई  तरीका  श्रपनाने  की  जानकारी

 दिक्षा  प्रदान  करने  तथा  उन्हें  उसके  श्रपनाने  के  लिए  राजी  करने  के  लिए  सभी  तरीकों  ak

 साधनों  का  जिनमें  साहित्य  भी  सम्मिलित  उपयोग  किया  जाता  है  ।  तथापि  व्यक्तिगत  सम्पक

 प्ररणा  का  एक  महत्वपुरां  तरीका  है  अर  इसे  छोड़ा  नहीं  जा  सकता  ।

 भारत  मे
 पुस्तक  उद्योग  एवं  व्यापार  का  सवक्षरण

 4531.  श्री  जी०  वाई०  कुष्णान  :  क्या  दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  सरकार  ने  भारत  में  पुस्तक  उद्योग  अ्रौर  व्यापरी  का  व्यापक  सर्वेक्षण  करने  के

 लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  और

 यदि  तो  उस  समिति  ने  क्या  fagrftat  की  हैं  ?

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्यारा  मन्त्रालय  तथा  संस्कति  विभाग  में  39-AEAT  डी०  पी०

 :  हां

 समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  सर्वेक्षण  का  यह  काय  रप  फ्ान
 लोया

 व्यावह  रिक  ae

 भ्रनुसंघान  परिषद्‌  को  सौंपा  जाए  ।  तदनुसार  इम  मामले  पर  राष्ट्रीय  AY  भ्रनुमंघान  परिषद्‌  के

 साथ  विचार-विमद्दं  चल  रहा  है  |

 Family  And  Child  Welfare  Project

 4532.  Shri  M.  C.  Daga  :  will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  Family  and  Child  Welfare  Projects  are  being  run  by  the  Department  of

 Social  Welfare  in  rural  areas,  if  so,  since  when  and  the  activities  of  those  projects  ;

 (b)  the  names  of  the  States  where  these  projects  are  being  run  now  and  those  where

 these  are  not  being  run  at  present  and  the  total  expenditure  being  incurred  thereon  by  the

 Central  Government  ;  and

 (c)  whetner  Government  have  ever  examined  the  utility  of  these  projects  and  if  so,
 when  and  the  names  of  the  persons,  who  were  entrusted  with  the  job  of  examination  of  these

 projects  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  &  Social  Welfare  (Shri  K.  S.

 Ramaswamy)  :  (a)  to  (c).  A  statement  giving  the  information  required  is  placed  on  the  Table

 of  the  House.  {Placed  in  the  Library  See.  No.  L.  T.  1901/72}.

 Central  5ocial  Welfare  Board  Grant  To  Voluntary  Organisations  In  Rural  Areas

 4533.  Shri  M.  C.  Daga  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  Central  Social  Welfare  Board  gives  financial  assistance  to  Voluntary

 organisations  which  functions  in  the  rural  areas  for  the  welfare  of  women  and  children;

 (b)  if  so,  the  amount  given  to  such  organisations  during  1969,  1970,  and  1971  sepa-

 rately  indicating  the  names  of  such  organisations  and  whether  their  performance  was  verified
 before  giving  grants  to  them;  and

 (c)  the  number  of  voluntary  organisations  in  Rajasthan  which  are  given  financial
 assistance  by  Government  indicating  the  date  since  when  this  assistaace  is  being  given  to  them
 as  also  the  amount  given  to  each  of  them  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  (Shri  K.  S.
 Ramaswamy)  :  (a)  Yes,  Sir.
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 (b)  &  (c).  The  Central  Social  Welfare  Board  gives  grants  to  voluntary  institutions
 in  accordance  with  the  principles  and  procedure  prescribed  for  the  grants-in-aid  programmes
 and  after  ensuring  that  the  performance  of  the  grantee  institutions  is  satisfactory.  The  details

 asked  for  cover  hundreds  of  institutions.  However  the  total  amounts  given  bythe  Central

 Social  Welfare  Board  to  voluntary  organisations  in  Rajasthan  during  the  periods  are  as

 under

 1969-70  Rs.  6,02,907

 1970-71  Rs.  4,79,000

 Rs.  4,84,117 1971-72

 Development  Of  Pastures  For  Sheep

 LAIALISTCr बिसर 4534.  Shri  M.  C.  Daga:  will  the  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  attaches  as  much  importance  to  cattle  wealth  as  to

 agriculture  ;

 (b)  whether  the  sheep  breeders  are  experiencing  a  great  difficulty  due  to  lack  of

 pastures  ;  and

 (c)  if  so,  whether  Government  proposes  to  develop  pastures  and  if  so,  the  steps  taken

 so  far  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh)  :  (a)  Yes  Sir,
 both  the  Central  and  State  Government  have  been  taking  increasing  interest  during  the  succe-
 ssive  Five  Year  Plans  for  accelerating  the  tempo  of  cattle  development  activities.  The  Plan

 provision  on  Animal  Husbandry  and  Dairy  Development  has  been  enhanced  from  Plan  to  Plan

 as  noted  below

 1  Rs.  16.0  crores First  Five  Year  Plan

 2  Second  Five  Year  Plan  Rs  33.4  crores

 3.  Third  Five  Year  Plan  Rs  78.25  crores

 Fourth  Five  Year  Plan  Rs  233.43  crores

 (including  ope-ation  flood)  (Rs  97°65  crores  under  operation
 flood  &  D.  M.S.)

 (b)  The  need  for  implementing  the  existing  pastures  is  generally  from  the  sheep  bree-

 ders  in  this  conection.  However,  during  majority  of  the  members  expressed  their  concern
 about  poor  quality  pastures  and  the  need  for  improving  them.

 (c)  Development  of  pastures  is  one  of  the  important  activities  of  the  feed  and  fodder
 development  schemes  in  the  States.  With  a  view  to  support  the  pasture  development  pro-
 gramme  in  the  State  as  well  as  feed  and  fodder  development  programmes  generally,  it  has  been
 decided  to  establish  7  Regional  Stations  for  Forag  Production  and  Demonstration  in  the
 defferent  agro-climatic  zone  in  the  country  at  a  total  cost  of  Rs.  40  lakhs.

 One  of  the  main  items’  of  activity  of  these  Stations  is  to  undertake  demonstration  of
 improved  management  of  grazing  lands  and  natural  grasslands  and  demonstrate  methods  of
 their  proper  utilisation  in  combination  with  the  ecologically  adapted  improved  strains  of  grasses
 and  legumes.  The  Government  have  already  established  the  Indian  Grassland  and  Fodder
 Research  Institute  at  Jhansi  where  research  work  is  being  conducted  to  evolve  suitable  Strains
 of  grasses  for  introduction  in  the  degraded  grasslands  and  also  for  evolviug  methods of  their
 economic  utilization.
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 भारत  में  art  SUNT ata  भ्रमरी की  ि  थ जलना  नका  ey  TUS  नाव q  नत

 4535,  श्री  पीलु  सोदी  :  क्या  दिक्षा  ौर  समाज  कल्यारा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  2  1972  के  ‘fag’  में  प्रकाशित  इस  arya  के

 समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  कि  शोध  एवं  श्रध्ययन  के  लिए  भारत  में  aa  वाले  gavin

 के  लिए  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  बनाये  जाने  की  श्रावइ्यकता  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शिक्षा  att  समाज  ear  तथा  संस्कृति  मन्त्री  एस०  नुरुल  :  हां

 शौर  ग्रध्ययन  के  हेतु  भारत  में  श्राने  वाले  अमरी की  तौर  अन्य

 विदेशी  के  लिए  मार्गदर्शी  रूपरेखा  निर्धारित  करने  के  cea  की  समीक्षा  कर  रही  है  ।

 चौथी  पंचवर्षोय  योजना  कौ  श्रवधि  में  दूध  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  शौर  उस  पर  व्यय

 4536,  श्री  एम  कतामुतु  :  क्या  af  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  श्रवधि  में  दूध  का
 उत्पादन

 बढ़ाते  के  लिए  क्या  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया

 देश  में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  ard  में  aa  तक  कितनी  प्रगति  हुई  श्रौर

 दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  है  ?

 ata  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शेर  :  258.6  लाख  टन  ।

 वर्ष  1971  के  श्रन्त  तक  दुग्ध  उत्पादन  की  मात्रा  लगभग  220  लाख  टन  थी  ।

 1972  के  area  तक  167.25  लाख  रुपये  की  रादि  खर्च  की  गई  है  ।  केन्द्र

 द्वारा  यह  qq  यस  केन्द्रीय  सघन  oy  विकास  परियोजना  की  क्रियान्विति  के  लिए  किया  गया  है

 जिसका  उद्द इय
 दिल्‍ली  दुग्ध  योज़ना  के  दुग्ध  क्षत्रों  में  दुग्ध  उत्पादन  को  बढ़ाना  है  ।

 नौवहन  के  लिए  विकास  छुट  को  श्रारम्भ  करने  के  लिए

 जहाज  मालिकों  की  मांग

 4537.
 श्री  एम०  कतामुतु  :  क्या  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  नौवहन  के  लिए  विकास  छूट  सुविधाग्रों  को  ga:  झारम्भ  किये  जाने

 के  बारे  में  जहाज  मालिकों  द्वारा  की  गई  मांग  पर  विचार  कर  लिया  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर  क्या  निणंय  किया  गया  है  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  ate  परिवहन  मन्त्री  राज  :  भ्रौर

 नौवहन  उद्योग  के  लिए  विकास  रटता  2]
 ह्  wd ज  1974  तक  उपलब्ध  है  ।  सम्बन्धित  कम्पनियों  से
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 श्नाप्त इस  तिथि  के  बाद  भी  विकास  छूट  को  जारी  रखने  के  लिए  श्रभ्यावेदन  हुए  इन  पर

 विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Eligibility  for  allotment  of  Government  Accommodation  below  one  type

 4538.  Shri  Narendra  Singh  Bishit:  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be
 pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  officers  eligible  for  allotment  of  Type  Vand  above  Government
 residential  accommodation  are  permitted  to  have  accommodation  one  type  below  the  type  to
 which  they  are  eligible,  whereas  persons  eligible  for  Type  1,  II,  and  IV  are  not  permitted
 to  do  so  ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  such  a  discrimination  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  IK.  Gujral)

 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  In  the  case  of  employees  entitled  to  type  V  and  above,  the  seniority  for  purposes
 of  allotment  of  accommodation  from  the  general  pool  is  taken  from  the  date  from  which  such

 employees  have  been  continuously  drawing  emoluments  relevant  to  a  particular  type  or  a  higher
 type  in  a  post  under  the  Central  Government  or  a  State  Government.  In  their  case,  the  entire
 service  rendered  by  them  is  not  taken  into  consideration  for  purposes  of  allotment  of  acco-
 mmodation.  In  the  case  of  employees  entitled  to  type  | है  and  below,  their  seniority  is  reckoned
 from  the  date  from  which  they  have  been  continuously  in  service  under  the  Central  Government
 or  a  State  Government  and  the  entire  service  rendered  by  them  is  taken  into  consideration  for

 purposes  of  allotment  of  accommodation  from  the  general  pool.  In  view  of  these  considera-

 tions,  employees  entitled  to  type  V  and  above  are  allotted  accommodation,  on  request,  in
 the  next  below  type.

 Change  of  Government  Accommodation  for  Central  Government  Employees

 4539  Shri  Narendra  Singh  Bishit  :  Will  the  Minister  of  Works  and  Housing  be  please  d

 to  state

 (a)  Whether  only  one  change  of  accommodation  is  permissible  in  one  type  irrespective
 of  difficulties  experienced  by  a  Government  employee  ;

 (b)  Whether  some  time  ago  such  change  was  again  permissible  after  a  period  of  six

 months  ;  and

 (c)  if  so,  whether  the  said  rule  is  proposed  to  be  made  applicable  again  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housing  (Shri  I.K.  Gujral)  :  (a)  to

 (0):  According  to  the  provisions  contained  in  the  Allotment  of  Government  Residences
 (General  Pool  in  Delhi)  Rules,  1963,  if  an  officer  fails  to  accept  the  change  of  residence  offered
 to  him,  he  shall  not  be  considered  again  for  a  change  of  residence  of  that  type.  With  a  view
 to  avoiding  hardship  involved  in  such  cases,  it  was  decided  in  April,  1968  that  an  officer,  who

 refuses  a  change,  may  be  re-considered  for  a  change  after  six  months.  This  procedure  is  still

 being  followed.

 Acute  Shortage  of  Drinking  Water  in  Patna  Town

 4540.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be

 pleased  to  state

 (a)  Whether  there  is  a  great  anxiety  in  the  minds  of  the  public  of  Patna  Town  these

 days  due  to  an  acute  shortage  of  drinking  water  there  ;
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 (b)  Whether  Govt.  of  Bihar  have  asked  for  any  kind  of  assistance  from  the  Central

 Government  to  overcome  the  said  crisis,  if  50,  the  main  features  thereof  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning.  (Prof.  D.  P.

 Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on Wik  the  Table Chattopadhyaya)  (a)  to  (c):
 of  the  Sabha.

 Criteria  Adopted  for  Nominating  Members  of  Parliament  on  Various  Telephone

 Advisory  Committees.

 4541.  Shri  Ramavtar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Parliamentary  Affairs  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  the  Ministry  of  Communications,  request  for  the  names  of  Members  of

 Parliament  for  nomination  on  various  Telephone  Advisory  Committees  constituted  in  various

 cities  ;

 (b)  if  so,  whether  any  criteria  has  been  prescribed  for  recommending  the  names  of

 Members
 of  Parliament  ;  and

 (८)  if  so,  the  main  features  thereof ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Shipping  and  Transport  (Shri  Raj  Bahadur) :

 (a)  Yes  Sir,

 (0)  &  (c):  Yes:  The  criteria  as  indicated  below  are  generally  followed  in  making
 these  nominations  :

 (i)  A  Member  residing  at  a  particular  station  (city)  or  representing a  particular
 constituency  is  normally  nominated  on  each  of  these  Committees.  In  case  no
 local  Member  of  Parliament  is  available,  another  Member  of  Parliament

 representing  the  nearby  constituency  or  station  is  given  preference  for  nomination.

 Gi)  The  Members  who  have  already  served  on  these  Committees  once  for  a  full  term

 of  two  years  are  normally  not  nominated  again  for  the  second  term.  Tn  case  no
 other  local  Member  of  Parliament  from  a  particular  station/constituency  is

 available,  the  already  serving  Member  on  that  Particular  Committee  is  considered
 for  renomination  asa  special  case.

 (iii)  Members  serving  on  Financial  Committees  are  not  ordinarily  nominated  on  these
 Committees.

 (iv)  Before  finalising  nomination,  consent  of  the  Members  to  the  assignment  is
 obtained.

 चुराई  गई  मूतियों  का  मुल्य

 4542.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  शिक्षा  अर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यट  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  गत  तीन  वर्षों  में  संरक्षित  स्मारकों  से  कुल  कितने  मुल्य  की  सुरतियों
 चोरी  हुई

 ?

 दिक्षा  att  सभाज  कल्यारा  तथा  संस्कृति  मन्त्री  (sito  एस०  नुरुल  :  केन्द्र  द्वारा

 संरक्षित  स्मारकों  से  1969  से  1971  के  दौरान  में  हुई  ।  चोरियों  श्रौर  चुराई  गई  की

 संख्या  एक  विवरण  श्रनुलग्न  है  ।  [ wearer  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 1902/72]
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 a
 कि  संरक्षित  स्मारकों/स्थलों  श्रौर  संग्रहालयों  की

 कलावस्तुएं

 बिक्री  के  लिए  नहीं  होती

 द्त  रुपये  ब््फै पस ों  में  उनका  मुल्य  निर्धारण  नहीं  किया  गया
 है

 ।  कोई  श्रनुमानिक  मुल्यांकन

 करना  उपयुक्त नहीं  होगा  ।

 उड़ीसा  के  ग्रामों  में  पेय  जल

 र
 श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  कया  स्वास्थ्य  श्रौर  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  के  संकटग्रस्ट  ग्रामों  में  पेयजल  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  पहले  तीन  वर्षों  में  उड़ीसा  को  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई

 पहले  तीन  वर्षों  में  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  खच  की  है
 ?

 उड़ीसा  के  उन  संकटग्रस्त  ग्रामों  की  कुल  संख्या  कितनी है  जिन  में  इन  तीन  वर्षों

 पेयजल  की  व्यवस्था  की  गई ;  अर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  की  ag  1972-73  में  कुल  कितनी  धनराशि

 देने  का  विचार है  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय

 से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  शरीर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ग्राम्य  जल  सम्भरण  कार्यक्रम  के  लिए  संयुक्त  राष्ट्र  अन्तरराष्ट्रीय  बाल

 ्नापात  निधि  को  सहायता

 4546.  श्री  fa-arata  पारशिग्रही  क्या  स्वास्थ्य  ait  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  सख्त  चट्टानों  ate  पथरीली  भूमि  में  पानी  की  समस्या  हल  करने  के

 लिये  संयुक्त  राष्ट्र  ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाल  श्रापात  निधि  से  सहायता  प्राप्त  कोई  कार्यक्रम  चलाया  गया  है

 यदि  तो  उड़ीसा  के  किन  क्षत्रों  में  यह  कार्यक्रम  किया  गया  है

 उड़ीसा  में  इस  सम्बन्ध  में  परब  तक  किये  गये  काय  का  ब्यौरा  क्या  रौ

 इस  प्रयोजन  के  लिये  seat  को  कितने  रिंग  सप्लाई  किये  गये  है  श्रौर  रिग  किन

 स्थानों  पर  चल  रहे
 हैं  ?

 स्वास्थ्य  aTtz  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sito  डी०  पी०

 att  जी  इस  समय  कालाहाण्डी  जिले  में  बोदन  ate  सीनापली  खण्डों  के  सुखा

 ग्रस्त  40  गांवों  में  यह  कार्यक्रम  चलाया  जा  रहा  है  ।  यह  कार्यक्रम  श्रन्य  क्षत्रों  में  भी  चलाया

 जाएगा  |

 तैर  घ  एक  पि  सप्ल
 कनात  moe  pag  aq

 य्  ATT  Lod  |  सप्लाई  किया  गया  है  |  दूरवर्ती  गांवों  में  ले  जाने से  पुर्व  इसका

 बोलंगीर  में  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।
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 चुराई  गई  मूर्तियों  का  बरामद  किया  जाना

 4547.  श्री  चिन्तामरिण  पारिग्रही  :  क्या  दिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  गत  ay  विभिन्न  राज्यों  में  कितनी  चुराई  गई  मूर्तियां  बरामद  की  गई  ?

 दिक्षा  att  समाज  तथा  संस्कृति  मन्त्री  (Sto  एस०  नुरुल  :  विभिन्न  राज्यों  में

 स्थानों  जो  कि  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  नहीं  चुरायी  गई  मूर्तियों  के  बरामद  होने  के

 कोई  ales  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  केन्द्र  द्वारा  संरक्षित  स्मारकों  का  सम्बन्ध  1972  ag

 के  दौरान  में  विभिन्न  राज्यों  में  चुराई  गई  नौ  कलावस्तुएं  बरामद  हुई  थी  ।

 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  —
 ee  a

 राज्य  का  नाम  aso  quar  की  संख्या हुई  वर  Ke)

 हिमाचल  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 मैसूर

 राजस्थान

 तमिलनाडु

 कुल  9

 er  eee

 Veterinary  Science  Colleges

 4548  Shri.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  number  of  Veterinary  Science  Colleges  in  the  country  at  present  ;

 (b)  Their  annual  admission  capacity  ;

 (c)  The  number  of  Veterinary  Science  Graduates  whose  services  are  required  for  such
 work  in  private,  public  or  other  sectors  annually  ;  and

 (d)  Whether  rural  areas  are  not  getting  benefit,  from  veterinary  science  at  present  and
 if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof  Sher  Singh)  (a)  :  At  present
 there  are  20  Veterinary  Science  Colleges  in  India.

 (b)  &  (c):  Information  has  been  called  for  from  the  State  Governments/Union
 Territories  and  the  same  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House  on  receipt.

 (d):  As  against  the  4th  Plan  target  of  opening  872  new  hospitals/dispensaries  and
 upgrading  of  331  veterinary  dispensaries  to  full  fledged  hospitals  660  new  hospitals/dispensaries
 have  already  been  established  and  200  dispensaries  upgraded,  during  the  first  3  years  of  the  Plan.
 Thus  the  total  number  of  veterinary  hospitals/dispensaries  in  the  country  upto  the  third  year  of
 the  Fourth  Plan  is  6583.  These  are  mostly  located  inthe  rural  areas.  Fifteen  Biological
 Production  Centres  which  manufacture  Vaccines  and  diagnostic  agents  have  also  been
 established  for  control  of  animal  diseases.

 Removal  of  Zonal  Restrictions  Regarding  Supply  of  Sugarcane  to  Mills

 4549  Dr.  Laxminarain  Pandey  :  Will  the  minister  of  Agriculture  be  pleas2d  to  state:
 (a)  Whether  Government  propose  to  remove  Zonal  restrictions  imposed  on  various

 mill  areas  keeping  in  view  difficulties  and  demands  of  sugarcane  producers  ;  and
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 (b)  Whether  on  account  of  these  Zonal  restrictions  farmers  have  to  supply  sugarcane
 to  limited  ‘number  of  sugar  mills,  which  neither  purchase  sugarcane  from  sugarcane  producers
 in  time  nor  make  payment  to  them  in  time  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  Sher  Singh) :  (a)  No,  Sir.

 (b)  Reservation  of  areas  for  various  sugar  mills  are  made  by  State  Governments  with
 a  view  to  ensuring  equitable  distribution  of  cane  supplies  in  the  area  to  the  various  consumers
 of  sugarcane  viz.,  the  sugar  mills,  the  khandsari  units,  power  crushers  etc.  A  separate  area  is
 reserved  for  each  sugar  mill.  The  supply  and  purchase  of  sugarcane  within  the  reserved  areas

 is  governed  by  an  agreement  to  be  entered  into  between  the  factory  and  the  sugarcane  grower  or
 the  sugarcane  growers’  cooperative  society.  With  the  introduction  of  the  system  of  earmarking
 a  portion  of  the  bank  advance  for  payment  of  sugarcane  price,  the  position  in  regard  to  payment
 of  cane  prices  has  considerably  improved.

 Books  Brought  out  with  Grants  Under  P.L.  480

 4550.  Dr.  Laxminarain  Pandey:  Shri  Chandra  Shekhar  Singh  :  Will  the  Minister  of

 Education  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a)  The  number  of  books  brought  out  so  far  with  grants  received  under  P.L.  480  ;

 (b)  The  subject  and  the  names  of  publishers  of  the  said  books;  and

 (a)  Whether  Government  have  decided  not  to  publish  books  under  this  scheme in
 future  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :

 (a)  1265,  with  grants  directly  paid  by  USIS  to  Indian  publishers  in  regard  to  books

 approved  by  Government  of  India.

 (b)  The  names  of  the  publishers  concerned  and  the  subject  covered  by  them  are

 contained  in  the  attached  statement.  [Placed  in  the  Library.  See  No.  L.T.  1903/72].  Information

 regarding  the  individual  titles  and  the  publishers  in  respect  of  the  books  published  upto  July,

 1971,  nay  be  seen  in  the  publication  “1971  Low-Priced  Text-books-Catalogue  of  Indian

 Editions  of  American  University  copies  of  which  are  available  in  the  Library  of

 Parliament.

 (c)  No  such  proposal  is  under  consideration  at  present.

 AT  सुखा

 4551.  ot  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ae  प्रदेश  के  चित्तूर  जिले  तथा  श्रन्य  क्षेत्रों  में  निरन्तर  सुखे  की

 स्थिति  रहने  की  जानकारी  है  ;

 क्या  are  प्रदेश  राज्य  सरकार  ने  राहत  के  कार्यों  के  लिये  सहायता  माँगी

 है  ;  ate

 यदि  हां  तो  इस  सम्बन्च  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  :  जी  हां  ।

 जी
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 राज्य  बदकार  के  भ्रनुरोध  पर  स्थिति  का  स्थल  पर  ही  जायजा  लेने  शौर  धन  की

 श्रावश्यकता  का  श्रन्दाज़ा  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  दलों  ने  1971  wie  1972

 में  राज्य  का  दौरा  किया  था  ।  केन्द्रीय  दलों  की  जिन्हें  भारत  सरकार  ने  मान  लिया

 के  आधार  पर  1971-72  के  दौरान  राज्य  सरकार  को  15.03  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय

 सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।

 केन्द्रीय  दल  ने  14-4-72  को  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  मिल  कर  स्थिति  की

 शर  समीक्षा  की  थी  ।  इस  समोक्षा  के  परिणामस्वरूप  दल  द्वारा  की  गई  सिफारिशें  सरकार  के

 faarcala  है  ।

 £. है (2-2 ह  प्रदेश  में  सहकारी  क्षत्र  में  1000  टन  की  क्षमता  वाले

 चोनी  के  कारखानों  की  स्थापना

 4552.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  श्रान्त्र  प्रदेश  में  चित्तूर  जिले  में  रेनीगुन्टा  में  सटकारी  क्षेत्र  के  grata  1000

 टन  की  क्षमता  वाले  चीनी  के  कारखाने  की  स्थापवा  के  लिए  लाइसेंस  दिये  जाने  के  बारे  में

 श्रान्‍्घ्  प्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  Ga:  को  गई  माँगों  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  श्रौर  लाइसेंस

 जारी  कर  दिया  है  ;  अ्रौर

 यदि  तो  इसमें  देरी  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 कपि  मंत्रामय  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  ate  faux

 जिले  रेनीगुन्टा  नामक  स्थान  पर  प्रतिदिन  1250  मी०  टन  गन्ना  पेरने  की  क्षमता  का  एक  सहकारी

 चीनी  कारखाना  स्थापित  करने  हेतु  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  लिए  grey  प्रदेश  सरकार  से  24-2-72

 को  एक  नया  qraazq-qa  प्राप्त  हुमा है  तौर  वह  सरकार  के  विचारधीन  है  ।

 aq  1972-73  में  कृषि  सेवा  केन्द्रों  की  स्थापना

 4553.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष

 1972-73  में  कितने  सेवा  केन्द्र  चलाने  का  विचार  है  ait  वे  कहां-कहां  पर  स्थापित  किये

 जायेंगे  ?

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  1972-73  में  1000

 कृषि-सेवा  केन्द्रों
 को  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव है  ।  वे  केन्द्र  बैंक  संस्थानों  की  श्राधिक  सहायता

 धौर  राज्य  कृषि  उद्योग  निगमों/राज़्य  सरकारों  के  निर्देशन  से  बेरोज़गार  तकनीकी  व्यक्तियों  द्वारा

 स्थापित  किए  जा
 रहे  हैं  इन  केन्द्रों  के  स्थान  का  निर्धारण  वे  स्वयं  करेंगे  |

 न्ाच्घ्र  प्रदेश  में  दुग्ध  संयंत्र  ( fae  प्रोसेसिंग  के  faa  राज्य  द्वारा

 सहायता  का  अनुरोध

 4554.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  कया  कुषि  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  321.0  प्रदेश  में  दुग्ध  चूर  का  उत्पादन  करने
 के  लिये  एक  दुग्ध  सय  a  {  fora क  द  प्रोसेसिंग  मे a

 है  ?  xt
 Le  fie  0  eg  मंजूरी  we  सहायता  मांगी
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 यदि  हाँ, त ंतो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 धन ै मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (stto  झर  :  नही ं।

 प्रदन  ही  नहीं  होता  ।

 काशगिल  में  ग्रामीणों  को  अकाल  की  परिस्थितयों  के  काररण  सफ्त  रादान

 4555.  शी  प्रिय  रंजन  दास  मद्दी  क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हाल  ही  में  भारतीय  सेना  द्वारा  मुक्त  कराये  गये  कारगिल  aa  के  गांवों  में  अकाल

 की  परिस्थिति  के  वहाँ  के  लोगों  को  मुफ्त  राशन  देने  का  प्रबन्ध  किया  गया  है  ;  ax

 यदि  at,  तो  इसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  श्रौर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम

 उठाये हैं  ?

 ale  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  (aoortatiga  पी०  :  (#)  श्र  राज्य

 सरकार  ने
 सूचित

 किया है  कि  कार्शिल  सैक्टर  के  ऐसे  क्षेत्र  में  कोई  झ्राबादी  नहीं  है  ।  इसको

 प्रक्न  ही  नहीं  उठता  |

 बिल्डिग्स  श्रागंताइजेदान  द्वारा  यंत्रीकृत  ईटे  शौर  सेल्पुलर-कंक्रीट  बताने

 के  aaat  की  स्थापना

 4556.  श्री  ato  fafaata  क्या  alt  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 व्या  नेदानल  बिल्डिग्स  A  यंत्रीकृत  ईटे  ईटे  बनाने

 झ्ौर  सेल्यूलर  कंक्रीट  बनाने  के  संयंत्रों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  तकनी की  व्यवस्था  झ्रध्ययन

 पूरे  कर  लिये  हैं  अर  यदि  तो  अब  तक  पुरे  किये  गये  श्रध्ययनों  पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 क्या  1-2  करोड़  ईटे  बनाने  के  ईट  संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक

 परियोजना  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया है  *  श््रोर

 यदि  तो  ag  परियोजना  कब  स्रौर  कहां  पर  स्थापित  की  जायेगी  ?

 निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्राई०  के०  हा ं।

 राष्ट्रीय  भवन  (fata)  संगठन  ईट  संयंत्रों  रेत-चुना-ईट  संयंत्रों  सेलुलर  कंक्रीट  संयंत्रों  की

 स्थापना  के  लिये  anaral-aitan  सम्भाव्यता  का  श्रध्ययन  कर  रहा  है  ।  इन  रिपटों  के  श्राधार

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  समिति  ने  1967  में  दिल्‍ली  में  एक  मद्दीनी  ईट  भट्टा  स्थापित

 किया  था  ।  एक  सेलुलर  कंक्रीट  संयंत्र  इन्दौर  में  लगाया  गया  है  जिसमें  fragt  उत्पादन  का

 परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  बंगलौर  में  ईट  संयंत्र  लगाने  के  सम्बन्ध  में  राष्टीय  भवन

 संगठन  द्वारा  तकनी  की-ग्राधिक
 सम्भाव्यता  की  रिपोर्ट  भी  ga  की  गई  तथा  मंसुर  maa  बोर्ड  ने

 मशीन  तथा  उपकरण  के  लिये  aaa  लाइसेंस  प्राप्त  कर  लिया
 जो

 कि  देश  में  उपलब्ध  नहीं

 तथा  वे  mt  कारवाई  कर  रहे  हैं
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 तथा  हां  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  ध  पर  इन्दौर  क्षेत्र

 में  रेत-चूने  की  ईटों  के  उत्पादन  के  लिए  एक  परियोजना  का  प्रारम्भिक  प्रस्ताव  पास  गया  है  ।

 यह  wat  मध्य  प्रदेश  राज्य  सरकार  के  विचारध!न  है  ।

 कम  लागत  के  मकानों  के  निर्माण  के  तरीकों  का  श्रध्ययन  करने  विषयक  विशेषज्ञ

 समिति  की  fasrtzat

 4557.  श्री  ato  क्या  निर्माण  घौर  mara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फि  :

 देश  के  छः  मुख्य  दाहरों  में  बड़े  पैमान  पर  कम  लागत  के  मकान  बनाने  के  तरीकों

 का  Wea  करने  के  लिये  गठित  विशेषज्ञ  समिति  ने  var  सिफारिदों  की  हैं  ;

 इन  सिफारिशों  पर  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;

 क्या  नेशनल  बिल्डिंग्ज  श्राग॑नाइजेशन  को  प्रायोगिक  योजना  के  श्रन्तगंत  स्वीकृत  16

 परियोजनाश्रों  में  से  शेष  10  को  पुरा  कर  लिया  गया  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  पूर्ण  की  गयी  प्रायोगिक  परियोजनाश्रों  पर  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 Tr STITT. निर्माण  alt  ध्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  प्राई०  के०  गु  :  तथा

 भारत  सरकार  द्वारा  नियुक्त  विद्षेषज्ञ  समिति  ने  कई  सिफारिशें  की  हैं  ।  महत्वपूरणं

 सिफारिशों  तथा  उन  पर  की  गई  कार्यवाही  का  एक  विवर्ण  संलग्न  है  ।  [ aeaTaTaT  में  रखा  गया  |

 देखिये  संख्या  एल०  zo  1904/72]

 (4)  प्रयोगात्मक  झावास  मूल्यांकन  समिति  की  छटी  बैरक  तक  16  प्रयोगात्मक

 योजनाएं  aquifer  कीं  गई  थीं  ।  सातवीं  ate  झ्राठवीं  बैठकों  में  5  झर  परियोजनाए  श्रनुमोदित

 की  गई  ।  कुल  21  परियोजनाओ्रों  में  12  पूर्ण  हो  चुकी  6  परियोजनाएं  निर्माण  के  विभिन्न

 await  में  हैं  तथा  3  परियोजनाश्रों  पर  निर्माण  कार्य  तभी  श्रारम्भ  किया  जाना  है  ।

 ga  की  गई  परियोजनाओं  का  अ्रवलोकन  कियां  जा  रहा  है  ।  श्रभी  तक  पूर्ण  की

 गई  12  afzatsaaray  में  2  परियोजनाओं  की  अ्रंतरिम  मुल्यांकन  रिपौटं  पर  प्रयोगात्मक  श्रावास

 मुल्यांकन  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  है  तथा  उसके  पबचात  कतिपय  नये  तकनीकियों  के

 परीक्षण  हेतु  इन्हें  समस्त  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  बड़े  पैमाने  पर  प्रचलित  किया  गया  है  ।  श्रारम्भ

 की  गई  प्रयोगात्मक  परियोजनाओ्रों  के  बड़े  पैमाने  पर  प्रचार  के  तकनीकी  पत्रिकाओं  में

 गोष्ठियों  तथा  सम्मेलन  द्वारा  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  4  परियोजनाश्ं  की  रिपोर्ट  की  जाँच  समिति

 द्वारा  की  जा  रही  है  ।  दोष  पूर्णां  की  गई  परियोजनाश्रों  को  प्रवर्तित  करने  वाले  श्रधिकारियों  को

 अपनी  रिपो  पेश  करने  के  लिये  कहा  गया  है

 प्रयोगात्मक  में  श्रपनाई  गई  कुछ  नई/सुधरी  हुई  तकनी  कियों  को  उपयोगी

 पाया  गया  है  तथा  उन्हें  निर्माण  विभागों  द्वारा  अपनाया  जा  रहा  है  ।  ये  पार-घारक  पतली

 qa  रचित  अरघ  छिदत  स्थूप  AIS  कम  ऊंचाई  की  छतें  श्रादि  हैं  ।
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 श्रस्पताल  शौर  चिकित्सा  संस्थान  चलाने  के  लिये  ईसाई  तथा  श्रन्य  feat  द्वारा

 मांगी  गई  सहायता

 4558.  | है ह  मुदाक  बाकुला  :  क्या  स्वास्थ्य  शरर  परिवार  नियोजन  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रस्पताल  at  oa  चिकित्सा  संस्थान  चला  रहे  विभिन्न  ईसाई  ate  अन्य

 मिशनों  को  मिलने  घाली  विदेशी  सहायता  बन्द  होने  के  कारण  कठिनाई  हो  रही  हैं

 ऐसे  कितने  संस्थानों  ने  सहकारी  सहायता  माँगी है  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  संस्थानों  को  सहायता  देने  का  है  ste  यदि  gi,  तो

 सहायता
 देने  से  पू्रं  सरकार  ने  कोई  दत  निर्धारित  की  जसे  कि  कर्मचारियों  भारतीयकरण

 aife  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  डी०  पी०
 :

 ate  विदेशी  सहायता  के  कम  हो  जाने  से  कुछ  ईसाई  संस्थान  उनके

 द्वारा  चलाए  जा  रहे  भझ्रस्पतालों  का  प्रबन्ध  करने  में  कठिनाई  अनुभव  करने  लग  पड़े  एक  या

 > दो  संस्थानों  ने  समुचित  वित्तीय  व्यवस्था  के  लिए  सरकार  a  श्रनुरोध  किया  16.0  ताकि  ये  संस्थान

 सम्बद्ध  श्रस्पतालों  ौर  कालेजों  को  निरन्तर  श्रपनी  सेवाएं  प्रदान  कर  सकें  i  ने  अभी  तक

 इस  मामले  पर  पुरी  तरह  से  विचार  महीं  किया  है  श्रौर  ना  ही  कोई  निणंय  किया  है  ।  अतः

 सहायता  के  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  की  पाबन्दी  श्रथवा  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 उठता  ।

 1972-73  के  लिए  त्रिपुरा  को  खाद्यान्न

 4559.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  ale  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1972-73  में  वित्तीय  वर्ष  में  त्रिपुरा  को  कुल  कितना  श्रावंटिक  किया

 गया है  ;

 1972-73  के  लिये  त्रिपुरा  की  खाद्यान्न  की  कुल  श्रावश्यक्ता  कितनी  है  ;  और

 चालु  ay  के  लिये  त्रिपुरा  को  पहले  ही  कितना  खाद्यान्न  भेज  दिया  गया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  अ्रण्णासाहिव  पी०  :  श्रौर  :

 त्रिपुरा  सरकार  ने  1972-73  के  लिए  चावल  अथवा  te  के  किसी  प्रकार  के  श्रावंटन  के  लिए

 अनुरोध  नहीं  किया  है  ate  इसलिए  अभी  तक  उन्हें  कोई  नहीं  किया  गया  है
 है

 जनवरी  से  1972  की  भ्रवधि  के  दौरान  त्रिपुरा  को  1971  के  ग्रावंटन  के

 प्रति  गेहू ंकी  मामुली  मात्रा  के  लगभग  3.4  हजार  मी०  टन  चावल  भेजा  गया  था

 दुग्ध  दुग्ध  उत्पादनों  का  उत्पादन  श्रौर  उनके  श्रायात

 4560.  श्री  zerstlat  मल्होत्रा  :  क्या  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  fae

 लद गत  तीन  वर्षों  में  ध  ग्रौर  दुग्ध  उत्पादों  का  राज्यवार  तथा  देशवार  कितना

 उत्पादन  हुमा है  ;  श्रौर
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 नक्शा
 गत  तीन  वर्षों  में  दुग्ध  तथा  हुर  उत्पादों  का  उत्पादनवार  कितना  झायात  नि  है

 कितना  दुग्घ  निःशुल्क  सहायता  के  रुप  में  मिला  है  ्रोर  उसकी  मात्रा  कितनी  है  ale  उसका

 मुल्य  कितना  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sito  बोर  दुग्घ-उत्पादन  का  श्रनुमान  पांच

 वर्षों  में  होने  वाले  पदधन ्य  गणना  के  ग्राघार  पर  लगाया  जाता  है  ।  दूध  तथा  दुग्ध-उत्पादों  का

 अनुमानित  वाषिंक  उत्पादन  राज्यवार  के  विवररा  में  दिया  गया  है  ।  | wataa  में  रखा

 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1905/72]

 यह  श्रनुमान  क वषं  1966  की  पशुधन  गराना  पर  श्राधारित  है  ।  श्रभी  अनुवर्ती  wafs  की

 जानकारी  उपजब्ध  नहीं  है  ।

 गत  तीन  अ्र्धात  ay  1969,  1970  तथा  1971  के  दौरान  संगठित  क्षेत्र में

 निमित  शिशु  दुग्ध  संघनित  दुग्ध  चूं  तथा  माल्ट  मिश्रित  दूध  mele  जसे  ग्रन्य

 दुग्ध  उत्पादों  की  मात्रा  के  विवरण  में  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 एल०  टी  ०
 1905/72]

 av  1968-69,  1969-70  तथा  1970-71  के  दौरान  विभिन्न  विदेशी  सहायता

 के  अतगत  किये  गये  सहित  श्रायातित  दुग्ध  उत्पादों  की  मात्रा  उनके  मुल्य  सहित

 के  विवरण में  दी  गई  [ waa  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०

 1905/72]

 दूध  की  उपलब्धता  araraqt  कारयक्रम  में  प्रगति

 4561.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में

 दूध  की  उपलब्धता  बढ़ाने  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  से  waar  इसके  बिना  चलाये  गये

 कार्यक्रम  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 क्षि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  शेर  fag)  :  चौथी  पंच-वर्षीय  योजना  का  लक्ष्य  वर्ष

 1968-69  में  212  लाख  मीटरी  टन  के  दूध  उत्पादन  को  बढ़ाकर  वर्ष  1973-74  के  aes  तक

 258.6  लाख  मीटरी  टन  करना  है  ।  दूध  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  केन्द्रीय  श्रौर  राज्य  सरकारें

 विभिन्‍न  पद्  विकास  ate  उसके  सहाय्य  कार्यक्रमों  की  श्रोर  श्रघिकाधिक  ध्यान  दे  रही  हैं  ।  दूध

 उत्पादन  से  सम्बन्धित  महत्वपुरणं  कार्यक्रम  निम्नलिखित  हैं

 ||  विभिन्‍न  दुग्ध  सप्लाई  योजनाओं  के  साथ  सहयोजित  गहन  पशु  विकास  कार्यक्रम  ।

 2  आदश  ग्राम  योजनायें  ।

 3  नये  पशु  प्रजनन  फार्मो  की  स्थापना  ्रौर  वतंमान  फार्मों  को  और  सुट्दढ़  करके

 परीक्षित  सन्तति  सांडों  का  उत्पादन  |

 संकरण  योजना  जिस  में  वीयें  ae  सांड  सप्लाई  के  लिये  विदेशी  नसल  वाले  पशु

 प्रजनन  फार्मों  जसे  VId-HAa  श्रादि  दामिल

 दाना  श्रौर  चारा  विकास  योजना

 >  ता
 पद्यु  रोग  ् नवयन्न्न  NI  कार्यक्रम
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 सरकार  विश्व  खाद्य  कार्यक्रम  की  सहायता  से  95.40  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत

 tay  विपणन  श्रौर  डेरी  विकास  का  एक  महान  कार्यक्रम  कार्यान्वित  कर  रही है  ।  इसके  rata

 दिल्‍ली  आर  मद्रास  के  4  महानगरों  में  दूध  परिसंस्करण  सुविधाओं  को  बढ़ाने

 लिये  इनकी  इस  समय  10  लाख  लिटर  प्रति  दिन  की  क्षमता  को  बढ़ाकर  पंच  वर्षीय  परियोजना

 के  wa  तक  27.5  लाख  लिटर  प्रति  दिन  करना  है  ।  ate  इन  नगरों  के  10  राज्यों  में  स्थित

 दुग्ध  क्षेत्रों  में  दूध  उत्पादन  ae  भ्रधिप्राप्ति  बढ़ाना  हैं  ।

 न 2  ay  1971-72  तक  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  52  गहन  पशु  विकास  योजनायें

 अ्रार+  गी  जा  चुकी  |  तदनुसार  व्ष  1971-72  के  ग्रन्त  तक  529  grazer  ग्राम  खण्ड  स्थापित

 किये  जा  चुके  हैं  ।  ग्न्य  योजनायें  कार्यात्वयनाधीन  ||

 रोजगार  प्रधान  दिक्षा

 4562.  श्री  एम  कतामुतु  :  कया  दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 starfinra सरकार  ने  श्रागामी  शक्षणिक  aq  के  लिए  रोजगार  प्रधान  शिक्षा  की  योजनाएं

 बनाई  है

 या  सरकार  ने  राज्य  के  सभी  शिक्षा  मंत्रिय  इस  मामले  पर  विचार  fara

 किया  ग्रौर

 इस  संबंध  में  विभिन्‍न  राज्यों  ने  क्या  निरांय  किया  है
 “

 चि

 श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  विभाग  में  उप  मंत्री  डी०  पी०

 दाद  के  लिए :  att  शिक्षा  मंत्रालय  ने  विदिष्ट  रुप  से  ane  afar  वर्ष
 के

 लकी  न्मुख  शिक्षा  की  कोई  भी  योजना  तैयार  नहीं  की  है  श्रौर  इस  प्रइन  पर  राज्य  शिक्षा

 मंत्रियों  से  चर्चा  नहीं  की  गई  है  ।  दिक्षा  मंत्रालय  दवारा  (1964-66  नियुक्त

 शिक्षा  श्रायोग  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  दिक्षा  की  भूमिका  का  श्राथिक  तथा

 राजनीतिक  परिवतंन  के  लिये  एक  शक्तिशाली  साधन  के  रुप  में  होनी  चाहिए  ।  श्रायोग  ने  यह

 निष्कर्ष  निकाला  है  कि  faratT  का  उत्पादकता  से  सम्पर्क  स्थापित  करना  राष्ट्रीय  उद्देशय  की

 tea  का  साधन  श्रौर  यह  सम्पकं  को  सामान्य  fareqr  के  अभिन्न  श्र्ग  के

 रुप  में  चालू  करने  से  धीरे  धीरे  श्रौर  ऑ्रागे  बढ़  सकता  है  ।

 ay  1968  में  दिक्षा  पर  जारी  की  गई  राष्ट्रीय  नीति  में  कार्य  शभ्रनुभव  तथा  राष्ट्रीय

 सेवाश्रों  पर  बल  दिया  गया  है

 भारत  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  का्य-ध्रनुभव  के  कार्यक्रम  को  चालू  करने  के  लिए

 1,000  स्कूलों  में  HEATTTAT  की  नियुक्ति  हेतु  सहायता  प्रदान  की  है  श्रौर  इस  कार्यक्रम  का  सारा  खर्चा

 भारत  सरकार  दवारा  वहन  किया  जायेगा  ।  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  उपकरण  तथा  कमं-शाला  का

 खर्चा  भी  स्कूलों  को  दिया  जायेगा  ।

 शिक्षा  मंत्रालय  ने  स्कूल  स्तर  पर  माग  दन  तथा  जीविका-उपाजंन  संबंधी  थिक

 देने के  लिये  याज ग्ोजना  पना  क srry
 ह  ।  इस  याजना  म  पुर-कालिक  अ्राघार  पर  एक  माग-दददक
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 सलाहकार  की  नियुक्ति  की  कट  थ
 मामा  तै  | ध  इस  योजना  के  प्रत्तगं त  प्रत्येक  राज्य  के  एक  जिले  में

 एक  सल  य
 ह  को  नियुक्त  किया  जाना  है  ।

 अथवा  कार्य  क् ग्रनुभव  को  दिक्षा  के  त््ग  के  रुप  में  चालू  करने  का  प्रइत

 विदव-विद्यालय  श्रनुदान  sala  के  विचाराधीन  है  ।  इस  संबंध  में  fazq  की

 सहायतार्थ  रूपरेखा  तैयार  करने  के  लिये  श्रायोग  द्वारा  एक  समिति  नियुक्त  की  गई  है  ।  ब्यौरे

 समिति  की  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  के  परचात  ही  तयार  किये  जायेंगे  ।

 राज्यों  ने  श्राम  तौर  पर  इन  प्रस्तावों  का  स्वागत  किया  है  ।

 Amount  Allotted  to  Tribal  Welfare  Department  For  Solving  Drinking  Water  Problem

 4563.  Shri  Arvind  Netam:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  siate

 (a)  Whether  funds  were  allotted  by  the  Government  of  India  to  Tribal  Welfare

 Department  of  Madhya  Pradesh  for  solving  the  problem  of  drinking  water  in  Madhya  Pradesh

 during  the  las  three  vears  ;  and

 (b)  \WWhether  these  funds  were  utilised  properly  and  if  so,  the  name  of  the  districts

 where  this  asiount  was  spent  indicating  the  amount  spent  in  each  district  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  &  Social  Welfare  (Shri  K.S.

 Ramaswamy)  (0)  Datails  of  funds  allotted  by  the  Government  of  India  and‘expenditure  incurred

 by  the  Government  of  Madhya  Pradesh  for  solving  the  problem  of  drinking  water  for  the

 welfare  of  Backward  Classes  in  Madhya  Pradesh  during  the  last  three  years  are  given  below

 (Rs.  in  lakhs)

 1970-71  1971-72 1969-70  |  |

 Category  |  Outlay  Expen-  Outlay  Expen-  Ontlay  Expenditure
 diture  ।  diture  |  (Anticipated)

 |  |

 Scheduled  Castes  0.60  0.60  0.60 0.61
 Scheduled  Tribes  0.34  0.10  1.00

 0.93
 1.00  1.00

 ra ay  &A  / Total  :  0.34  0.10  1.0U  ot  1.0U  1.60
 —

 भ
 (b)  District-wise  details  expenditure  incurred  during  the  last  three  years  are  not

 available.  is  being  collected  from  the  state  government  and  will  be  laid  on  the

 table  of  the  SG ra

 Investment  In  Adivasi  Cooperative  Development  Corporation,  Madhya  Pradesh

 4564.  Shri  Arvind  Netam:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare  be

 pleased  to  stutc

 (a)  The  iotal  investment  in  the  Adivasi  Cooperative  Development  Corporation  set  up
 under  the  Scicculed  Tribes  Welfare  Department  of  Madhya  Pradesh  upto  1971  :

 (b)  Fhe  loss  suffered  by  the  Corporation  upto  1971  ;

 {c)  ‘The  हाफ  of  cases  of  embezzlement  registered  and  the  number  of  those  disposed
 of  ;  and
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 (0)  The  present  financial  position  of  the  Corporation  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  &  Social  Welfare  (Shri  K.S.

 Ramaswamy)

 (a)  to(d)  The  requisite  information  has  been  called  for  from  the  State  Government
 and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  Sabha  when  received.

 झौलिम्पिक  में  प्रतिस्पदुर्धा  के  लिए  फुटबाल  श्रौर  हाकी  के  स्तर  सुधार

 4565.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  tar  प्त्य्॥  tT  समाज PFEUN  ५६  Isl  कल्यारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  फुटबाल  श्रौर  हाकी  के  विश्व  में  खेल  के  बढ़ते  हुए  स्तर  के  समान

 अरपना  खेल  बना  नहीं  सका  है  ;

 var  हाल  ही  में  दिल्‍ली  में  पश्चिम  जमंन  की  हाकी  टीम  के  साथ  हुए  मैच  में  यह

 सिद्ध  हो  गया  था  कि  भारत  को  हाकी  में  ate  प्रघधिक  तेजी  लानी  ate

 यदि  at,  तो  श्रागामी  fasg  श्रौलिम्पिक  में  प्रतिस्पद्र्धा  करने  के  लिये  हाकी  के  स्तर

 में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  ठोस  का्यंवाही  की  जा  रही  है  ?

 शिक्षा  wiz  समाज  कल्यारष  तथा  संस्कृति  मंत्री  (sto  एस०  नुरुल  :  से

 यह  सत्य  है  कि  भारत  श्रभी  हाल  ही  में  फुटबाल  तथा  हाकी  से  सम्बन्धित  कोई  भी  महत्वपूर्ण

 अन्तर  राष्ट्रीय  खेल  नहीं  जीत  सका  ह  ।  प्रबल  वर्ग  के  लोगों  की  यह  राय  है  कि  भारत  को  सशक्त

 हाकी  की  श्रावश्यकता  है  ।  भारतीय  हाकी  संघ  को  मामले  की  जानकारी  है  ।  हाकी  खिलाड़ियों

 उनके  भ्रौलिम्पिक  में  ज।ने  से  पूर्व  उन्हें  श्रभ्यस्त  करने  के  सारे  खर्चों  की  भुगतान  करने  को

 सहमति  के  श्रतिरिक्त  भारत  सरकार  ने  भारतीय  हाकी  टीम  को  ga  श्रौलिम्पिक

 खेलकूद  के  प्रयोजनथे  बहुत  सी  विदेशी  हाकी  प्रतियोगिताओं  में  भाग  लेने  की  श्रनुमति  भी  प्रदान

 की  थी  ।  सरकार  श्रखिल  भारतीय  खेलकूद  परिषद  से  इस  मामले  पर  विचार  करने  श्रौर  सरकार

 को  किसी  भी  श्रागे  की  कार्यवाही  से  सभ्बन्धित  श्रपेक्षित  सलाह  देने  के  लिए  श्रनुरोध  कर

 रही है

 उत्तर  प्रदेश  में  अध्यापकों  को  मंहगाई  भत्ता  देने  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 4566.  श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  क्या  शिक्षा  शौर  समाज  Mes 2 P=? 5 6 ह  अ
 स  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पर्याप्त  धनरादि  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  श्रपने

 अध्यापकों  को  केन्द्रीय  स्तर  पर  मंहगाई  भत्ता  नहीं  दिया  है  ;

 क्या  राज्य  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  श्रध्यापकों  को  केन्द्रीय  स्तर  पर  मंहगाई  भत्ता

 देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  श्रौर

 यदि  तो  उस  पर  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  शरीर  क्या  कोई  धन  राशि

 मंजूर की  गई  है  ?
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 प्रदनों
 के  रि लिखित  उ उत्तर

 12  1894  (  )

 दिक्षा  शर  समाज  कल्याण  तथा  waH fe  मंत्री  डी०  पी०  :
 अ्ौर

 उत्तर  प्रदेश  के  भ्रध्यापकों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  मंहगाई  भत्ता  केन्द्रीय  दरों  पर  नहीं  दिया

 गया  है  wie  न  ही  शिक्षा  श्रौर  समाज  कत्यारा  मंत्रालय  को  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सरकार  से

 य  सहायता  हेतु  कोई  भ्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हुमा  |

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता

 केन्द्रीय  हिन्दी  fat Atay  को  वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  पारिभाषिक  दब्दावली

 श्रायोग  के  साथ  विलय

 4567,  at  एल०  सी ०  सामन्त  :  क्या  ferert  श्रौर  समाज  कल्याश  मंत्री  थह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  हिन्दी  निदेशालय  को  वेज्ञानिक  तकनीकी  पारिभाषिक  दाब्दावली

 श्रायोग  के  साथ  विलय  करने  के  उपरान्त  उसमें  कार्य  की  क्या  प्रगति  हुई  है  ale  क्या  निदेशालय

 श्रपने  उद  यों  को  जिसके  लिए  यह  बना  पूति  कर  रहा  है

 क्या  मंत्रालय  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  की  है  करने  का

 विचार  है  कि  इन  मंत्रालयों  में  किये  जा  रहे  इसी  प्रकार  के  काय  में  तमन्वयता  श्रौर

 (7)  इस  संबंध  में  किये  जा  रहे  इसी  प्रकार  के  काय  में  शीघ्रता  लाने  के  लिय  क्या

 की  जा  रही  है
 ?

 दिक्षा  att  समाज  कल्यारा  मंत्रालय  तथा  a aefa  विभाग  में  उप  मंत्रो  डी०  पी०

 वेज्ञानिक  तथा  तकनीकी  पारिभाषिक  दाब्दावली  अ्रायोग  को  केन्द्रीय  हिन्दी

 लय  में  मिलाया  नहीं  गया  है  ।  वर्ष  1965  से  पुर्व  झ्रायोग  के  लिये  सचिवालय  काय  की  व्यवस्था

 केन्द्रीय  हिन्दी  की  गई  थी  ।  तथापि  उसी  as  के  पारिभाषिक  काय  में  वृद्धि  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  उस  के  लिये  श्रलग  से  स्टाफ  की  व्यवस्था  करने  का  निरांय  किया  गया  था  ।  उस  स्थिति

 1  1970  में  फिर  पुरीक्षण  किया  गया  श्रौर  श्रायोग  द्वारा  तेयार  किये  जा  रहे  श्रधघिकांदा  पारिभाषिक

 दों  को  भ्रन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  फलस्वरूप  घटे  हुए  कायं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह

 किया  गया  था  कि  वष॑  1965  से  पुर्व  विद्यमान  व्यवस्था  को  दिनांक  5  श्रगस्त  1971  से  फिर  से

 लागू  किया  जाये  ।  इस  व्यवस्था  को  हुए  ग्रभी  चू  कि  केवल  नौ  माह  ही  व्यतीत  हुए  हैं  ।

 इसलिए  किये  गये  काय  का  श्रभी  तक  मुल्यांकन  नहीं  किया  गया  तथापि  केन्द्रीय  हिन्दी

 निदेशालय  के  सभी  कार्यकलाप  भली  भांति  निष्पादित  कर  रहा है  जिनके  लिये  इसकी  स्थापना

 हुई  है  ।

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  निष्पादित  fea  जा  रहे  हिन्दी  के  प्रसार  तथा  विकास  से

 सम्बन्धित  कायं  तथा  कार्यक्रम  का  समन्वयन  प्रधान  मंत्री  की  श्रध्यक्षता  में  केन्द्रीय  हिन्दी  समिति

 द्वारा  सम्पादित  किया  जाता  है  ।

 मंत्रालय  ने  oat  हाल  ही  में  हिन्दी  के  प्रसार  तथा  विकास  से  सम्बन्धित  वतंमान

 योजनाश्रों  का  किया है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  श्रापेक्षित  कार्यवाइयां
 विचाराधीन  हैं  1  झ्र  भीत चा  तक  इस  मामले  में  कोई  श्रन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।
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 राष्ट्रीय  राजपथ  एवं  उनके  विकास  सम्बन्धी  समस्याश्रों  को  हल  करने के  उपाय

 4568  श्री  ato  Fo  दास  चौधरी  नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  राष्ट्रीय  राजपथों  एवं  उनके  विकास  सम्बन्धी  समस्याश्रों  को

 हल  करने  के  लिये  किन्हीं  विशेष  उपायों  पर  विचार  किया  है  झ्रौर

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  अर  सरकार  ने  इस  दिया  में  कार्यवाही
 की  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  (al  राज  बहादुर  हां  ।

 दोनों  केन्द्र  ate  राज्यों  के  राष्ट्रीय  राज  मार्गों  तथा  प्रक्रिया  को  दोष  रहित  बनाने  श्रौर

 उसके  सरल  करने  जिसमें  प्रयोजनाशओओं  के  विभिन्‍न  पक्ष  उनकी  मिष्पादन  श्रादि

 झामिल हैं  उनसे  संबंधित  विभागों  में  संगठनात्मक  aaga  प्रकृति  के  किये  गए  या  प्रस्तावित

 विदोष  उपाय  हैं  ।  इनमें  निम्नलिखित  उपाय  सम्मिलित  हैं

 (1)  राज्य  सरकारों  द्वारा  राष्ट्रीय  राज्य  माग  निर्माण  कार्यों  के  निष्पादनाथ  केवल

 उद्ष्टि  स्टाफ  की  भर्ती  ।

 (2)  चतुथं  पंचे  वर्षीय  योजना  में  शामिल  राष्ट्रीय  राज्य  art  योजनाओं  के  संबंध  में

 जांच  ate  प्रायोजना  तैयारी  का  काय  करने  के  लिये  उद्दिष्ट  स्टाफ  की  नियुक्ति  हेतु  एजेन्सी

 प्रभार के  संबंध  में  asa  द्वारा  किसी  काय  की  श्रनुमानित  लागत  के  18  प्रतिशत  क  समान

 राशि  की  स्वीकृति  ।

 पंच  वर्षीय  योजना  में  चालू  की  जाने  वाली  परियोजनाप्रों  के  संबंध  में  शअ्रम्रिम  कायवाही

 करने  के  लिए  1971-72  वर्ष  के  बाद  से  एक  समान  रकम  भी  उपलब्ध  होगी  |

 (3)  स्वीकृति  के  श्रनिशिंत  राष्ट्रीय  राज्य  मार्गों  के  निष्पादन  मे

 संबंधित  प्रारम्भिक  तैयारियों  को  पहले  ही  पुरा  करने  क॑  लिए  राज्य  लोक  निर्माण  गय  विभागों

 को  श्रम्रिम  तकनीकी  का  भेजना  ।

 (4)  25,000  रुपये  की  पूर्व  उपरि  सीमा  के  स्थान  पर  2.5  लाख  रुपये  की  उपरि  धन

 संबंधी  सीमा  को  बढ़ाकर  स्वीकृत  श्रनुमानों  से  श्रधिक  व्यय  की  श्रनुमति  देने के  संबंध  में

 हालेखाकारों  की  शक्तियों  का  बढ़ाया  जाना  ॥

 (5)  राज्यों  को  सुचित  करना  कि  राष्ट्रीय  राज्य  मार्गों  से  संबंधित  बढ़ी  हुई  मांगों  की

 srrafas-  प्रग pom
 पति  में  धन  को  श्रड़चन  नहीं  बनाने  दिया  बशर्तें  कि  नाच  oN  द्वारा  ऐसे  मार्गो

 का  श्रौचित्य  ठहराया  जाता  है  |

 (6)  ग्र  /  केन्द्रीय  विज्ञापन  परियोजनाओं  के  संबंध  में  एक  gree  संगठन  के  ढाँचे  क

 बारे  में  राज्यों  से  सिफारिदा  करना  |
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 नरों  हृदय  रोग

 4569,  श्री  aloo  दास  चोधरी  2
 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह

 श्री  ato  श्रार०  शुक्ल  4

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रमुख  alana  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  रुप  में  कारोनरी  हृदय  रोग

 को  रोकथाम  के  प्रइन  पर  विचार  श्रोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sto  डी०  पी०  :

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचारधीन  नहीं  है  ।  इस  रोग  की

 थाम  तथा  उसके  कारों  के  बारे  में  लोगों  में  जागरुकता  बढ़ता  जा  रही  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता

 राष्ट्रीय  झ्ावास  तथा  नगरीय  विकास  निधि  के  विकास  पर  गोष्ठी

 4570.  है  |  |  ate  कू०  |  कि  चु
 भक्त  चौधरी  :  क्या  निर्माण  श्रौर  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 ् क्या  राष्ट्रीय  श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  नी  डि  त  के  विकास  पर  नई  दिल्‍ली  में

 1972  में  कोई  गोष्ठी  हुई  थी  ;  ate

 यदि  तो  गोप्ठी  में  किन  मुख्य  समस्याश्रों  पर  विचार  विम  bat  श्रौर  उसमें

 क्या  मिरांय  किये  गये  ?

 निर्माण  att  श्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झाई०  क०  हां  ;

 गोष्ठी  देश  की  grade  तथा  नगरीय  विकास  गतिविधियों  को  प्रेरित  अथवा

 प्रभावित  करने  वाले  सभी  मामलों  पर  विचार  fanart  किया  गया  ।  गोष्ठी  की  सिफारिदों  पहले  ही

 संसद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई  है  ।  एक  राष्ट्रीय  श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  नीति  बनाने

 हेतु  त्र  इन  पर  की  जा  रही  है  ।

 नगर  तथा  ग्राम  योजना  संगठन  में  नगर  शरनुसंधान  प्रभाग  दवारा  श्रध्ययन

 4571.  श्री  टो०  एस०  लक्ष्मणन  क्या  निर्माता  att  श्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  नगर  तथा  ग्राम  योजना  संगठन  के  नगर  श्रनुसंधान  प्रभाग  ने  राष्ट्रीय
 धानी  क्षेत्र  संबंधी  जिसके  बारे  में  70-71  के  दौरान  कहा  गया  था  कि  यह  श्रध्ययन

 प्रगति  पर  के  भ्रतिरिक्त  कोई  श्रन्य  अध्ययन  भी  पुरे  किये  हैं  ;

 यदि  तो  अब  तक  पूरे  किये  गये  श्रध्ययनों  के  नियम  क्या  शौर

 (7)  अरब  तक  पुरे  किये  जा  चुके  श्रनुसंघान  weqaay  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 बटाटा

 निर्माण  श्रीर  झ्ावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रीं  श्राई०  के०  :  हां

 तथा  :  feast  डिवीजन  के  लिये  श्रध्ययन  के  कोई  विशिष्ट  नियम  नही ं।

 अ्रनुसंधान  शहरी  तथा  क्षेत्रीय  योजना  के  क्षेत्र  में  विभिन्‍न  समस्याओं  से  सम्बन्धित  श्रनुसंधान
 के  परिशाम  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  क्षेत्रों  के  नगर  श्रायोजना  विभागों  को  उपलब्ध  किये  जाते

 हैं  जो  श्रपनी  विकास  योजनाश्रों  के  बनाने  में  उनका  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 कषि  उत्पादन  के  aaa  विकास  को  रोकने  के  उपाय

 4572.  श्री  श्रजुन  सेठी  :  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कृषि  उत्पादन  में  असमान  विकास  को  रोकने

 के  लिये  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  wiz

 इसके  अब  तक  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 ate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अ्रसासाहिब  पी०  कृषकों  विशेष  कर

 छोटे  कृषकों  की  सहायता  के  लिये  नई  योजनाश्रों  के  प्रचलन  द्वारा  अर्थात  निरन्तर  सूखे  से  ग्रस्त

 रहने  वाले  क्षेत्रों  में  सूखा  fara  क्षेत्र  कम  वर्षा  वाले  क्षेत्रों  में  बारानी  कृषि  विषयक

 मार्गदर्शी  परियोजनाय  तथा  उत्पादन  कार्यों
 के  उद्दइय  से  ग्रामीण  रोजगार  का  त्वरित  कायंक्रम

 लागू  करने  की  दिशा  में  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  इसके  श्रतिरिक्त  यह  योजना  श्रायोग  का  मामला

 पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  तेयार  करने  के  लिये  प्राथमिक  कायें  अभी  प्रारम्भ  ही  हुमा  fate

 पांचवी  योजना  को  श्रन्तिम  रूप  देते  समय  इस  sea  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  इन  कार्यक्रमों  से

 इन  क्षेत्रों  के  कृषकों  को  अपना  उत्पादन  बढ़ाने  में  सहायता  मिलेगी  ।

 उपरोक्त  कार्यक्रम  हाल  ही  में  प्रारम्भ  किये  गये  त्र्त  इनके  परिणामों  के  सम्बन्ध

 में  प्रभी  कुछ  कहना  संभव  नहीं  है  |

 दालों  का  उत्पादन  करने  हेतु  त्रल्प  als  ay  जना  में  प्रगति

 4573.  श्री  अज ुन
 सेठी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  योजना

 के  लक्ष्य  को  पूरा  करने  हेतु  वालों  की  नकद  फसल  के  लिए  किन  राज्यों  ने  श्रल्प  श्रवधि  का

 क्रम
 लागु  किया  है  ;

 इस  क्षेत्र  में  क्या  परिणाम  निकला  श्रौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है
 ?

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  ग्रीष्म  कालीन

 फसल  1972  से  अनघ  मध्य  महाराष्ट्र

 तामिल  उत्तर  प्रदेश  att  पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  दालों  की

 भ्रत्प  श्रवधि  किस्मों  के  प्रचलन  के  लिए  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  क्रियान्वित  की  जा  रही  है

 TT  :  चूकि  यह  योजना  ग्रीष्मकालीन  फसल  1972  से  क्रियान्वित
 फ्र्झ्ा  के  ह की  जा  रही  पफ  ्य  नगा  ठने  |  बाद  हो  इसके  परिणाम  उपलब्ध  होंगे
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 ७
 प्रशिक्षण  aca a में  द  TONNE  |  ह

 [
 की  संख्या  में  कमो  करना

 4374.  श्री  झज ुन  सेठी  :  क्या  शिक्षा  श्रौर  समाज  कत्यारा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  क्या  प्रशिक्षित  श्रध्यापकों  में  बेरोजगारी  के  कारणा  प्रशिक्षण  संस्थाग्रों में

 दाखिलों  की  संख्या  को  घटा  दिया  गया  शौर

 यदि  तो  सरकार  ने  को  योग्यता  बढ़ाने  तथा  झागामी  ag  में  योजना

 लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  है  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०पी०

 ऐसी  रिपोर्ट  श्रायी है  कि  कई  राज्यों  में  प्रारम्भिक  तथा  माध्यमिक  प्रशिक्षित यादव

 अध्यापक  काफी  संख्या  में  बेरोजगार  ये  रिपोर्टे  भी  आई  हैं  कि  कुछ  राज्यों  में  कई  प्रशिक्षण

 संस्थाओं  में
 क्षमता

 को  कम  किया  जा  रहा  है  ।

 यह  मामला  मूल  रूप  से  संबंधित  राज्य  सरकारों  का  है  कि  वे  अपनी  श्रावश्यकताश्रों

 तथा  साधनों  के  भ्रनुरूप  कदम  उठाएं  फिर  भी  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  तथा

 प्राथमिक  शिक्षा  के  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  ने  एक  योजना

 का  निर्माण  किया  है  जिसके  अ्रन्तगंत  श्रतिरिक्त  प्रदिक्षित  श्रध्यापकों  तथा  स्कूलों  के  सहायक

 निरीक्षकों  की  नियुक्ति  बच्चों  के  निशुल्क  पाठ्यपुस्तकों  तथा  लेखन  सामग्री  के

 अ्रतिरिक्त  बच्चों  के  लिए  मध्यान्ह  भोजन  की  तथा  मिडिल  स्कूलों  में  ara  श्रनुभव  को

 लागू  करने  के  लिए  सहायता  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  इस  योजना  के  श्रन्तगंत  1971-72
 ५
 से में  30,000  अ्रति रिक्त  अध्यापकों  की  संस्वीकृति  हुई  थी  1972-73  भी  उतने  ही

 Tea HT  की  संस्वीकृति  की  संभावना  Q  |  इससे  प्रशिक्षित  afer  श्रध्यापकों  में  बेरोजगारी

 कम  होने  की  थ्राशा  यूनींसेफ  से  सहायता  प्राप्त  विज्ञान  fear  कार्यक्रम  के  ग्रन्तर्गत  विज्ञान

 sears  प्रविक्षण  के  स्तर  में  सुधार  लाने  के  लिए  श्रध्यापक  प्रशिक्षण  acgrat  को  विज्ञान

 प्र  योगशाला  उपस्कर  से  सुसज्जित  किया  जा  रहा  है  ।

 चौथी  योजनावधि  में  छात्रवत्तियों  का  कार्य  क्रम

 4575.  श्री  aga  सेठी  :  क्या  शिक्षा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  योजनावधि  में  सरकार  एवं  विश्वविद्यालग  अनुदान  श्रायोग  दोनों  के  छात्रवृत्तियां  कार्य  क्रमां
 के  लिए  कुल  कितनी  धनरादि  श्रावंटित  की  गई  है  ?

 शिक्षा  र  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०

 :  चौथी  ग्रायोजना  में  सरकार  तथा  विश्वविद्यालय  agar  mata  दोनों  की  योजनझ्रों

 छात्रवृत्ति  कार्यक्रमों  के  लिए  कुल  42,36.06,000  रुपये  की  धन  राठि  श्रावंटित

 की  गई  है  |

 नसबन्दी  श्रौर  काय  क्रम

 4576.  श्री  mya  सेठी  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  में  नसबन्दी  श्रौर  लुप  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  में

 सन्तोषजनक  प्रगति  नहीं  हुई  है  श्रौर  इस  air  में  स्थिति  स्थिर  सी  रही  है  ;  र
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 यदि  हां  तो  देश  में  को  गंभीरता  को  देखते  हुये  सरकार  ने  इस  बारे  में

 क्या  विशेष  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  डी०पी०

 (i)  1969-70  तथा  1970-71  वर्षों  के  दौरान  नसबन्दी  कार्यक्रम  में  art  खास  कोई

 प्रगति  नहीं  हुई  तथापि  1971-72  में  की  गई  विभिन्न  कायंवाहियों  के  फलस्वरूप  निष्पत्ति

 में  वृद्धि  हुई
 है  ।  श्रप्रैल  1971  से  फरवरी  1972  के  दौरान  निष्पत्ति  20  लाख  से  कुछ  अधिक

 हुई  है  जो  कि  किसी  भी  वर्ष  की  सर्वाधिक  निष्पत्ति  है  ।  यह  निष्पत्ति  इस  अवधि  के  श्रनुपातिक

 लक्ष्य  का  105.2  प्रतिशत  है

 (ii)  गर्भाशयी  गर्भरोधक  की  निष्पत्ति  1968-69  से  प्रायः  जहां  को  तहां  रही  है

 जो  कदम  उठाए  गए  हैं  उनसे  इस  निष्पत्ति  में  अरब  सुधार  होता  नजर  ग्रा  रहा

 (i)  नसबन्दी  ote  बन्ध्यीकरण  कम्पों  के  लिए  तकनीकी  निर्देशक  सिद्धान्त  तयार

 कर  उन्हें  भेज  दिए  गए  हैं  ।  बाहरी  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  के  माग  प्रदर्शन  के

 लिए  एक  वहद  नसबन्दी  प्रकाशित  किया  गया  है  |

 कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  विशेष  नसबन्दी  कपों  का  आयोजन  किया  जा  रहा  है

 (ii)  गर्भाशयी  गर्भरोधक  कार्यक्रम  को  फिर  से  जमाने  के  लिए  जो  उप  बरते  गए  हैं

 वे  इस  प्रकार

 गर्भाशयी  गर्भरोधक  सम्बन्धी  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 2  इस  कार्यक्रम  को  पुनः  जमाने  के  लिए  तकनीकी  समिति  की  छठी  बठक  में  किए  गए
 T

 तकनीकी  समिति  की 1  एप  सिफारिश  पर  कार्य facial  पर  विचार  किया  गया  है  तथ

 की  जा  रही  है  ।

 गिरावट  के  मुख्य  कारणों  को  राज्यों  के  ध्यान  में  लाया  गया  है  att  समय  समय

 पर  श्रावश्यक  सुभाव  जारी  किए  गए  हैं
 '

 orarS उत्तम  गर्भाशयी  गर्भरोधक  तेयार  करने  तथा  TA  शियी  गर्भरोधक  से  उत्पन्न  होने

 वाली  तकलीफों  पर  काबू  पाने  के  लिए  श्रौषधियों  के  बारे  में  चिकित्सीय  श्रनुसंधान

 किया  जा  रहा  है  ।

 गर्भाशायी  गर्भरोधक  कार्य  में  लगे  हुए  कामिकों  के  प्रशिक्षण  में  सुधार  किया  गया
 हैं  प्रौर  इसका  मानकीकरण  कर  दिया  गया  है  ।

 गर्भाशयी  गर्भरोधक  पहनने  वाली  महिला  को  लूप  पहनने  से  पहले  उसकी  उपयुक्तता

 पता  लगाने  के  लिए  ga  डाक्टरी  जांच  करने  पर  जोर  दिया  है

 लूप  पहनाने  के  बाद  के  भ्रनुवर्ती  सेवाएं  प्रदान  की
 जाती  तथा  उन  मामलों  पर

 तत्काल  ध्यान  दिया  जाता  है
 ।

 बाहर  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  के  ani  प्रदर्शन  के  लिए  एक  वृहद
 Ta aqeay  चिकित्सा  dana  प्रकाशित  किया  गया  है  |
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 उक  पारद
 के  अ  बच  पा  हन  का  विकास gat  क्षत्र  में  स

 4577.  श्री  ato  झार०  शुक्ल  नौवहन  झ्नौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  पूर्वी  क्षेत्र  में  सड़कों  तथा  सड़क  परिवहन  का  श्रसमन्वित  झर  झ्रसंतुलित  विकास

 हो  उस  क्षेत्र  के  श्रौद्योगिक  विकास  में  सब  से  बड़ी  रुकावट  ्य श्रौर

 क्या  इस  क्षत्र  में  निर्वाध  सड़क  यातायात  के  get  पर  सरकार  सक्रिय  रूप  से  विचार

 कर  रही है  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  राज  भारत

 सरकार  राष्ट्रीय  राजमागं  घोषित  की  गई  सड़कों  के  लिए  उत्तरदायी  परन्तु  वह

 रज्जीय  अथवा  श्राधिक  महत्व  की  कुछ  चुनी  हुई  राज्य  सड़कों  के  लिए  ऋग्  के  रूप  में  राज्यों  को

 सहायता  भी  देती  है  ।  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  श्रलावा  ्य  सड़कों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है

 जहां  तक  सड़क  परिवहन  का  सम्बन्ध  है  इस  के  कार्यकारी  प्राधिकार  राज्य  सरकार  के  पास  हैं

 यह  सही  नहीं  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  सड़कों  att  सड़क  परिवहन  का  aga  विकास  gar  है  जिन  से

 इस  क्षेत्र  में  ग्रौद्यो गिक  विकास  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  जहाँ  तक  सम्भव  है  उपलब्ध  साधनों के

 अन्तर्गत  सड़क  पद्धति  को  सुधारने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मोटर  गाड़ी  1939  के  श्रन्तर्गत  केन्द्रीय  सरकार  नियुक्त

 परिवहन  ने  अ्रन्तर्राज्य  मार्गों  की  लम्बी  यात्रा  पर  माल  की  गाड़ियों  के

 के  प्रोत्साहन  att  विकास  के  लिए  के  अन्दर  ईस्टनं  जोन  परमिट  स्कीम  axe

 ईस्टनें  जोन  परमिट  स्कीम  शुरु  की  इन  योजनाश्रों  के  अ्रनुसार  प्रत्येक  राज्य  की  विनिर्दिष्ट

 संख्या  में  उस  क्षत्र  में  इकहरे  कर  की  श्रदायगी  के  श्राघार  पर  तथा  परमिटों  के  बिना

 प्रतिहस्ताक्षर  wea  राज्यों  में  चला  करेंगी  ।  पूर्वी  जोन  स्कीम  के  ग्रन्तगंत

 उड़ीसा  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  राज्य  ७० अझाय गे  aie  नाथे-ईस्टनें  जोन  स्कीम  में  श्रासाम  श्ररुणाचल

 मेघालय  मिज़ोबाग  नागालैंड  तथा  त्रिपुरा  के  राज्य  शामिल  होंगे  ।  दोनों  योजनाग्रों

 के  ब्यौरे  पर  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  से  शीघ्र  ही  चर्चा  की  जाने  की  सम्भावना है  ।

 सुपर  दिल्‍ली  में  बिना  बिके  पड़  हुए  *'कन्वाय  टी०  ट्रांजिस्टरਂ

 4578.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 tlresatT नः  सना क्या  सुपर  दिल्‍ली  के  पास  aga  a  य  टी०  ट्रांजिस्टर

 बिना  बिके  पड़  हुए  हैं  wit  उसने  इन्हें  विभागीय  केन्टीन  स्टोरों  को  70  रुपये  प्रति  ट्रांजिस्टर  के

 भाव  से  बेचने  की  Farmar  की  शौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कुषि  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  जगन्नाथ  इन  ट्रांजिस्टर  सेटों  के

 55,000  के  कुल  qa  स्टाक  में  से  सुपर  बाजार  द्वारा  रक्षा  मन्त्रालय  को  उनके  कान्टीन  VG

 डिपार्टमेंट  को  70  रुपये  प्रति  सेट  की  दर  से  तथा  चमड़े  के  ्रावरगा  को  इन  सेटों
 का  विक्रय  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा  गया  है
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 सुपर  बाजार  का  प्रस्ताव  रक्षा  मन्त्रालय  के  विचाराधोन  है  ।

 विदेशों  में  श्रध्ययन  के  लिए  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना

 4579.  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  दिक्षा  att  समाज  कल्यारण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  का  विचार  विदेशों  में  श्रध्ययन  के  लिए  राष्ट्रीय  छात्रवृत्ति  योजना  के

 अन्तरगत  1972-73  के  दौरान  50  छात्रवृत्तियां  देने  का  है  wiz

 द दि नाया  जायेगा  ? यदि
 तो  विद्याथियों  के  चयन  के  लिए  क्या  मानदण्ड  झ

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  frat  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 :  (#)  हां  ।

 उम्मीदवारों  का  चयन  ५  रूप  से  योग्यता  के  श्राधार  पर  विधिवत  गठित  चयन

 समिति  द्वारा  fear  जाता है  जिसमें  विभिन्न  विषयों  के  विशेषज्ञ  होते  हैं  उम्मीदवारों  का

 साक्षातकार  समिति  द्वारा  किया  जाएगा  ate  दैक्षणिक  श्रनुसंधान/व्यावहारिक

 कुशाग्र  बुद्धि  तथा  सत्यनिष्ठ  प्रतिभा  पर  विचार  करने  के  बाद  उनका  चयन  किया  जाएगा  |

 Setting  Up  An  Agricultural  University  In  Deoria,  Uttar  Pradesh

 4580.  Shri  Tarkeshwar  Pandey:  Shri  Sudhakar  Pandey  Will  the  Minister  of

 Agriculture  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  Government  have  under  consideration  any  proposal  to  set  up  an  Agri-
 cultural  University  in  Deoria  (Uttar  Pradesh)  ;  and

 (b)  whether  the  basis  of  setting  up  an  Agricultural  University  there  is  the  land

 donated  by  Pratap-pur  Sugar  Mills,  Deoria  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agriclture  (Shri  Annasaheb  Shinde)

 No,  Sir. (a)

 (b)  There  has  been  no  intimation  from  the  Government  of  Uttar  Pradesh  about  the

 donation  of  land  by  the  Pratap-pur  Sugar  Mills  for  the  establishment  of  an  Agricultural  Univer-

 sity.  In  any  case,  proposals  for  establishment  of  such  Universities  are  considered  with

 reference  to  the  national  policy  and  pattern  as  also  the  availability  of  provision  in  the  Fourth

 Plan  and  not  with  reference  to  offers  of  land.

 Increase  In  Price  Of  ‘Travel  As  You  Please’  Holiday  Tickets  By  D.  T.

 4581.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased
 to.state

 (a)  Whether  Government  have  increased  the  price  of  ‘travel  as  you  please’  holiday
 tickets  in  D.  T.  C.  buses  with  effect  from  8th  April;  1972  ;  and

 (b)  हल  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Parliamentary  Affairs  and  Shipping  and  Transport  (Shri  Raj  Bahadur)

 The  Delhi  Transport  Corporation  has,  with  effect  from  8th  April,  1972,  increased  the

 charges  for  Excursion  Tickets  as  shown  below

 For  adults  From  Re,  1.00  to  Rs.  1.25  per  ticket.

 For  children  From  0.75  paise  to  Re.  1.00  per  ticket.
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 An  Excursion  Ticket  entitles  the  holder  to  perform  an  un-restricted  nut  r  of

 jou  is  by  city  buses  of  the  Corporation.  The  operational  area  of  the  Corporation  has  ded

 i
 the  services  have  increased  and  the  cost  of  operation  has  risen  since  the  of

 =n  ible #  Excursion  Tickets  was  introduced.  Moreover,  these  tickets  have  been  1406  4

 811  days  with  effect  from  30th  September,  1971,  whereas  before  that  they  were
 be  only

 on nat  days,  Sundays  and  other  Gazetted  Holidays.  These  factors  necessitated  upwar  re  on

 of t  arges  in  respect  of  Excursion  Tickets

 Betel-Leaves  Cultivation  in  Bihar

 4582.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Munistes

 ए

 be  pleased  to  state:

 Whether  good  quality  betel-leaves  are  grown  in
 Bih

 (b)  Vhether  Government  would  formulate  ॥  sch

 be  grown  large-scale ;

 oe =

 betel-leaves  could

 ०)
 if  so,  the  main  feature  thereof?

 he
 I  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Agricult

 sane क
 P.  Shinde) :

 (C) :
 The  information  is  being  collected  from  the

 placed  on  t  Tabl  of  the  Sabha  when  received  State  Gov थ् ७०४० ल

 and  will  be

 बीजों  के  रक्षण  के  लिए  श्रोषधियों  की  व्यवस्था

 4583.  पम्पन  गोड़ा  क्या  wf  मन्त्री  यह  बत
 ही  कृपा  करगे

 aaa  श्रौषधियां  प्रदान  कर (#) a
 क्य

 या  किसानों  को  बीजों  के  रक्षण  के  लि

 रही  श्रौर

 थ
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या  हैं

 ?

 7

 ale  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  MIMTATgCa  पी०
 of

 Hi

 fee
 राष्ट्रीय  बीज  fama  राज्य  फामं  निगम  सरकार  के  ह

 तथा  राज्य  सरकार  के  फार्मों  द्वारा  सप्लाई  किये  गये  बोजों  का  विक्रय  करने  से  पहिले  त

 श्रादि  से  उपचार  किया  जाता है  ।  यदि  कभी  किन्हीं  कारणों  से  बुवा

 a  TH  पहले  बीजों  का  उपचार  करना  उचित  न  हो  तो  बीज  के  थलों  में  बुवाई  से  पहले  बीजों  के

 rca  के  लिये  किसानों  को  श्रनुदेशों  सहित  अलग  से  श्रपेक्षित  कीटनाशी  श्रोषधियां  श्रादि  रखी

 बाती  हैं  ।  इसके  तमिल  नोड  गुजरात  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  किसान

 द्वारा  उत्पादित  बीजों  के  उपचार  के  लिये  उनको  सप्लाई  किये  गये  बीज  उपचार  रसायनिकों

 लागत  पर  15  से  75  प्रतिशत  तक  राज-सहायता  प्रदान  करती  सब  राज्य  सरकार  प्रति ह  टार

 25  से  100  पैसे  तक  नाम  मात्र  की  लागत  पर  बीजों  के  केन्द्रीकृत  उपचार  के  लिये  भी
 थानीय

 व्यवस्था
 करते  जो  प्रति  deere  बीज  दर  तथा  प्रयोग  किये  गये  रासायनिक  की  किस्म

 पर  निभंर

 करता  है  |

 थ विकलांगों  के  लिए  कल्याण  काय

 4584.  श्री  पम्पन  गौडा  :  क्या  दक्ष
 ता  MIT

 और  समाज  कल्याण  मन्त्री
 यह  बताने  की  कृपा

 करगे  कि :

 विकलांगों  के  लिए  कल्याण  कार्यों  को  केवल  बड़े  नगरों  तक  सीमित  रखा

 गया  है
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 \  raf  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  एजेंसियों  की  संख्या  कित
 wane

 प्रत्येक  राज्य  विकलाँगों  के  लिए  संस्थान  स्थापित  किए  हैं  तथा उ  नहें  केन्द्र
 :
 तथा  राज्य

 सरका  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ae
 द

 1)  क्या  इस  सुविधा  को  सुदूर  ग्रामों  अर्थात  स्थानीय  निकायों  तक  बढ़ा  1  सरकार  का

 विचार
 जो  विकास  व्यक्तियों  के  कल्यारा  में  महत्वपुणां  योगदान  दे  सकते हैं  ?  क

 न  ब

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  के०  एस०  :  (

 न्हीं  ae

 र  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  द्वारा  विकलाँग  व्यक्तियों  की  संस्थाश्रों  को  दी  गई  सहायता

 के  बारे  में  कारी  उपलब्ध  नहीं
 है  ।  शप्रलबत्ता  एक  विवरण  पत्र  जिसमें  निम्न  सुचना  दी

 गई  मल  [ water  मं  रखा  गया  देखिये  संख्या  टी०  1906/72]

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्न  वर्गों  के  विकलांग  व्यक्तियों  की  संस्था  जो

 कि  समाज  कल्यारा  विभाग  के  पास  उपलब्ध

 विभाग  तथा  केन्द्रीय  समाज  कल्यारा  ब
 ारा उनमें से  कुछ को

 गई  वित्तीय  सहायता  ।

 ~ =
 q  कलांग  व्यक्तियों  को  शिक्षा  श्रौर  पुनर्वास  का  प्राथमिक  उत्तरदार्रि

 पर  है  श्रौर  से  कुछ  कार्यों  को  स्थानीय  AeEqTaAT  को  उन्होंने  ही  सौंपना

 के

 राज्य  सरकार

 rag  श्रावास  बोड़े  को  पद्धति  पर  दिल्‍ली  मं  श्रावास  बोर्ड
 की

 4585.  al  बीरेन्द्र  राव  वया  faatm  att  श्रादास  मन्त्री गी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ee

 (3
 कया  राजधानी में  मक्नानों  की  कमी है  और  शथ्राजकल  नाभ  मात्र  किराये  पर  मकान

 न
 लेना

 बहुत

 मु

 fz  तो  क्रय  ate arara  बोर्ड  की ककी

 हद

 पर  द 1 दत्ली ं में  arate  ae  स्थापित

 करेने
 ara

 ई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  यदि  तीं  उस  की
 मु  बातें  क्या  हैं  ;  ate

 राजधानी में  मकानों  की  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने

 करने  का  विचार  है
 ?

 फ

 की

 है  यव मर क

 निर्माण  att  श्रावास  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्राई०  Fo  |  (x)  ait

 दिल्ली  मकानों  की  काफी  कमी  है  तथा  किराये  भी  सामान्यता  निम्न  ८

 oes

 की

 बाहर  है  | पहुँच

 नहों  ।  सरकार  द्वारा  स्थापित  किए  गए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकर oe

 तथा
 सहमा  आ

 वर्गों  के  लिए  दिल्‍ली में  बड़े  gard  पर  waral  का  निरांय  रम्भ  किया  है  ।

 इस  मन्त्रालय  की  aah
 जो

 दिल्‍ली  विकास

 प्राघिकरण  ने  हाल ही  में  निम्न  तथा  मध्यम

 सिकानों

 का  निर्माण
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 लाए

 geal  के  लिखित
 उत्तर

 भी  झ्ारम्भ  कर  दिया है  ।  ने  1971-72  के  ag  तक  14337  मकानों  का  निर्माण

 किया  तथा  इस  द्वारा  श्रगले  दों  वर्षों  में  gaia  1972-74  के  18000  श्रौर  मकानों /-

 फ्लैटों  के  निर्माणा  किये  जाने
 का

 प्रस्ताव  है  |

 केन्द्रीय  माध्यमिक  fatait  बोर्ड  दिल्‍ली  में  कार्य  कर  रहे  agate  जातियों  aqataa

 जन  जातियों  के  कमचारो

 4586.  श्री  :  कया  शिक्षा  श्योर  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  ae  इन्द्रप्रस्थ  एस्टेट  दिल्‍ली  में  तृतीय  atk

 चतुर्थ  श्र  णी  के  कितने  कमंचारी  कार्य  कर  रहे  हैं

 प्रत्येक  श्री  में  कितने  कर्मचारी  श्रनुसूचित  जातिय  ate  अ्रनुसुचित  श्रादिम  जाति

 से  सम्बन्धित

 क्या  श्रतुसूचित  जातियों  श्रौर  श्रवुसुचित  श्रादिम  जातियों  के  सदस्यों  का  निर्धारित

 कोटा  पुरा  नहीं  हुम्रा  अर

 हां  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शिक्षा  att  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  aeafa  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 :  केन्द्रीय  माध्यमिक  दिक्षा  बोर्ड  ने  अपने  कमंचारियों  का  द्वितीय  श्र  री  श्रादि

 में  रूप  से  वर्गीकरण  नहीं  किया  किन्तु  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किए  गए

 मानक  वर्गीकरण  के  विभिन्न  श्र  रियों  के  पदों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है

 प्रथम  श्र  री  4

 द्वितीय  श्रे  गी  7

 66

 चतु  श्रणी  23

 प्रथम  श्र  री  कोई  नहीं

 द्वितीय  श्रेणी  कोई  नहीं

 तृतीय  श्र  णी  2

 aga  श्रेणी  4

 TIS  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  तृतीय  शरणी  के  पदों  को  छोड़कर  श्रनुसुचित  जाति

 तथा  अनुसूचित  श्रादिम  जाति  का  कोटा  पूरा  है  ।  चतुर्थ  श्र  री  का  कोटा  पूरा  नहीं  किया  जा  सका

 क्योंकि  रोजगार  कार्यालय  ने  उपयुक्त  उम्मीदवार  नहीं  भेजे  थे

 (a)  ats  के  भर्ती  नियमों  को  श्रन्तिम  रूप  oat  1970  में  ही  feat  गया
 तथा  तभी  से  ats  झनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  पदों  के  लिए  रोस्टर  रख

 रहा  है  ।  रोजगार  कार्यालय  को  ats  द्वारा  age  किया  गया है  कि  जब  भर्ती  की  जाए  तो

 aiqhaa  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  श्रादिम  जातियों  के  नाम  भेजें  ।  भर्ती  करते  समय  अनुसूचित
 जाति/श्रनुसुचित  afer  जाति  के  कोटे  पर  लगातार  ध्यान  रख  जाता
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 Creation  of  Posts  of  Senior/Junior  Technical  Assistants  in  Colleges  in  Delhi

 4587  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare
 be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  B.  Sc.  (Hons.)  Classes  are  conducted  by  Delhi  University  and  the
 affiliated  to  it  ;

 (a)  Whether  the  post  of  Senior  or  Junior  Technical  Assistant  exists  in  Science  labo-
 ratories  of  Delhi  University  and  the  said  post  does  not  exist  in  Colleges  ?  and

 (c)  Ifso,  whether  Government  propose  to  create  this  posi  in  Colleges  also  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  Prof.  S.  Nurul  Hasan) :
 (a)  B.Sc.  (Hons.  classes  in  Physics  and  Chemistry  only  are  being  conducted  by  the

 Delhi  University  as  well  as  by  some  of  its  constituent  colleges.

 (b)  &  (c)  :  The  posts  of  the  Technical  Assistants  and  Senior  Technical  Assistants  exist

 in  the  University  Departments  which  provide  facilities  for  Post-Graduate  and  Research  courses
 in  addition  to  the  Hons.  courses.  These  posts  do  nol  at  present  exist  in  colleges.  The  question
 of  providing  posts  of  Technical  Assistants  in  Colleges,  which  offer  B.  Sc.  (Hons.  )  courses  in

 Physics  and  Chemistry,  is  under  consideration  of  the  University.

 Demolishing  of  Temple  in  Purana  Qila,  Delhi

 4588.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of

 Education  and  Socia]  Welfare  be  pleased  to  state:

 (a)  Whether  the  Archaeological  Department  has  declared  the  Purana  Qila  located  in

 Delhi  as  a  place  of  archaeological  importance  ;

 (b)  Whether  Government  propose  to  demolish  the  temple  in  the  Purana  Qila  ;  and

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  and  Culture  (Prof.  S.  Nurul  Hasan) :

 In  view  of  its  archaeological  importance,  Purana  Qila  was  declared  to (a)  Yes,  Sir.

 be  a  protected  monument  as  early  as  1913.

 It  may,  however,  be  added  thot tat (b)  No,  Sir.  the  (Kunti)  temple,  though  located

 within  the  fort-walls,  is  not  protected.

 (c)  Does  not  arise.

 Performance  of  Prayer  in  Temple/Masiid  Located  in  Protected  Monuments

 4589.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare
 be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  under  the  rules  of  the  Archaeological  Department  no  prayer  programme
 can  be  performed  in  any  temple  or  masjid  which  has  been  declared  as  a  place  of  archaeological
 importance  by  the  Archaeological  Department  ;  and

 (b)  whether  Government  have  given  permission  for  performing  prayers  in  the
 Shershah  Masjid  located  inthe  Purana  Qila,  Delhi  ?

 The  Minister  of  Education,  Social  Welfare  &  Culture  (Prof.  3.  Nurul  Hasan):  (a)  It  is
 the  policy  of  the  Government  of  India  not  to  allow  revival  of  wo or: a

 a  stide
 ship  or  prayers  in  Centrally

 protected  monuments,  including  temples  and  M.  +3.  1105,  where  such  practices  were  not  in  vogue
 at  the  time  of  their  protection.
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 के  लिखित  उत्तर  12  aura

 1894

 (b)  No,  Sir.

 Books  Published  By  Sahitya  Akademy  In  States

 4590.  Shri  Sudhakar  Pandey  :  Will  the  Minister  of  Education  And  Social  Welfare

 be  pleased  to  state  :

 the  names  of  books  published  by  cach  Sahitya  Akademi  in  various  States  in (a)
 their  respective  languages  indicating  the  expenditure  incurred  on  each  book  published;  and

 (b)  the  extent  to  which  Government  are  satisfied  with  this  work  in  the  light  of  the

 achievements  made  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministery  of  Education  and  Social  Welfare  and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  Yadav)  (a)  and  (b)  The  State  Sahitya  Akademies  are

 neither  financed  nor  controlled  either  by  the  Central  Government  or  by  the  Sahitya  Akademi,
 New  Delhi.  The  information  required  is  however,  being  collected.

 Production  of  Text  Books  Of  University  Level

 4591.  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare Shri  Sudhakar  Pandey:
 be  pleased  to  state  the  steps  taken  by  the  Central  Government  to  speed  up  the  scheme  in

 tegard  to  production  of  text  books  of  university  level  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Education  and  Social  Welfare and  in  the

 Department  of  Culture  (Shri  D.  P.  Yadav)  :

 1  The  Government  of  India  launched  in  1968-69,a  Centraliy  Sponsored  Scheme  for

 the  production  of  university  level  books  in  regional  languages  with  a  view  to  facilitating  early

 adoption  of  regional  languages  as  the  media  of  instruction  at  the  university  stage.  Under  this

 Scheme  each  State  Government,  participating  in  the  Scheme,  can  utilise a  grant  of  upto

 Rupees  One  Crore  for  the  production  of  such  books  in  the  regional  languages  before  the  end

 of  the  Fourth  Five  Year  Plan.

 2.  The  Scheme  was  to  be  implemented  by  the  State  Government  by  setting  up
 autonomous  departmental  Boards  in  each  State.  Many  States  took  considerable  time  in

 setting  up  their  Book  Production  Boards  and  other  necessary  administrative  machinery  for

 implementing  this  Scheme.  The  progress  during  the  first  two  years  of  the  Fourth  Five  Year
 Plan  was  slow  on  this  account.  Besides,  it  is  the  very  nature  of  book  production  that  upto
 the  manuscript  stage  the  progress  is  essentially  latent.  Expert  Subject  Panels  have  to  be

 Set  up,  titles  have  to  be  selected,  authors/translators  have  be  identified  and  in  case  of  trans-

 lation,  copyrights  have  to  be  obtained.  Results  show  only  when  books  are  published.  The

 initial  slow  progress  of  the  Scheme  is  attributable  to  this  factor  also.

 3.  (a)  With  a  view  to  ensuring  progress,  Government  of  India  circulated  guidelines
 to  the  State  Governments  in  which  the  brown  procedure  for  implementing  the  Scheme  was

 stated.

 (b)  With  regard  to  Hindi-speaking  States,  a  Conference  of  the  Representatives  of

 the  Hindi-speaking  States  and  a  Coordination  Committee  have  been  set  up  which  review  the

 recommend  to  the  State  Governments progress  of  the  Scheme,  avoid  duplication,  ‘and
 measures  for  speeding  up  implementation  of  the  Scheme.

 (c)  For  undertaking  similar  reviews  in  respect  of  non-Hindi  speaking  States,
 Zonal  Conferences  of  Education  Ministers  of  the  States  and  Vice-Chancellor  were  organised

 the  Centra aa  1  Government  for which  gave  suggestions  to  the  State  Governments  concerned  and
 speeding  up  the  implementation  of  the  Scheme.

 122



 2  May,  1972  Written  Answers  to  Questions

 (d)  With  a  view  to  solving  the  problem  of  translation  rights  the  Government  of
 India  have  made  arrangements  with  the  British  Publishers  Association  whereby  translation
 rights  of  books  published  in  the U.  K.  are  made  available  expeditiously  at
 rate.  Similar  arrangements  have  also  been  made  with  many  American  publishing  firms.  A
 Copyright  Unit  has  been  set  up  in  the  Central  Hindi  Directorate  to  procure  translation  rights
 on  behalf  of  the  State  Boards  in  respect  of  foreign  titles.

 4.  The  University  Level  Book  Production  Programme  has  now  gained  momentum

 According  to  information  available,  866  books  have  been  published  already,  499  manuscripts
 over are  under  print  and  729  manuscripts  are  likely  to  be  ready  for  the  press  soon  nus,

 2.600  books  at  least  are  likely  to  be  produced  under  this  Scheme  before  long

 ऐलोपथिक  चिकित्सकों  के  पंजोकररा  के  बारे  में  विधेयक

 4592.  श्री  प्रताप  fag  :  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि

 देश  में  ऐलोपैथिक  चिकित्सकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है

 करा  उनके  मन्त्रालय  ने  इन  डाक्टरों  के  पंजीकरण  के  लिए  एक  श्रादशें  विधेयक  का

 प्रारूप  तयार  किया  था  कि  सभी  राज्य  सरकारों  को  परिचालित  किया  गया  था

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  तमिलनाड  सरकारों  ने  ऐसे  विधेयक

 श्रपने-प्रपने  विधान  मण्डलों  में  पेश  किये  थे  लेकिन  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  विधेयकों  पर

 विचार  करने  से  इसलिए  मना  कर  दिया  था  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  इस  विषय  पर  के  विधान

 पेश  करने  पर  विचार  कर  रही  श्रौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sto  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय

 ्रप्रदिक्षित  ऐलोपैथिक  चिकित्सकों  की  श्रनुमानित  संख्या  लगभग  80,000  है  ।

 जी  ary

 श्र  भूतपूव  मध्य  मद्रास  सरकारों  ने  बतलाया  था

 कि  उनका  विचार  ऐसे  चिकित्सकों  के  पंजीकरण  के  लिए  समुचित  उपबन्ध  बनाने  का  है  ।  वेसे

 1969  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  द्वारा  लिए  गए  fata  के  agar  में  राज्य  सरकारों  को

 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  श्रधिनियम  में  संद्योधन  करने  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  सुचित

 कर  दिया  गया  था  ।  संभवतया  इन  तीन  राज्यों  ने  इस  frase  परिप्रक्ष्य  में  पृथक  राज्य-कानून

 निर्माण  के  प्रहइन  पर  art  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  हो  ।  भारत  सरकार  के  पास  इस
 ग्राशय

 की

 कोई  निश्चित  सुचना  नहीं  है  कि  राज्य  विधान  मण्डलों  में  ऐसे  विधेयक  पेश  किए  गए  हैं  श्रथवा

 नहीं  1

 1968  1969  र  1971  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  परिषद  की  बैठकों  में  श्रप्रशिक्षित

 चिकित्तकों  को  सुचीबद्ध  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  fanaa  किया  गया  है  ।  चू  कि  राज्य  सरकारों  में

 कोई  मतेक्य  नहीं  था  इसलिए  इस  पर  श्रन्तिम  निणांय  नहीं  fant  जा कि  क  |  ह  सकी  |  इस  विषय  को  उक्त

 परिषद  की  इस  वर्ष  होने  वाली  श्रगली  बैटक  में  पुन  रखा  जायेगा
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 प्रदनों
 के

 लिखित  उत्तर  12  1894

 सरकारी  क्षत्र  में  arya fax दिक  होम्योपेथिक  पद्धति  के  लिए  झौषधि  तथा

 श्रौषघियां  बताने  वाले  एकक

 4593.  श्री  बी०  श्रार०  शुल्क  :  क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  ग्रायुवेदिक  तथा  होम्योपेथिक  पद्धतियों  के  सरकारी

 क्षत्र  अषधि  तथा  श्रौषघियां  बनाने  वाले  कोई  एकक  ञ् ि | र

 यदि  तो  पद्धतियों  में  प्रत्येक  पद्धति  से  सम्बन्धित  सप्लाई  की  खरीद  पर  सरकार

 ने  प्रतिबष  कितनी  धनराशि  खच  की  है  ?

 ह क स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  To  के०  थ्रौर

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  भ्रौर  यथाशीघ्न  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 Castes  Declared  Backward  By  States

 4594.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Education  and  Social  Welfare

 be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  and  population  of  castes  declared  backward  by  the  various  States,

 State-wise;

 (b)  the  per  capita  income  of  these  people;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  to  improve  their  financial  condition  ?

 The  Deputy  Minister  in  The  Ministry  of  Education  &  Social  Welfare  (Shri  K.  5,

 Ramaswamy)  (a)  to(c)  The  information  is  being  collected  from  the  State  Government  and

 will  be  laid on  the  table  of  the  House  as  soon  as  the  complete  information  is  available.

 ag  1972-73  के  दौरान  ca  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  के  लिए

 घन  का  श्रावंटन

 4595.  श्री  faratafar  पाणिग्रहो  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1971-72  के  लिए  द्रुत  कार्यक्रम  के  gratia  उड़ीसा  राज्य  को  कम

 अ्रावंटित  किये  गये  धन  को  ag  1972-73  में  उड़ीसा  सरकार  को  दिया  शौर

 ag  1972-73  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  उड़ीसा  को  कुल  क्रितनी  धनराशि  का

 अ्रावंटन  किया  गया  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sito  शेर  :  जी  नहीं  ।

 183  लाख  रुपये  ।

 faa  संस्कृत  सम्मेलन

 4596.  श्री  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  क्या  दिक्षा  ate  समाज  कल्यारा  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  संरक्षण  में  हाल  ही  में  दिल्ली  में  एक  fazq  संस्कृत  सम्मेलन

 झायोजित  किया  गया  था  ;

 इस  सम्मेलन  ने  कौन  सी  सिफारिदों  की  श्रीर

 इस  सम्मे  नन  से  भारत  को  क्या  लाभ  पहुंचा  है  ?
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 शिक्षा  तौर  समाज  कल्याथ  मन्त्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 :  हां  ।

 सम्मेलन  द्वार  श्रपनाए  गए  संकल्पों  की  प्रति  संलग्न  है  ।  में  रखा  गा

 देखिये  संख्या  एल०  eto  1907/72]

 इस  सम्मेलन  ने
 अन्तर्राष्ट्रीय  प्बबोधन  तथा  सद्भावना  के  प्रतीक  के  रूप  में  संस्कृत

 को  स्थापना  करने  में  सफलता  प्राप्त  की  है  ।

 केन्द्रीय  fasafaataat  के  लिए  fasafaaraa  अनुदान  arata  की

 कमंचारोी  पदोन्नति  योजना

 4597.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  शिक्षा  और  समाज  कल्यारा  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  fazataaraat  में  हाल  ही  में  लागू  की  गई  विश्वविद्यालय  श्रनुदान  श्रायोग

 की  क्मंचारी  पदोन्नति  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 क्या  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  ने  इस  योजना  के  सम्बन्ध  में  झ्ावस्यक  नियम  बनाये

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या

 क्या  यह  नियम  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  प्रात:कालीन  विभागों  ate  साध्य  कालीन

 विभागों  में  नियुक्त  सभी  स्नातकोत्तर  श्रध्यापकों  पर  लागू  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारा

 Dix

 क्या  दिल्‍ली  fasafoaraa  में  नियुक्त  अ्रध्यापकों  की  सामान्य  वरिष्ठता  सुची  तैयार

 कर  ली  गई  है  श्रौर  कमंचारी  पदोन्दति  योजना  में  इस  सुची  को  शामिल  करने  से  ge  सभी  श्रध्यापकों

 को  उनकी  राय  जानने  श्रौर  उठाने  के  परिचालित  कर  दी  गई  है  ?

 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मन्त्री  प्रो  एस०  नुरुल  :

 विद्यालय  श्रनुदान  झ्रायोग  ने  यह  निरांय  किया  है  कि  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  विशिष्ट  योग्यता  वाले

 पकों  के  लिए  पदोन्नतियों  की  व्यवस्था  करें  ।  ऐसी  पदोन्नतियों  की  संख्या

 FEAT HT  के  पदों  में  पदोन्नति  के  श्रौर  रीडरों  के  पदों  में  पदोन्नति  के

 को  अ्लग-श्रलग  श्रेणियों  में  कुल  स्टाफ  (aTatsqATT)  के  प्रतिशत  वार्षिक  से  ग्रधिक

 नहीं  होगी  ।  ग्रायोग  ने  इस  योजना  के  लिए  मागं दों क  रूप  रेखाए  तैयार  करने  के  हेतु  एक  समिति

 की  नियुक्ति  शी  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  है  ।

 से  :  ग्रायोग  से  arta  रूपरेखाएं  प्राप्त  होने  पर  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  द्वारा

 ब्यौरे  तैयार  किये  जाएगे  |

 अनुसूचित  जातियों  तथा  शभ्रनुसुचित  जनजातियों  के  विद्याथियों  के  लिए

 डड़ीसा  में  बने  भवन  का  उपयोग

 4598.  श्री  गजाघर  माफी  :

 श्री  क्‌०  TeaITAT
 शिक्षा  alt  समाज  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  भारत  सरकार  द्वारा  दिये  गये  aaa  ग्रनुदात  से  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अ्रनुसुचित  जनजातियों  के  विद्यार्थियों  के  श्रावास  के  लिए  उड़ीसा  में  निर्मित  भवन  का  gear  विभागों

 द्वारा  उपयोग  किया  जा  रहा  श्रौर

 प्र् ]  ow
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 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शिक्षा  शौर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  क०  एस०  :

 तथा  जानकारी  राज्य  सरकार  से  एकन्रित  की  जा  रही  है  श्रौर  प्राप्त  होते  ही  उसे  ह

 पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  i

 त्रिपुरा  भाषा  का  विकास

 4599.  att  z  सर  or  an a4  aa  कया  शशिच्तात  जार  समाज  rect  मन्त्री  य अ  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  त्रिपुरा  प्रदेश  की  त्रिपुरी  भाषा  विकास  के  लिये  अरब  तक  कोई  धन

 खच  की  गई

 यदि  तो  उस  कार्य  के  लिए  wa  तक  कितनी  राशि  खच  की  गई  श्रौर

 इसमें  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्यारण  ate  सस्कृति  मन्त्री  (Mo  एस०  नुरुल  (%)

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  त्रौर  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 पारादीप  पत्तन  में  सयंत्र  wie  उपकररणों  को  कम  उपयीग  में  लाना

 4600.  श्री  सुरेन्द्र  महन्ती  नौवहन  ale  परिवहन  मन्त्री  og  बताने  की  कृपा

 करग  कि

 क्या  संयंत्र  att  उपकरण  की  महत्वपुर्ण  जेसे  भ्रौर  टेंडलिंग  सैंड  पम्पस

 ड्रेजर  एच०  एस०  डी०  ौर  कोनारका  श्रादि  को  उनकी  निर्धारित  क्षमता  से  कम  उपयोग  में  लाया

 जा  रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  पारादीप  पत्तन  को  पर्याप्त  हानि  उठानी  पड़  रही  र

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  कारण

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  राज  a

 श्रयस्क  घरा  उठाई  az  श्राधारित  निकर्षक  सेंड  पम्प  श्रौर  निकषंक  कोनारका  प्रपनी

 निर्धारित  क्षमता  से  कम  काय  कर  रहे  उक्त  यन्त्रों  के  मदवार  काय  तथा  उनमें  कमी  राने  के

 कारणों  को  दिखाने  वाला  एक  ब्यौरेवार  विवररा  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी०  1908/72]

 पारादीप  पत्तन  न्यास  में  प्राइवेट  पार्टियों  विरुद्ध  बकाया  धनराशि

 4601.  श्री  सुरेन्द्र  Agar  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  पारादीप  में  प्राइवेट  पार्टियों  से  मकान  किरायों  की  बड़ी  प्लाटों  के

 किरायों  तथा  प्राइवे  पार्टियों  को  किराये  पर  दिये  गये  फरनीचर  के  प्रभार  पारादीप  पत्तन
 न्यास  द्वारा  वसूल  नहीं  किये  गये  हैं
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 यदि  तो  उनकी  वसुली  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  राज  :  प्राइवेट
 भ

 पार्टियों  से  पारादीप  पत्तन  न्यास  ने  निम्नलिखित  राझिया  वसूल  करनी  हैं  ;

 मकान  किराया  4 TU,  325  Bo

 प्लाट  किराया  1  485.0  रु०

 फरनीचर  का  किराया  19,129  Bo ~

 बकाया  घन  राशि  की  वसूली  के  लिए  पारादीप  पत्तन  न्यास  उचित  कानूनी  आर

 श्र्न्य  कार्यवाही  कर
 रहा  है  |

 पारादीप  पत्तन  न्यास  में  बकाया  श्रमिस  रादि  का  CUT  किया  जाना

 4602.  श्री  सुरेन्द्र  महन्ती  :  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  लेखा  परीक्षा  से  ज्ञात  हुआ  है  कि  पारादीप  पत्तन  न्यास  के  संतुलन  पत्र  में

 वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  मर  भी  भारी  गड़बड़  जो  सहिता  नियमों  का  घोर  उल्लंघन  है  ;

 क्या  पारादीप  पत्तन  के  बही-खातों  में  लाखों  रुपये  की  बकाया  पड़ी  भारी  ग्रय्िम

 रादि  को  श्रभी  तक  नहीं  चढ़ाया  गया  है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  बकाया  सभी  प्रकार  की  श्रग्िम  राशि  को  लेखावद्ध  कराने  तथा  समय

 पर  बही  खाते  बन्द  कराने  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  राज  :  31-3-1971

 को  पारादीप  पत्तन  न्यास  की  किताबों  में  निम्नलिखित  अग्रिम  बकाये  थे

 (i)  विविध  सावंजनिक  निर्माण  2,26,39,876  रु०

 1,04,256  रु० (ii)  विविध  पत्तन  अम्िम

 (iii)  पत्तन  के  विभागों  को  श्रस्थाई  झ  faa किए  दि  ज  3,43  970  रू०

 1971-72  की  बकाया  राशि  की  स्थिति  जुन  ?  1972  के  अन्त  में  1971-72  वर्ष  के

 लेखे  बन्द  होने  पर  ही  ज्ञात  होगी  ।  इन  श्रग्रिमों  के  सम्बन्ध  में  लेखा  परीक्षा  द्वारा  उठाये

 गये  मुद्दों  की  पत्तन  न्यास  जांच  कर  रहा  है  ।

 ा
 (%  )  पत्तन  न्यास  ने  यह  बताया  है  कि  सभी  बकाया  श्रम्रिम  पत्तन  के  बही-खातों  में  चढ़ा

 दिये गये  हैं  ।

 पत्तन  न्यास  ने  यह  बताया  है  कि  सभी  श्रग्रिमों  का  विधिवत्‌  हिसाब  रखा  गया  है  झ्नौर

 जहां  कहीं  सम्भव  है  बकाया  श्रग्रिमों  को  चुकाने  के  लिए  कड़े
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  विशिष्ट  मदों

 127.0
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 के  लिए  दिये  गये  कुछ  भारी  श्रम्रिम  कार्य  के  समाप्त  होने  तक  बकाया  रहेंगे  ।  उदाहरणाधथं  पत्तन

 रेल  के  निर्माण  के  लिए  साउथर्ईस्टनं  रेलवे  को  52  लाख  रु०  का  प्रग्रिम  तथा  पत्तन  रेलवे  के

 लिए  लोको  मोटिव  के  निर्माणार्थ  चितरंजन  लोकोमोटिव  aaa  को  10  लाख  रु०  का  श्रम्रिम  ।

 पारादीप  पत्तन  पर  बेकार  पड़  AAA  तथा  STH  का  उपयोंग

 4603.  श्री  सुरेन्द्र  gat  क्या  नौवहन  श्रोंर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 व  any  at  ot या  पारादीप  पत्तन  पर  अरार  ma  4  त्र  प्रीर  उपकरण  बेकार

 तथा  भ्रप्रयुक्त  पड़े  हुए  हैं  ;  at

 यदि  तो  उनके  उपयुक्त  उपयोग  के  लिये  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का

 विचार  है
 ?

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  राज  wiz

 पारादीप  पत्तन  में  कोई  क्रेन  ट्रक्टर  भ्रप्रयुक्त  नहीं  पड़ा  gary  फालतू  कन्क्रीट

 रोड  रोलर  ट्रक  त्र  कार  जो  काम  के  श्रायोग्य  हैं  की  पहले  ही  नीलामी  कर  दी  गई  है

 भारतीय  सामाजिक  frat  श्रतुसधान  परिषद  के  TAA-TITT  केन्द्र  की  पत्रिकाएं

 क्या  डिक्षा  श्रौर  समाज  कल्यारण  मंत्री  य  ताने की 4604.  श्री  एस०  GHo  सिह्टय्या

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  झनुसंधान  परिषद  के  प्रलेख  पोषण  विभाग को
 उसके

 घाटे  बोल
 पत्र  एवं  पत्रिकाओं  को  विभिन्न  geqaraal  (MATA  संस्थानों  में  वितरण  के

 लिए  थोक  में  खरीद  कर  श्रस्थाई  वित्तीय  सहायता  देने  को  कोई  योजना  यदि  तो

 तत्तसम्बन्धी  मुख्य  बात  क्या

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  ऐसी  कुछ  पत्र  की  वास्तव  में  थोक  में  खरीद  की

 गई  थी  ्रौर

 यदि  तो  उन  पत्र  पत्रिकाओं  के  नाम  क्या  है  तथा  उनकी  कितनी  प्रतियाँ  खरीदी

 गई  तथा  उक्त  ग्रवधि  में  प्रत्येक  पर  कितनी  कितनी  धन  रादि  खर्च  की  गई  ?

 शिक्षा  ate  समाज  कल्यारा  तथा  संल्कति  मंत्रो  नुरुल  हां

 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  अ्रनुसंघान  परिषद  ऐसी  श्रंकमालाओं  की  प्रतियाँ  थोक  में  खरीद  सकती

 जिनमें  सूची  निर्माण  श्रथबा  aarat  को  संसापीकरण  की  व्यवस्था  को  मौर  जिन्हें

 उसके  विचारानुसार  वित्तीय  सहायता  की  भ्रावश्यकता  हो  ।  इस  प्रकार  खरीदी  गई  प्रतियाँ  भारतीय

 सामाजिक  विज्ञान  भ्रनुसंघान  परिषद  द्वारा  ग्रंथ  सुचीय  तथा  प्रलेखन  aaa  के  उपयोग  को

 प्रोत्साहित  करने  हेतु  चुनी  हुई  संस्थाश्रों  को  वितरित  की  जाती  है  ।  इस  कार्यक्रम  के  grata  5  से

 अधिक  वर्षों  की  श्रवधि  के  लिए  किसी  भी  ie  माला  का  समर्थन  नहीं  किया  जाएगा

 हां

 विवररा  संलग्न  है  |
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 faazar

 पत्रिका  का  नाम  प्राप्त  को  गई  प्रतियों  की  gat  को  गई  रादि

 संख्या

 इन्डेक्स  इंडिया  1969  100  10,000

 इन्डेक्स  इंडिया  1970  100  10,000

 100 इन्डेक्स  इण्डिया  1971  10,000

 इण्डियन  प्रेस  इन्डेक्स  खण्ड  3  75  10,000

 (a)  इण्डियन  प्रेस  इन्डेक्स  खण्ड  4  78  9,945

 इण्डियन  बिहेविमोरल  साईस  व

 एबस्ट्र  कट  खण्ड  |  40  3,000

 इण्डियन  बिहेविमोरल  साईस

 47  2.996

 ee)
 एबस्ट्र  कट  खण्ड  2

 भारतीय  सामाजिक  बिज्ञान  अतुसन्धान  परिषद
 के i  PIT

 4605. श्री  एस०  एम०  fageat:  कया  feTeqt  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  सामाजिक  विज्ञान  agama  परिषद्‌  ने  गत  तीन  वर्षों  में  ava  विभिन्न

 baw इ
 झनुभागों  अथवा  विभागों  में  अनुसंधान  कर्त्ताश्रों  सहित  श्रेणीवार  =|  कितने  श्रधिकारी  तथा

 कमंचारी  नियुक्त  किये

 (@)  उनकी  प्रत्येक  श्र  णी  में  भ्रनुसुचित  जातियों  ate  अ्रनुसूुचित  जन  जातियों  के  व्यक्तियों

 की  संख्या  कितनी  श्रौर

 क्या  इसके  कार्यालय  के  कमंचारियों  में  इन  वर्षों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  गया

 शौर  यदि  नहीं  तो  परिषद्‌  के  कार्यालय  में  अनुसूचित  जातियों  श्रौर  श्रचुसूचित  जन  जातियों  के

 प्रतिनिधित्ब  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  (af  एस०  नुरुल  :  atx

 स्थिति  दर्शनि  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  1909/72]

 इस  नई  संस्था  की  स्थापना  की  शझ्रारम्भिक  श्रवस्था  में  अ्रधिकतर  कर्मचारियों  को

 aa  कार्यालयों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  लेना  पड़ा  था  ।  इसलिए  भ्रमुसुचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित

 जन  जातियों  का  निर्धारित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  न  हो  सका  ।  खुले  रूप  से  बाहर  से  नई  भर्ती  करते

 समय  श्रनुसूचित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  करने  की

 झ्रावस्यकता  को  ध्यान  में  रखा  जा  रहा  है  झोर  यह  सुनिदिचित  करने  का  प्रत्येक  प्रयास  किया  जा

 रहा  है  कि  परिषद्‌  की  सेवा  में  इन  समुदायों  के  सदस्यों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  हो  ।
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 प्रदनों  के
 लिखित  उत्तर  12  बेंद्याख  1894  )

 दोहरीघाट-रावेलगंज  श्नौर  अ्रयोध्या  के  मध्य  घाघरा  नदी  सेवा

 4607.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  : द दे  चूँ  नौवहन  अर  परिवहन  मंत्री  ag  बताने  की  कपा

 करेंगे  fF

 क्या  दोहरीघाट  श्रौर  रावेलगंज  के  मध्य  घाघरा  नदी  VaT  को  कब  तक  प्रारम्भ

 करने  की  सम्भावना  है  ;  श्रौर

 दोहरी  घाटी  श्रौर  के  बीच  घाघरा  नदी  के  जल  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  ्रौर

 यातायात  सर्वेक्षणा  को  करने  के  बारे  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 संसदीय  कार्य  नौवहन  ate  परिवहन  मंत्री  :  भगवती

 समिति  की  सिफारिशों  के  भ्राधार  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  यह  भ्रनुरोध  किया  गया  था  कि  वह

 यातायात  श्रौर  जल  सम्बन्धी  सवक्षण  करने  के  पर्चात्‌  घाघरा  नदी  पर  खेलगंज  are  दोहरी  sie

 के  बीच  नदी  सेवा  श्रारम्भ  करने  की  योजना  FATT  करे  ।  राज्य  सरकार  के  कहने  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  के  श्रधिकारियों  से  मिल  कर  Teas ata  जल  परिवहन  घाघरा  नदी  का  जलਂ

 सम्बन्धी  सर्वेक्षण  कर  रहा  हे  |  यातायात  श्रौर  जल  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  के  परिणामों  के  प्रकाश  में

 घाघरा  में  एक  नदी  सेवा  चलाने  के  प्रइन  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 दोहरी  घाट  ate  भ्रयोध्या  के  बीच  घाघरा  नदी  के  यातायात  ौर  जल  का  सर्वेक्षण

 कार्य  के  खेल  गंज-दोहरी  घाट  सेवा  को  चालू  करने  के  ही  विचार  किया

 जायेगा  ।

 पटना  श्रौर  गाजीपुर  के  सध्य  गंगा  सेवा  पर  व्यय

 4609.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  व्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  पटना  ate  गाजीपुर  के  मध्य  गंगा  सेवा  पर  किए  जा  रहे  व्यय  के  भाड़े

 के  द्वारा  प्राप्त  प्राय  से  पूरा  किया  जा  रहा  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मन्त्री  राज  :  माच॑  1972  के

 श्रन्त  तक  0.77  लाख  Bo  के  शभ्रतिरिक्त  भ्रवर्ती  व्यय  की  श्रपेक्षा  गंगा  सेवा  से  भाड़ा  कमायीं

 1.10  लाख  रु०  थी  परन्तु  इसमें  यह  शामिल  नहीं  है  :  गोदामों  श्रादि

 के  निर्माण  तथा  जलयानों  की  बड़ी  मरम्मतों  पर  किए  गए  पु  जी  श्र  सेवा  के  शुरू

 होने  से  पुर्वे  स्थापना  प्रभार  जिन  पर  व्यय  पहले  से  ही  किया  जा  रहा  है  ।

 पी०  के  अ्रन्तगंत  प्रकाशकों  को  प्राप्त  हुई  श्रनुदान  की  राशि

 4610  श्री  चन्द्र  शेखर  fag  :  क्या  दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  भारतीय  प्रकाशकों  को  पुस्तकें  प्रकाशित  करने  के  लिये  पी०  एल०  480

 के  अन्तर्गत  श्रनुदान  स्वीकार  करने  की  श्रनुमति  श्रौर

 यदि  तो  उन  प्रकाशकों  के  नाम  क्या  है  श्रीर  गत  तीन  avi  में  उनमें  से  प्रत्येक
 प्रकाशक  को  श्रनुदान  के  रुप  में  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  है  ?
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 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  उपमंत्री  डी०  पी०

 संयुक्त  इ'डो-श्रमरीकी  स्तरीय  पुस्तक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  भारत  सरकार  दवारा

 भ्रनुमोदित  पाठय  तथा  संदर्भ  पुस्तकों  को  भारत  के  उन  प्रकाशकों  द्वारा  पी०  एल०  480  की

 वित्तीय  सहायता  से  ga:  प्रकाशित  किया  जाता  जिनके  पास  उन  पुस्तकों  को  पुनः  प्रकाशित

 करने  के  श्रधिकार  होते  यह  वित्तीय  सहायता  स०  xo  से०  दवारा  भारतीय  पुनः

 प्रकाशित  पुस्तकों  के  मूल्यों  को  उनके  भ्र पने  स०  रा०  के  फुटकर  मूल्यों  के  लगभग  पांचवें  भाग  तक

 नीचे  लाने  के  लिये  प्रदान  की  जाती  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  ara  qo  wo  go  के  द्वारा  भारतीय  प्रकाशकों  को  दी  गई

 अथवा  श्रावटित  वित्तीय  सहायता  दशात  हुए  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  ग्रंथालय  में  रखा  गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  eto  1910/72]

 त्रिपुरा  में  श्रादिवासियों  के  कल्याण  हेतु  केन्द्रीय  श्रनुदानों  का  उपयोग

 4611.  श्री  amcwy aq: FIT देव  :  क्या  शिक्षा  ate  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 श्रादिवासियों  के  कल्याण  के  लिये
 त्रिपुरा

 को  दिया  गया  केन्द्रीय  ग्रनुदान

 उचित  ढ़ंग  से  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ;  भ्रौर

 वर्ष  1971-72  में  कितनी  राशि  उपयोग  में  नहीं  लाई  गई  श्रौर  कयों  ?

 दिक्षा  TIT  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  के ०  एस०  :

 तथा  श्रपेक्षित  जानकारी  राज्य  सरकार  से  मांगी  गई  है  ale  प्राप्त  होते  ही  उसे  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जायेगा  |

 पब्लिक  स्कूलों  के  छात्रों  को  उच्तर  माध्यमिक  शिक्षा  के  faecal  के  श्रन्तगंत

 स्कूलों  में  दाखिल  करना

 4612,  श्री  डी०  कण  क्या  दिक्षा  र  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  वताने  की  कपा

 करेंगे  fe

 क्या  दिल्‍ली  के  किपी  पब्लिक  स्कूल  विशेषकर  डिफेंस  संविसेज  पब्लिक  नई

 दिल्‍ली  से  श्राठवीं  दर्जा  (111)  पास  करने  वाले  छात्रों  को  उच्चतर  माध्यमिक  शिक्षा  के  दिल्ली

 बोर्ड  के  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  में  नवीं  कक्षा  में  दाखिल  नहीं  किया  श्रौर

 (a)  क्या  पब्लिक  स्कूलों  से  उच्चतर  माध्यमिक  प्रणाली  में  जाने  के  लिए  स्कूलों  से

 seat  दर्जा  पास  करने  वाले  छात्रों  के लिए  कोई  विशेष  प्रक्रिया  निर्धारित  की  गई  यदि  at,

 तो  इसको  मुख्य  बातें  कया  है  ?

 शिक्षा  श्रीर  समाज  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  सस्कति  विभाग  में  उप  मन्त्री  डी०  पी०

 :  (=)  तथा  :  केन्द्रीय  माध्यमिक  दिक्षा  बोर्ड.के  वतंमान  नियमों  के  जिस

 छत्र  ने  किसी  बोर्ड  अथवा  किसी  राज्यसंघ  क्षेत्र  के  शिक्षा  विभाग  के  किसी  मान्यता  प्राप्त  स्कूल  से

 वीं  कक्षा  की  परीक्षा  पास  नहीं  की  उसे  बोर्ड  द्वारा  मान्यता-प्राप्त  किसी  स्कूल  की  नवीं  कक्षा  में
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 दाखिल  नहीं  जाएगा  ।  भारत  के  पब्लिक  रकूल  अनाम  तौर  पर  या  तो  केन्द्रीय  माध्यमिक

 faratr  बोर्डे  श्रथवा  भारतीय  स्कूल  सर्टीफिकेट  परिक्षा  परिषद  से  age  ats

 परिषद  से  जो  स्कूल  संबद्ध  वे  मान्यता  प्राप्त  स्कूल  हैं  डिफेंस  सर्विसेज  पब्लिक  नई

 भारतीय  रंकूल  सर्टीफिकेट  परीक्षा  परिषद  से  संबद्ध  है  श्र्त  इस  स्कूल  से  अथवा  अन्य

 पब्लिक  स्कूलों  से  श्राठवीं  कक्षा  पास  करने  वाले  छात्र  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्ड  से  संवद्ध

 उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  की  नवीं  कक्षा  में  प्रनेश  पाने  के  पात्र  बोड  A  संबंद्र  स्कूलों  को

 प्रिंसिपलों  को  नवीं  कक्षा  के  लिए  दाखिल  के  मामलों  पर  निर्णय  लेने  का  झधिकार  हैं  ।

 चूकि  भारत  के  पब्लिक  स्कूल  या  तो  केन्द्रीय  माध्यमिक  शिक्षा  बोर्डे  से  अथवा  भारतीय

 स्कूल  सर्टीफिकेट  परीक्षा  परिशद  से  संबद्ध  श्रत  :  पब्लिक  स्कूल  प्रणाली  से  उ  च्च्च  स्कूल  प्रणाली

 में  बदलने  की  प्रक्रिया  निर्धारित  करने  का  प्रइन  नहीं  उठता  |

 छोटे  झर  सीमान्त  किसनों  के  लिए  उ्वनकों  को
 सहायता

 प्राप्त  मूल्यों  पर

 उपलब्ध  करने  की  योजना

 4613.  श्री  ato  ato  नायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  छोटे  श्रौर  सीमान्त  किसानों  की  सहायता  देने  की  दृष्टि  से  सरक।र  का  विचार

 उनके  लिये  उवंरकों  को  सहायता-प्रक्त  मुल्यों  यर  उपलब्ध  करने  का  है  ate  यदि  तो  उस

 योजना  की
 मुख्य  बातें

 कया  हैं  ;  अर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  की  गई  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  तथा  सरकार  का

 लघु  तथा  सीमान्त  कृषकों  की  योजनाय्रों  के  ढ़ाचे  के  श्रन्तगंत  उवंरकों  के  उपयोग  में  छोटे  तथा

 सीमान्त  कृषिकों  at  सहायता  करने  का  प्रस्ताव है  लघु  कृषि  विकास  एजेन्सियां  areal  की

 लागत  में  राज  सहायता  प्रदान  कर  सकतीं  जिसमें  उवेंरकों  के  प्रत्येक  प्रददान  के  लिये  20

 रुपये  तक  राज  सहायता  सम्मिलित  किन्तु  यह  राज  सहायता  प्रत्येक  एजेन्सी  के  मामले  में  एक

 लाख  रुपये  से  ofan  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यह  व्यवस्था  छोटे  तथा  सीमान्त  कृषकों  को  नये  फसल

 प्रतिमान  बीजों  की  अधिक  Seqrszaaiay  किस्मों  तथा  उन्नत  पैकेज  प्ररायिं  अपनाने  के  योग्य

 बनाने  *े
 seer  से  की  गई  हैं  ।

 सीमान्त  कृषकों  योजना  के  उन्हें  afew  उत्पादनशील  किस्मों  की  कृषि

 प्रारम्भ  करने  की  दिशा  A  प्रोत्साहित  करने  के  उद  इय  से  एजेनसियां  उवंरकों  के  लिये  334

 प्रतिात  तक  राज  सहायता  देती  किन्तु  यह  सहायता  प्रत्येक  भागीदार  के  मामले  में  दो  फसल

 मौसमों  के  लिये  100  रुपये  से  श्रधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 कुछ  एजेन्सियों  जहां  कि  परिवहन  लागत  काफी  श्रादानों  के  परिवहन  के  लिये  भी

 राज  सहायता  देने  की  व्यवस्था  हैं  ।

 Setting  up  of  a  Sugar  Mill  in  Ghazipur  Uitar  Pradesh

 4614.  श  Sarjoo  Pandey:  Will  the  Minister  of  Agriculture  be  pleased  to  state  :
 (a)  Whether  the  Government  of  Uttar  Pradesh  have  sent  any  proposal  for  setting  up of  a  sugar  mill  in  Ghazipur  District,  Uttar  Pradesh  ;
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 (0)  if  so,  the  outlines  thereof  ;  and

 «(1  he  fram  the  Centra  Cinvernmeant
 (c)  the  nature  of  assistan  ce  SOugHt  from  the  Centra  1  च  uv  प्  141.

 The  Ministir  of  State  in  the  Ministry  of  Agriculture  (Prof.  She  Singh)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  A  1250  tonnes  cane  crushing  capacity  sugar  factory  is  proposed  to  be  set  up  in  the

 public  sector  by  the  U.  P.  State  Sugar  Corporation  Ltd.,  at  Nandganj,  Tehsil  Saidapur,  in

 District  Ghazipur.

 (c)  No  assistance  has  been  sought  from  the  Central  Government  for  setting  up  this

 factory.

 झनुसुचित
 जातियों  !  जन  जातियों  के  छात्रों  के  लिए  मंट्रिक-पदचातु  छात्रवृतियां

 4615.  श्री  बो  एस०  मूर्ति  :  कया  दिक्षा  श्रौर  समाज  कल्थाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  1968-69,  1969-70  शौर  1970-71  में  अनुसूचित  जातियों  ate

 सूचित  जन  जातियों  के  छात्रों  से  मेट्रिक-पदचातु  छात्रवृत्तियों  के  लिए  कितने  श्रावेदन  पत्र

 प्राप्त  हुए  ;

 re  .
 (a)  कितनी  छात्रवृत्तियां  मंज़ुर  की  "IR  ys

 इन  तीनों  वर्षों  में  कितना  घन  व्यय  किया  गया  3 ह  red

 इन  छात्रों  की  बढ़ती  हुई  शभ्रावइ्यकताएं  पुरी  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 दिक्षा  att  समाज  कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  Bo  एस०  :

 (*)  से  \
 निल

 aq
 ry

 श्रावेदन  पत्रों  की  कुल  प्रदान  की  गई  कुल  व्यय

 संख्या  वृत्तियों  की  कुल

 संख्या  लाखों  में  ) कि

 1968-69  166375  136853  750  43

 193000  17%. 1969-70  LFIUYY  1/04  00  867.50

 1970-71  205000  187000  1017.80

 anemone

 ये  ग्रनुमानित  अ्रांक ड़े  हैं  क्योंकि  राज्य  सरकारों  ।  केन्द  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  से  afar

 gine  दर्शाने  वाली  रिपोर्ट  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई
 है  ।

 राज्य  सरकारों  ।  केन्द्र  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  श्रपने-प्पने  वचनबद्ध  हिस्से

 से  अ्रधिक  किए  गए  सम्पूर्ण  अतिरिक्त  व्यय  को  भारत  सरकार  वहन  करती  है  ताकि  धन  की  कमी

 के  area  कोई  भी  पात्र  छात्र  क्वात्रवृत्ति  से  वंचित  न  रह  जाए  ।

 न्यू  मोती  दिल्‍ली  में  Falzzyt  के  से  लिया  जाने  वाला  जल-शुल्क

 4616.  श्रीमती  मुकुल  बनर्जी  :  क्या  निर्माण  ale  श्रावास  मंत्री  3  "1972  के

 उतारांकित  set  संख्या  1801  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr
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 seal  के  लिखित  उत्तर  12  वदाख  1894  (  )

 क्या  न्यू  मोती  नगर  कालोनी  दिल्‍ली  के  इन  FaTeUy  के  श्रलाटियों  को  पानी  के

 कनेक्शन  न  दिये  जाने  पर  भी  उनसे  पानी  का  शुल्क  लिया  जा  रहा  है  ;
 ग्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उनसे  लिये  जा  चुके  इस  शुल्क  को  लौटाने

 का  है
 ?

 नर्माण  शौर  ्रावास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आई ०  क  झ्ावं टियों

 को  सावंजनिक  नलों  से  जल  की  सप्लाई  के  प्रभारों  की  वसूली  समान  दर  पर  की  जा  रही  है  |

 दिल्‍ली  नगर  निगम  जल  प्रभार  वापस  करने  के  प्रत  पर  विचार क
 र  रहा है

 नमकीन  तर  क्षारयुक्त  भूमि  का  क्ष  त्रफल  त्ौर  इसे  खेती  योग्य  बनाने  के

 तरीके  का  विकास

 4617.  श्री  dtc  बी०  नायक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  कृषि  agate  परिषद्‌  के  केन्द्रीय  भू-लवणता  श्रनुसंधान  संस्थान  ने

 नमकीन  श्रौर  क्षारयुक्त  भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  के  किसी  नये  तरीके  का  विकास

 किया  है

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसी  कितनी  भूमि  बेकार  पड़ी  है  ;
 श्रोर

 उक्त  संस्थान  द्वारा  विकसित  इस  नये  तरीके  से  प्रत्येक  राज्य  में  भूमि  को  पुनः

 उपजाऊ  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  श्रौर  उठाये  जा  रहे  हैं  पौर  ऐसी  सम्पुरां  भूमि

 को  कब  तक  उपजाऊ  बना  दिया  जायेगा  ?

 जी  ati  लवशीय कृषि  मंत्रालय  में  रांज्य  मंत्री  श्रण्गासहिब  पी०  free)

 क्षारीय  मूमि  के  सुधार  के  लिए  15  मीटरी  टन  जिप्सम  को  प्रयोग  किया  गया  है  श्रौर  10-15

 सेंटीमीटर  भूमि  की  ऊपरी  तह  में  उसे  भली-भांति  मिश्रित  fear  गया  है  ।  जिप्सम  के  प्रयोग

 के  उपरान्त  सुस्थिर  कृषि-दास्त्र  पद्धतियों  को  अरपना  कर  तौर  या  जसी

 चावल  की  श्रधिक  उत्पादनदील  feet  शर  सोनाਂ  जसी  गेहूं  की  fara  का  प्रयोग

 करके  बारी-बारी  से  चावल-गेहूं  बोया  जाता  है  ।  फसल  उगाने  में  नाइट्रोजनपुरक  अ्रौर  फास्फेंटपूरक

 satay  की  श्रधिक  मात्रा  प्रयोग  में  लाई  जाती  है  ।  चावल  की  फसल  के  लिए  प्रति  हैक्टर  45

 किलोग्राम  जिंक  सल्फंड  के  श्राधारिक  प्रयोग  की  faorftar  की  गई  फसलों  की  पर्याप्त  श्रौर

 श्रधिक  निरन्तर  सिचाई  के  लिए  श्रच्छी  कोटि  के  जल  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  जहाँ  काफी  जल

 उपलब्ध है  वहाँ  15  मीटरी  टन  जिप्स  का  प्रयोग  करने  के  60  किलोग्राम  प्रति  हैक्टर

 बीज  दर  विशेषकर  जल  में  बीज  भिगोये  बिना  बोकर  ग्रीष्म  महीनों  में  सिचाई  कर  के  ढ्चा  फसल

 उगाई  जाती  है  160-70  दिन  की  बढ़ोतरी  श्रवधि  के  उपरान्त  चावल  के  प्रतिरोपणा  से  पुर्व  हरी

 खाद  देने  के  उद्द  इय  से  ढ्चा  फसल  में  हल  चलाया  जाता  है  ।  चावल  की  फसल  के  पबइचात  उसमें

 भ्रौर  जिप्सम  डाले  बिना  गेहूँ  वोई  जाती  है  ।  प्रघिक  जल  वाली
 भूमि

 में  श्रच्छी  निकास  प्रणाली

 का  होना  श्रावद्यक  है  |

 (  a
 यद्यपि  कोई  क्रमबद्ध  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  तथापि  मोटे  श्रनुमानों  से  पता

 चलता है  कि  लवराता
 अर

 क्षारीयता  स  लगभग  70  लाख  Sar SUNT  Qi  र  क्षेत्र  प्रभावित  eur  है  ।  इसमें
 से  झ्धिकांश  दो-तिहाई क्षेत्र  पदिचमी  उत्तर  राजस्थान  अर  गुजरात  के
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 foes

 क्षारीय  मंदानों  में  हैं  ।  शेष  क्षेत्र  श्रन्य  राज्यों  में
 जिनमें  से  कुछ  तट  के  साथ  ही  seer  की  भूमि

 है  ।
 लवणता

 श्र  क्षारीयता  से  प्रभावित  भूमि  का  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 re

 राज्य  का
 नाम

 aa
 लाख

 wHST  में

 उत्तर  प्रदेश  12.95

 12.14
 गुजरात

 पद्चिम  बंगाल  8.50

 7.20 राजस्थान

 पंजाब  6  88

 महाराष्ट्र  5.34

 हरियाणा  5  26

 उड़ीसा  4.04

 4.04 मंसुर

 मध्य  प्रदेश  4.24

 अ्रात्ध्र  प्रदेश  0.42

 दिल्ली  0.16

 केरल  0.16

 0.04 बिहार

 तमिल  arg  0.04

 ह

 कुल  69.49  लाख  एक्ड

 (70,00  लाख

 नाता  a

 हरियासा  शौर  पंजाब  जैसे  कुछ  राज्यों  ने  भूमि  सुधार  की  मागंदर्शी  परियोजनायें

 शुरू  करने  का  कायंक्रम  बनाया है
 ।  पांचवी  योजना  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  श्रनुसंधान  परिणामों

 के  श्राधार  पर  क्षारीय  ale  लवणीय  भूमि  के  सुधार  के  लिए  चुनींदी  arreatt  परियोजनायें

 शुरू  करने  का  विचार  है  ।  इस  श्रवस्था  में  यह  कठिन  है  कि  देश  में  लवणीय  भूमि  का

 कब  तक  सुधार  किया  जाएगा  |

 Provision  of  Separate  Water  Tapes  in  Servant  Quarters  of  M.  Ps.

 4618.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of

 ‘Works  and  Honsing  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3059  on  the

 17th  April,  1972  and  state  :

 (a)  The  number  of  such  servant  quarters  of  M.Ps.  under  the  charge  of  the  C.  P.  W.  D

 Enquiry  Offices  at  North  Avenue,  South  Avenue  aud  Ferozeshah  Road  which  have  been

 provided  with  separate  water  taps  inside  the  quarters  and  the  number  of  those  which  have  been

 provided  with  common  water  taps;  and
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 प्रइनों
 के  रि लिखित  उत्तर

 12
 1894 नए  एन

 (b)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  provide  all  the  servant  quarters

 with  separate  water  taps  inside  the  quarters
 ?

 The  Minisier  of  State  in  the  Ministry  of  Works  and  Housinr  (Shri  I.  K.  Gujral)  (a)  34

 servants  quarters  in  North  Avenue  and  South  Avenue  which  were  constructed  in  1968-69  have

 bathroom  and  W.C.  Hence  separate  taps  exist  inside  the  servants’ got  attached  kitchen,

 quarters.  The  remaining  299  servants  quarters  in  North  Avenue  and  South  Avenue  and  all  the

 107  servants  quarters  in  Ferozeshah  Road  which  were  constructed  earlier,  have  common

 bathrooms  and  water  closets.

 (b)  There  is  no  proposal  under  consideration  of  Government  to  provide  separate  water

 taps  inside  all  the  servants  quarters

 परिवार  नियोजन  विरोधी  सभ्मेलन

 4619.  श्री  वनमाली  पटनायक  क्या  स्वास्थ्य  श्रौर  रवार  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  पहला  परिवार  नियोजन  विरोधी

 सम्मेलन  हुआ था  ;

 यदि  तो  उसमें  क्या  प्रस्ताव  पास  gar  ;
 र

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 स्वास्थ्य  wit  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  (so  डी०पी०  aeztareata)

 सरकार  ने  इस  श्राश्यय  की  प्रेस  freq  देखी  हैं  ।

 सम्मेलन  में  पारित  किए  गए  संकल्पों  की  एक  प्रति  मांगी  गई  है  ।

 (7)  यह  प्रइन  नहीं  उठता  क्योंकि  संकल्प  प्राप्त  नहीं  हुए
 हैं

 तिलहनों  की  श्रावइयकता  तथा  उत्पादन

 4620  श्री  पी०  वंकटा  सुब्बया  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मांग  की  ater  तिलहनों  का  उत्पादन  कम  रहा  है  ;

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  प्रत्येक  ag,  इनकी  माँग  श्रौर  उत्पादन  के  ins

 क्या  हैं
 ?  wiz

 (7)  इनकी  श्रावइ्यकता  की  पति  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०  जी  साधारणतया

 पादन  माँग  के  श्रनुसार  नहीं  रहा  है

 खपत  के  व्यापक  ote  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  की  श्रनुपस्थिति  में  तथा  इस  तथ्य  को

 दृष्टिगत  रखते  हुये  कि  मांग  में  कुछ  हद  तक  श्राय  के  उपयोग  के
 प्रतिमानों

 फा जनसंख्या  में  कृषि  श्रादि  के  कारणा  परिवर्तन  होत  1  रहा
 SQ!  Gea  ras  eit में  तिलहन  की  परों

 का  सही  सही  अनुमान  लगान
 td  द  क  11  संभव  नहीं  है  1968-69  से  1970-71  तक  के  पिछले  तीन
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 वर्षों  में  पांच  प्रमुख  तिलहनों  के  उत्पादन  का  म्रनुमान  निम्नलिखित  है
 :

 बष  लाख  मीटरी  टत

 1968-69  6845  संशोधित

 1969-70  77,34  (  ee  ”  )

 1970-71  91,88

 aq  1971-72  के  लिये  इसी  प्रकार  का  श्रनुमान  श्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 झ्रावश्यकता  की  पूर्ती  के  लिये  निम्न  कदम  उठाये  गये  हैं  :

 (1)  मू  गफली  की  सघन  खेती  करना

 (2)  तोरिया-सरसों  पर  की  रोकथाम  के  लिये  व्यापक  वनस्पति  रक्षण  श्रभियान

 का  श्रायोजन  करना  |

 (3)  झारंडी  की  उत्पादनशी  किस्मों  का  वितार  करना

 (4)  ग्रीष्म  कालीन  मु  गफली  श्र  तिल  की  दोहरी  फसलों  के  श्रन्तगंत  सिजित  क्षेत्र  में

 वृद्धि  करना  |

 (5)  सोधावीन  तथा  सूरजमुखी  श्रादि  श्रपरम्परागत  तिलहनों  का  उपयोग  करना  ।

 (6)  उपयुक्त  क्षेत्रों  में  रेड  श्राय  का  पामਂ  के  बागान  लगाना  |

 (7)  इसके  अ्रतिरिक्त  पान  की  भूसी  श्रौर
 वक्षों  से  प्राप्त  होने  वाले  wer  गौरा

 तिलहनों  से  मिलने  वाले  तेल  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  प्रयत्न  किये  जा

 रहे  हैं  इसके  लिए  भी  प्रयत्न  किये  जा  रहे  इसके  लिये  साबुन  निर्माण  में

 वृक्षों  से  प्राप्त  होने  वाले  तथा  चावल  की  भूसी  के  तेल  के  प्रयोग*  पर  उत्पादन

 शुल्क
 में  छूट  देकर  वित्तीय  प्रोत्साहन  भी  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 तथा  वनस्पति  के  निर्माण  में  विनौले  ale  चावल  की  भूसी  के  तेल  के  प्रयोग

 चोनी  संबन्धी  दीघंकालीन  नीति

 4621  श्री  वेकटासुबया  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  उत्पादन  की  गति  श्रनिद्दिचत  रही  है  श्रौर  चीनी  सम्बन्धी  नीति  भी  प्रत्येक  ag

 बदलती  रही  है  ;

 क्या  देश  की  मार्ग  att  निर्यात  सम्बन्धी  श्रावश्यकताश्ं  को  दृष्टिगत  रखते  हुए

 चीनी  की  दीघंकालीन  नीति  बनाने  की  वाँछनोयता  पर  विचार  किया  गया  भ्ौर

 यदि  तो  इस  दिल्ला  में  श्र  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मुल्य  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  रान्यमंत्री  श्रौर  :  जी  हां  ।
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 श्रौर  जलवायु  संबधी  स्थितियों  में  wea  फसलों  से  प्रतिस्पर्द्धा

 झौर  गन्ने  से  चीनी  बनाने  की  बजाय  गुड़  तथा  खंडसारी  बनाने  गन्ने  से  गुड़  तथा  खंडसारी  बनाने  की

 बजाय  चीनी  बनाने  के  कारणा  चीनी  के  उत्पादन  में  सामयिक  उत्तार-चढ़ाव  की  दृष्टि  में  चीनी  के

 लिए  दीघंकालिक  नीति  बनाने  में  ये  जटिल  समस्यायें  अ्रन्तनिहित  हैं  ।  चीनी  उद्योग  के  राष्ट्रीयफररा

 की  माँग  के  संदर्भ  में  चीनी  उद्योग  के  बारे  में  गहराई  से  विचार  करने  के  लिए  1970

 में  नियुक्त  चीनी  उद्योग  जाँच  श्रायोग  से  यह  कहा  गया है  कि  वह  इस  समस्या  पर  भी  विचार

 करे  ।  गरने  के  उत्पादन  में  भारी  इसपे  खण्डसारी  श्रौर  चीनी  बनाने  संबंधी

 समस्या  का  श्रध्ययन  करना  श्रौर  इन  क्षेत्रों  में  संतुलित  विकास  करने  के  उद्द  दय  से  स्थायी  स्थिति

 लाने  के  लिए  सुभाव  देना  भी  श्रायोग  का  एक  विचारार्थ  विषय  है  ।  TANT  को  अगले  दस  से  पन्द्रह

 aq  से  श्रधिक  अ्रवरधि  के  लिए  चीनी  ate  संबंधित  उद्योगों  के  विकास  की  रूप-रेखा  के  सम्बन्ध  में

 भी  सुभाव  देना  है  ।  झायोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  इस  मामले  पर  विचार  किया  जायगा  |

 जहां  तक  गन्ना  उत्पादकों  को  लाभकारी  मूल्य  देने  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  ग्राधिक

 नियंत्रण  या  विनियंत्र  की  नीति  झपनाई  है  जिसके  ata  चीनी  कारखाने  सरकार  द्वारा  निर्धाद्ति

 गन्ने  के  न्यूनतक  मूल्य  से  अधिक  मुल्य  दे  सकते  हैं  ।

 न्रान्द्र  तट  के सछुभ्रों  के  गांवों  सें  सड़क  निर्माण  सम्बन्धी  परियोजना  प्रतिवेदन

 4622,  श्री  के  कोडंडा  रामी  रेड्डी  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  ग्रान्प्र  सरकार  ने  राज्य  के  तटवर्ती  जिलों  में  agar  के  गावों  में  सड़कों  के

 निर्मारा  के  लिए  4  करोड़  रुपये  का  परियोजना  प्रतिवेदन  भेजी  हैं  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  मामले  पर  fasaara  कार्यक्रम  के  प्राधिकारियों  से

 विचार  fang  किया है  ;  अर

 यदि  तो  उक्त  प्राधिकारियों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  रा  य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  हाँ  ।

 नहीं  ।  fazarara  कार्यक्रम  खाद्य  श्रनाजों  के  रूप  में  सहायता  प्रदान

 करता  है  जिसका  श्रमिकों  को  उनकी  मजदूरी  के  भाग  के  रूप  में  वितरण  कर  दिया  जाता

 जबकि  राज्य  सरकार  ने  परियोजना  के  लिये  मशीनों  इत्यादि  की  पूति  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  के  लिये  प्रार्थना  की  है  ।  राज्य  सरकार  को  सूचित  कर  fear  गया  है  कि  जब  तक

 सामग्री  प्रौर  नकद  मजदुरी  का  व्यय  राज्य  सरकार  द्वारा  वहन  नहीं  किया  जाता  तब  तक  fasa

 खाद्य  कार्यक्रम  के  साथ  परियोजना  की  सहायता  के  लिये  प्रदन  उठाये  जाने  की  कोई  सम्भावना

 नहीं है  ।

 meq  ही  नहीं  होता  ।

 विद्याखापक्तनस  में  मत्स्य  पत्तन  पर  व्यय  के  लिये  मन्जुरी

 4623.  श्री  के०  कॉंडया  रामी  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ore  सरकार  ने  विद्याखा  पत्तनम  में  मत्स्य  पत्तन  पर  होने  वाले  व्यय  की  श्रनुमति
 तथा  भजूरी  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  था  ;  az
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 यदि  at,  तो  इस  संबंध  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  शरीर  केन्द्रीय  सरकार  की

 इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 कुषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  momar  पी०  जी

 मीन-उद्योग  wee  प्रदेश  ने  1971  में  हमें  परियोजना  रिपोर्ट

 की  एक  प्रति  भेजी  थी  ।  संचालन  प्राधिकारी  अर्थात  विशाखापत्तनम  पत्तन  न्यास  ने  इस  रिपोर्ट

 पर  विचार  नहीं  wa:  यह  1971  में  उनकी  N, WaT  गई  ।  पत्तन  न्यास  की

 विस्तृत  टिप्पणी  197]  में  प्राप्त  हुई  आर  इंस  मंत्रालय  द्वारा  परिवहन  मंत्रालय  के  साथ

 faarz-fanat  करने  पर  परियोजना  की  जांच  की  गई  ।  विशाखापत्तनम  प्तन  न्यास  परियोजना

 के  qaqa  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  के  लिये  कुछ  भ्रपेक्षित  किया  गया  ।

 उपरोक्त  पत्र  में  पत्तन  न्यास  प्राधिकारियों  ने  विद्याखापत्तनम  बन्दरगाह  के  लिये  मुद्रित  परियोजना

 रिपोर्ट  में  प्रस्तुत  किये  गये  2,20  करोड़  रुपये  के  मूल  श्रनुमान  की  तुलना  में  3,075  करोड़

 रुपये  की  श्रनुमानित  लागत  का  एक  संशोधित  संक्षिप्त  प्रावक्लन  भेजा  है  ।  पत्तन  न्यास  द्वारा

 सम्मितित  की  गई  नई  मदों  विचार  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  भेजने  के  नौपरिवहन  तथा

 जहाजरानी  मंत्रालय  के  साथ  faarc-fanat  करने  पर  स्वीकृत  किया  जाना  है  ।

 मांगे  गये  पत्तन  न्यास  से  दिनांक  22-4-72  को  प्राप्त  हुए  पत्र  में  इसका  स्पष्टीकरण  |

 विदेशों  में  पु  जी  निवेश

 4624.  श्री  मातंण्ड  fag:  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  में  विदेशों  में  प्रौद्योगिक  उपक्रमों  में  fara  भारतीय  पु  जी  लगाई  गई  ;  ate

 1970-71  att  1971-72  में  स्वदेदा  भेजे  गये  लाभांशों  का  sata  क्या  है  ?

 faa  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  सी०  :  1970  तथा  1971

 के  दौरान  विदेशों  में  33  संयुक्त  उद्यमों  की  स्थापना  के  संबंध  में  भारत  सरकार  द्वारा  मंजूरी  दी

 गई  थी  ।  इसमें  लगभग  3.8  करोड़  रुपये  की  भारतीय  पूजी  का  fata  श्रन्तग्रेंस्त  है  |

 (a)  वर्ष-वार  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  प्राप्त  जानकारी  के  विदेशों  में  हमारे

 सभी  संयुक्त  उद्यमों  द्वारा  लाभांशों  के  रूप  में  प्रभी  तक  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  49.27  लाख  रुपये

 अजित  किये  गये  हैं  ।

 12  डाउन  दिल्‍लो-हावड़ा  ऐक्सप्रेस  में  चुनार  तक  एक  बौगी  का  लगाया  जाना  ।

 4625  कुमारी  कमला  कुमारी  :  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  विचार  12  डाउन  दिल्‍ली -हावड़ा  एक्सप्रेस  के  साथ  चुनार  तक  एक  बौगी

 लगाने  का  तथा  बाद  में  इसे  पालामऊ  att  मिर्जापुर  में  होकर  चलने  वाली  पसेन्जर  गाड़ी  के  साथ

 गरवा  रोड  ।  डाल्टनगंज  तक  जोड़ने  का  श्रौर

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  कर  दिया  ज  गोया att  ज

 taal  के  :  जी  नहीं  ।

 sea  नहीं  उठता
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 adie  विद्य,त  सहकारिता  समितियों  द्वारा  उत्पन्न  करने  को  योजना

 4626.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  सिंचाई  शर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  सरकार  गाँवों  में  ग्रामीरा  विद्य,त  सहकारिता  समितियों  द्वारा  विद्य/त

 उत्पन्न  करने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 यदि  तो  उक्त  योजना  के  अ्न्तगंत  विहार  के  गांवों  में  भी  विजली  दी  जा

 शौर

 न  थी नन मे
 (7)  क्या  उक्त  योजना  के  अन्तगंत  बिजली  का  कनेक्शन  लेने  q  गले  छोटे  किसानों  को

 कोई  सहायता  दी  जा  रही  है  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्यत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ  से  (a):  भारत

 सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  का  ग्राम  जिसकी  स्थापना

 1969  से  की  गई  पांच  पाइलट  ग्राम  faa  सहकारी  संस्थाश्नों  की  स्कीमों  जिनमें  से  area

 मसुर  श्रौर  उत्तर  प्रदेश  राज्यों  में  प्रत्येक  में  एक  धन  दे  रहा

 इन  सहकारी  संस्थाश्रों  को  राज्य  विद्यत  बोर्डों  द्वारा  सप्लाई  की  गई  थोक  विद्यूत  की  खरीद  करने

 शौर  उन्हें  ग्रामों  अर  पंपसेटों  के
 विद्य  तीकरण

 श्रौर  घरेलू  रोशनी  ale  लघु  एवं  कृषि  उद्योगों

 के  लिए  विद्युत  की  व्यवस्था  के  लिए  परियोजना-क्षेत्रों  में  fara  के  प्रघण  भ्रौर  वितरण  की

 जिम्मेदारियां  सौंपी  गई  हैं  निगम  देश  के  श्रन्य  क्षत्रों  में  श्र  श्रधिक  ग्राम  faa a

 ताशों  की  स्थापना  करने  श्रौर  उन्हें  धन  देने  पर  विचार  कर  रहा  इस  संबंध  में  विहार

 राज्य  विद्युत  बोर्ड  ने  पटना  जिले  में  एकंगर  सराह  में  एक  पाईलर  ग्राम  विद्यू/त  सहकारी  संस्था

 की  स्थापना  का  प्रस्ताव  भेजा  निगम  ने  एक  मुल्याँकन  समिति  की  स्थापना  की
 है

 जो

 संगठन  के  सभी  पहलुग्रों  की  ate  पांच  पाइलट  ग्राम  faa  सहकारी  TEITAT  के  मौजूदा

 पालन  की  जाँच  wer  बातों  के  देश  में  शर  श्रधिक  ग्राम  faa  सहकारी  सस्थाग्रों

 की  स्थापना  के  लिए  मागंदर्शक-रेखाएँ  gar  के  उद्देदय  से  कर  रहा  है  ।  विहार  राज्य

 विद्यत  बोड़  की  स्कीम  की  जांच  निगम  द्वारा  स्थापित  समिति  की  सिफारिशों  के  परिप्रेक्ष्य  में

 की  जाएगी  ।  समिति  की  सिफारिशों  के  लगभग  7  महीनों  में  निगम  को  प्रस्तुत  किये  जाने  की

 आगया  है  ।

 ्रल्युमिनियम  उद्योगों  को  सप्लाई  की  जाने  वालों  बिजली  की  दर

 4627.  कुमारी  कमला  कुमारी  :  सिचाई  ate  विद्युत्‌  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 देश  में  सभी  एल्युमिनियम  उद्योगों  को  किस  दर  पर  बिजली  सप्लाई  की

 जाती  है  :

 क्या  एल्युमिनियम  उद्योग  की  जिस  दर  पर  बिजली  सप्लाई  की  जाती  है  वह

 न्यूनतम  है  अर  किसानों  को  जिस  दर  बिजली  सप्लाई  की  जाती  है  वह  श्रधिकतम  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारा  हैं  ?
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 a

 सिचाई  श्रौर  faze पुत  मंत्रालय  में  (a
 ब
 बजनाथ  :  विभिन्न  राज्यों

 में  ग्रल्युमिनियम  उद्योग  |  के  लिए  चाज की की  जाने  वाली  बिजली  दरें  नीचे  दी  जाती  हैं

 वा

 पसे/युनिट  में  श्रौसत

 राज्य
 mie

 केरल  #  1.24  ह
 (66  Fo

 #  1.23  (110  के०

 1.90  जमा  220  के ०  ato मसूर  पारेषण  वृद्धि  संबंधी

 व्यय |

 उडीसा  2.39

 तमिल  नाइ  3.24

 1.52

 उत्तर  प्रदेश  1.997717  पर  55  Por.
 ba  bd |  वट  जल

 विद्युत
 श्रौर  दोष  की  पूर्ति  wat

 ताप  विद्युत-जनन  से  (135  मेगावाट-श्रौसत

 लागत  लगभग  6
 पैसे  श्राती

 डी०  वी०  सी०  *  5.28

 दरों  से  संबंध  में  बातचीत  चल  रही

 ्रौर  (  राज्य  बिजलीं  बोर्डों  को  यह  रश  fa  वे  विद्युत-जनन  की

 पारेषण  ्रौर  सप्लाई  पर  स्थिर  रहते  हुए  विभिन्‍न  वर्गों  के  को  दी  जाने  वाली

 बिजली  सप्लाइ  की  दरें  निश्चित  करें  ।  कृषकों  को  विद्युत  की  सप्लाई  अनाम  तौर  पर  400  alex

 पर दी  जाती  है  जिसमें  उच्च  वोल्टता  से  पारेषण  ate  निम्न  वोल्टता  पर  वितरण  का  व्यय

 हग  होता  है  जबकि  भारी  उद्योगों  को  विद्युत  की  सप्लाई  उच्च  बोल्टता  पर  ही  जाती

 है  ।  श्रौद्योगिक  उपभोवताश्रों  के  मामले  में  सप्लाउ  की  वोल्टता  न्यूनतम  मांग  श्रौर  खपत  श्रौर

 थार  तत्व  aie  श्रधिक  होति  हैं  ।  इन्हीं  कारणों  से  ्रल्युमिनिय्रम  उद्योग  जसे  विद्युत  के  उपयोग

 वाले  प्रकृष्ट  इंटेन्सिव  )  उद्योग  के  लिए  टैरिफ  कृषि  कार्यों  की  तुलना  में  कम  हैं  ।

 क उपभोक्ताग्रों  को  चाज़  की  जाने  वाली  बिजली-दरें  ही  श्राम  तौर  पर  सबसे  अधिक  होती

 किवेदरें  जौकृषकों  से  चाज  की  जाने  वाली  होती  हैं  ।  उन  लघु  उद्योगों  के  लिए  जिनहें  ली

 atezar  पर  विद्युत  की  सप्लाई  की  जाती  जिस  पर  किसानों  को  दी  जाती  है
 विद्युत  की  दरें

 या  तो  वही  या  अधिकांया  राज्यों  में  उनसे  afar  होती  हैं  ।

 Incidents  of  Theft,  Dacoity  and  Kidnapping  of  Girls  on  Central  Railway

 28.  Shri  G.C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  incidents  of  theft,  dacoity  and  kidnapping  of  girls  on  the  Central

 Railway  during  1970-71;

 (b)  he  number  of  cases  in'which  culprits  were  arrested  and  action  was  taken  against
 them;  and
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 (c)  the  remedial  steps  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :

 (a)  Thett  5973  cases

 Dacoity  15  cases

 Kidnapping  Nil

 1759  cases  were  detected  in  which  1868  culprits  were  arrested.  Out  of  which

 1405  were  convicted.  Besides,  19  railway  employees  were  punished  departmentally.

 (c)  (i)  Almost  all  night  passenger  trains  are  being  e  orted  by  Government  Railway

 Police  in  the  affected  sections.

 (ii)  Unobstrusive  watch  is  being  kept  by  the  Railway  Protection  Force/Govern-

 ment  Railway  Police  on  the  activities  of  known  criminals.

 (iii)  Important  yards  and  Godowns  are  guarded  by  the  Railway  Protection

 Force  round  the  clock.

 crime  in  passenger (iv)  Liaison  is  maintained  with  the  State  Police  for  check

 trains.

 Rural  Electrification  Schemes  Recommended  By  Madhya  Pradesh.

 4629.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 State:

 (a)  whether  some  new  projects  for  rural  electrification  have  recently  been  sent  to  the

 Central  Government  by  the  Government  of  Madhya  Pradesh;

 (0)  ifso,  the  salient  features  thereof;  and

 (c)  the  decision  taken  by  Government  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.  N.  Kureel)

 (a)  to  (c):  The  Rural  Electrification  Corporation  which  has  been  setup  in  the  Central  Sector
 since  July  1969,  provides  additive  finances  to  the  State  Electricity  Boards  for  implementation

 of  rural  electrification  schemes.  Up  io  March,  1972,  the  Corporation  has  sanctioned  16

 schemes  in  Madhya  Pradesh  envisaging  loan  assistance  of  Rs.  8.54  crores  for  the  electrification

 of  37051  pumpsets  and  759  villages.  Out  of  these,  8  schemes  relate  to  backward  areas  which

 36  rural  electrification  schemes  of  the have  been  provided  loans  on  concessional  terms.

 Madhya  Pradesh  Electricity  Board  estimated  to  cost  about  Rs.  14  crores  for  the  electrification

 of  1435  villages  and  40208  pumpsets/tubewells  are  pending  consideration  of  the  Rural  Electri-

 fication  Corporation.  These  are  being  examined  in  accordance  with  the  criteria  laid  down  by
 the  Corporation  and  will  be  taken  up  individually  for  sanction,  depending  upon  the  availability
 of  funds  for  sanction  of  such  schemes  of  Madhya  Pradesh  and  other  State  Electricity  Boards.

 Closure  of  Textile  Mills  in  Madhya  Pradesh

 4630.  Shri  Dixit  Will  the  Minister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  sick  textile  mills  along,  with  their  locations  clos«  d  down
 in

 Madhya  Pradesh  during  1969-70;

 (b)  the  number  of  the  mills  taken  over  by  the  National  Textile  Corporation  during
 the  said  period;  and

 taken  ?
 (c)  the  number  of  workers  retained  on  their  respective  jobs  asa  result  of  the  action
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George)  :

 (a)  New  Bhopal  Textiles  Ltd.,  Bhopal  and  Burhanpur  Tapti  Mills,  Burhanpur  in

 Madhya  Pradesh  closed  down  for  short  periods  during  1969-70.

 (b)  No  mill  in  Madhya  Pradesh  has  been  taken  over  by  the  National  Textile

 Corporation  during  1969-70.

 (c)  Does  not  arise.

 नमदा  जल  विवाद

 4631.  श्री  नेकारिया  :
 कया  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 श्री  TAAATS  मेहता  :

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  गुजरात  श्रौर  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मस्त्रियों  द्वारा  व्यक्त

 किये  at  इन  विचारों  का  पता  है  कि  वे  नर्मदा-जल  विवादों  को  सौहादंपुरण  ढंग  से  हल  करने  के

 इच्छुक  है  ;  श्रौर

 क्या  उक्त  मामले  का  समाधान  करने  के  लिए  तीनों  मुख्य  मन्त्रियों  की  एक  बैठक

 बुलाने  के  लिए  पहल  करने  का  सरकार  का  विचार  है  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्य/त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेजनाथ  :  प्रेस  रिपोर्ट

 देख  ली  गई  है  ।

 की क डी  NT यदि  राज्य  सहायता  चाहेंगे  तो  केन्द्रीय  सरकार  को  उ  ष्  हायता  करने  में  प्रस  चता

 ही  होगी  लेकिन  पहल  राज्यों  को  ही  करनी  पड़ेगी  ।

 Construction  of  an  over-bridge  between  Bhusaval  and  Itarsi  (  Central  Railway)

 4632.  Shri  Dixit:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 where an  over-bridge  is
 (a)  whether  there  is  any  Station  between  Bhusaval  and  Itarsi

 being  constructed;  and

 (b)  if  so,  the  name  thereof  and  the  time  by  which  it  will  be  com  pleted  ?

 (b)  Does  not  arise.
 The  Minister  of  Railways  (Shri

 K.  Hanumanthaiya):  (a)  No.

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  केरल  में  बिजली  परियोजनाओं  का  निर्मा

 4633.  श्री  बयालार  क्या  सिंचाई  att  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  केरल  में  कुछ  पन  बिजनी  परियोजन  ों  के  निर्माणा  को  कुछ

 शर्तों  पर  अपने  हाथ  में  लेने  का  विचार  कर  रही  है
 ।

 यदि  तो  कया  गात  रखी  गई  है  oes  उन  पर  केरल  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 है  ;  श्रौर

 प्रस्ताव  इस  समय  किस  अवस्था  में  हैं  ?
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 1894  (1%) )

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेजनाथ  Hite) :
 केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  केरल  में  किसी  नई  त  परियोजना  के  निर्माण  को  हाथ  में  लेन ेका  इस  समय  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 alt  प्रदन  नहीं  उठता  |

 दूरगामी  रेलगाड़ियों  को  गति  का  बढ़ाया  जाना

 4634.  थी  fazaqata  भुनकुतवाला  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे  बोर्ड  के  भूतपूर्व  चेयरमैंन  ने  दूरगामी  रेलगाड़ियों  की  गति  बढ़ाने  के

 लिए  ate  योजना  बनाई  झी

 क्या  तब  इस  प्रस्ताव  को  त्याग  देने  का  निणंय  किया  गया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ।

 रेल  मंत्री  Fo  क  ह्  ' |

 श्रोर  जी  नहीं  ।

 साड़ी  तथा  तौलिपे  बनाने  के  लिये  हथकरघा  उद्योग  को  एकाधिकार

 4635.  श्री  वाई०  ईदवर  रेड्डी  :  व्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  तमिलनाडू  सरकार  के  इस  निर्णय  का  पता  हैं  जिसमें  उसने

 साड़ी  तथा  तौलिये  बनाने  के  लिये  हथकरघा  उद्योग  को  एकाधिकार  देने  की  बात  कही  है

 ताकि  हथकरघों  के  बुनकरों  में  बढ़ती  हुई  बेरोजगारी  को  कम  किया  जा  सके

 यदि  तो  क्या  श्रन्य  राज्यों  को  ऐसी  ही  कायंवाही  करने  के  लिये  परामशं  देने  हेतु

 कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचारधीन  है

 क्या  तमिलनाडु  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  ऐसी  किसी  कायंवाही  के  बारे

 में  कोई  श्र  सुभाव  दिये  हैं  जो  हथकरघा  उद्योग  के  हित  में  हैं  ;  ्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया
 है  ?

 विदेशी  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  ato  च् जाज |  sit  नहीं  ।  फिर  भी

 कुछ  किस्मों  की  साड़ियों  तथा  तौलियों  का  उत्पादन  पहले  ही  हथकरघों  के  लिए  सुरक्षित

 कर  दिया  गया  है  ।

 saa  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।
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 कडप्पा  atte  कोदूर  के  लिए  माल  डिब्बे

 4636.  श्री  argo  ईश्वर  रेडडी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 येरागुन्तला  रेलवे  स्टेशन  से  मु  THA  का  श्रायल  केक  श्रौर  तेल  के  बीजों  के

 कड़प्पा  रेलवे  स्टेशन  से  हल्दी  भ्रौर  कोटूर  रेलवे  स्टेशन  से  वेराइट्स  के

 परिवहन  के  लिए  वर्ष  में  झौसतन  कितने  माल  डिब्बों  को  श्रावश्यकता  होती
 हैं  श्रौर  1969,  1970

 भ्र  1971  में  स्टेशन-वार  शर  वष॑-वार  कितने  माल  डिब्बे  उपलब्ध  कराये  गये  अर

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्या  कायवाहो  की  गई  है
 ?

 रेल  मंत्री  कृ०  येरागुन्तला  रेलवे  स्टेदान  से  THT  के  तेल

 खली  श्रौर  तिलहन  के  कड़प्पा  रेलवे  स्टेशन  से  हत्दी  श्रौर  कड्र  रेलवे  स्टेशन  से  वेराइटिस

 के  सकलन  के  लिए  एक  वर्ष  के  दौरान  श्रषेक्षित  माल  डिब्बों  की  श्रौसत  संख्या  शर  1969-70

 ग्रौर  1971  में  उन  जि सों  से  लादे  गये  माल  डिब्बों  की  संख्या  नीचे  बतायी  गयी  है
 bee

 ay  के  दौरान  ग्रपेक्षित  माल  लादे  गये  माल  डिब्बों  की  संख्या

 डिब्बों  की  श्रौसत  संख्या  1969  1970  197]

 येरागुन्तला

 1)  मुंगफली  का  तेल  250  157  309  274

 (1i)  खली  360  247  506  328

 (iii)  तिलहन  190  171  175  227

 कड़प्पा

 इमली  170  150  178  176

 कुड्रु
 1396

 वेराइटिस  1300  जै  नौ  av  1113  1446

 क  en  aD  ————

 1969,  1970  और  1971  के  दौरान  लदान  लगभग  साथ  के  साथ  होता  रहा

 इन  जिन्सों  का  लदान  सन्तोषजनक  स्तर  पर  हो  इसके  लिए  पुरा  प्रयास  किया  जा  रहा  है  |

 नई  रेलवे  लाइनों  के  लिए  श्रान्घ्र  प्रदेदा  सरकार  द्वारा  प्रस्ताव

 4637.  श्री  वाई०  ईदवर  रडडी  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  श्रान्ध्न  प्रदेश  में  नई  रेलवे  लाइने  बिछाने  के  लिए  श्र

 प्रदेश  सरकार  से  कितने  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 \  श्राध्न  प्रदेश  सरकार  द्वारा  सुभाया  गया  प्राथमिकता  क्रम  क्या  है  ;

 इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  aa  तक  क्यां  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रल  मन्त्री  (ait  क  :
 से

 (7)  wis  प्रदेश  सरकार  ने  जिस  श्रग्रता

 क्रम  में  नई  लाइनों  के  बिछाने  का  सुभाव  दिया  है  उनसे  सम्बन्धित  प्रस्तावों  तथा  उनकी  वर्तमान
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 स्थिति  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 वर्तमान  स्थिति लाइन  का  नाम

 (1)  नागाजुन  साथर  के  रास्ते  श्रोंगल  से  सिकन्दराबाद  नाडिकुडे  तक

 हैदराबाद  तक  मंचरेला  खंड  के  श्रायान  परिवतंन  एक  नयी

 लाइन  बिछाने  के  लिए  सर्वक्षण  कायें  पूरा  हो  चुका

 शर  सवक्षण  रिपोर्टों  की  जांच  रेलवे  बो  रा

 की  जा  रहो  है  ।  इस  जांच  के  पूरा  हो  जाने  के  बाद

 ही  इस  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कोई  विनिइचय

 fear  जायेगा

 (2)  वैलडिल्‍्ला  से  को  ठेगुड़म  तक  1965  में  किए  गए  सवक्षणो ंसे  पता  चला  कि  इस

 लाइन  का  श्रौचित्य  तभी  होगा  जब  दण्डकारण्य  क्षेत्र

 में  बड़े  पैमाने  पर  उद्योगों  का  विकास  हो  जाये  जिसके

 लक्ष्ण  अभी  तक  नहीं  दिखाई  दे  रहे  हैं  ।

 (3)  मद्राचेलम  रोड  कोब्यूर  1966  में  किये  व्यावहारिकता  एवमु  लागत  TeyATAI

 से  पता  चला  था  कि  यह  लाइन  लाभकर  नहीं  होगी  ।

 फिर  भी  श्रध्ययन  रिपोर्ट  को  हाल  ही  में  ग्रद्यतन

 बना  लिया  गया  है  इस  अ्रद्यतीकरणा  के  भ्रनुतार

 यह  रेल  सम्पर्क  wat  भी  अत्यधिक  श्रलाभकर  होगा

 फिर  रेलवे  aes  द्वारा  इस  समय  इस  रिपोर्ट  को

 जांच  की  जा  रही  है  !

 (4)  निज्ाामाबाद-पेडापल्लि  पूर्ववर्ती  जांच-पड़ताल  से  पता  चला  था  कि  वित्तीय

 ष्टि  से  इस  लाईन  का  निर्मा  करना  उचित  नहीं

 होगा  ।  mata  की  वतमान  कठिन  स्थिति  के  कारण

 इस  लाइन  के  बारे  में  विचार  नहीं  किया  जा

 रहा है

 गु तक्ल  डिविजन  के  ब्लाक  सिगनल  aaa,  सिगनल  एण्ड

 ITA HT  aaaea  ौर  इलट्रिक॒फिटस  के  बतनमान

 4638.  श्री  argo  ईदवर  रेडडी  क्या  रेल  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिणी  रेलवे  में  गुतक्ल  डिविजन  में  सिगनल  तथा  दूर  संचार  विभाग  में  काम

 कर  रहे  ब्लाक  सिगनल  सिगनल  एण्ड  न्टलांकिन  मेनटेनस  wie  इलेक्ट्रिक  फिटर

 की  संख्या  कितनी-कितनी

 उनके  वेतनमान  क्या  हैं

 6  झौर  7  1970  को  डिविजनल  सिगनल  शौर  दूर  संचार  इंजीनियरों
 के  साथ  संयुक्त  वार्ता  में  सी०  एम०  टी०  fo  द्वारा  जिन  सिद्धान्तों  पर  निराय  किया  गया  था
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 उनके  भ्रनुसार  उनके  वेतनमानों  को  न  बढ़ाये  जाने  के  क्या  कारा  हैं  ;  श्रौर

 वेतनमानों  के  कब  तक  बढ़ाये  जाने  की  सम्भावना  है
 ?

 रेल  मंत्री  ao  :  at

 ब्लाक  सिगनल  waters  175-240  €पये

 (afa  कुदाल

 सिगनल  अनुरक्षक  130-212  रुपये  10

 कुशल

 110-180  रुपये ब्लाक  सिगनल  अनुरक्षक

 सिंगनल  ate  इंटरलाकिंग  अनुरक्षक  |

 110-180  रुपये  28 मान्त्रिक

 110-180  रुपये  7 इलेक्ट्रिक  फिटर
 )

 ्रौर  जवकि  इन  पदों  के  ग्रेड  बढ़ाने  के  प्रस्तावों  जांच-पड़ताल  की  जा  रही

 1971  में  बिजली  ate  यांत्रिक  सिगनल  श्रनुरक्षकों  को  उपयुक्त  वेतनमान  प्रदान  करने

 के  सम्बन्ध  में  रेलवे  NS  द्वारा  निर्देश  जारी  किये  गये  थे  ।  इन  श्रादेशों  के  agar  विभिन्न

 कोटियों  का  दर्जा  बढ़ाने  श्रौर  उपयुक्त  वेतनमान  प्रदान  करने  का  काम  हो  रहा  है  ग्राद्या

 31-7-1972  तक  यह  काम  पुरा  हो  जायेगा  ।

 दक्षिण  रेलवे  में  पुछताछ  एवं  ग्रारक्षण  saat  की  कामशियल  इंस्पक्ट्रों  के  रूप  में  पदोन्नति

 4639.  श्री  पन्नालाल  बारूपाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 दक्षिणी  रेलवे  में  डिविजन-वार  गत  एक  वर्ष  में  कितने  पूछताछ  एवं  श्रारक्षण  क्लर्कों

 को  रु०  450-575  के  ग्रेढ  में  कामशियल  इंसपेक्टरों  के  रूप  में  पदोन्नत  किया  गया  ;

 क्या  उनके  पास  कामशियल  इंसपेक्टरों  के  पदों  के  लिए  अ्रपेक्षित  wear  थी  ;  atz

 यदि  तो  उनकी  पदोन्नत  किये  जाने  के  क्या  काररा  हैं  ?

 रेल  मंत्री
 के  :  से  मुख्यालय

 में
 370-475

 रुपये
 मान  की  पूछताछ  श्रौर  श्रारक्षण  सम्बन्धी  वरिष्ठतम  महिला  मुख्य  पयंवेक्षकों  को  अस्थायी

 रूप  में  6  माह  की  जांच  के  अधार  पर  पदोन्नत  किया  गया  है  ।  उपयुक्तता  की  जांच  कर  लेने  के

 बाद  उन  पदों  पर  उन्हें  बने  रहने  के  विषय  में  विनिश्चय  किया  जायेगा  ।

 मंडलों  में  किसी  को  भी  पदोन्नति  नहीं  किया  गया  है  ।

 दक्षिरण  रेलवे  में  वाश्गिज्यिक  निरोक्षकों  के  पदों  पर  पदोन्नति

 4640.  श्री  पर्नालाल  वारुपाल :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 '

 दक्षिण  रेलवे  गत  एक  वर्ष  में  कुल  कितने  जांच  तथा  ग्रारक्षरण

 क्लरककों  की  रु०  450-575  के  ग्रेड  वाले
 वाणिज्यिक  निरीक्षकों  के  पर्दों  पर  पदोन्नति  हुई  हैं  ;
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 क्या  वारिजज्यिक  निरीक्षकों  की  पदों  के  लिए  पास  श्रपेक्षित  श्रंहतांएं

 थी  ;  alt

 यदि  तो  उनको  पदौन्नत  किये  जाने  के  क्यां  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  क्‌०  :  से  :  मुख्यालय  में  पूछताछ  ale  श्रारक्षण  के

 लिए  370-475  रु०  के  वेतनमान  की  दो  वरिष्ठतम  महिलों  मुख्य  पथवेक्षकों  को  weal  रुप  से

 पद्रौन्नत  fear  गया  है  अर  छः  महीने  के  ष्  परीक्षण  की  अ्रवधि  रखी  गयी है  उनकी

 उपयुक्तता  की  परीक्षा  लेने  के  बाद  ही  इन  पदों  पर  उनके  बने  रहने  के  बारे  में  निरांय  किया

 जायेगा  |

 मंडलो  में  किसी  व्यवित  को  पदोन्नत  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 साल्ट  कॉंटाराऊ  मद्रास  मंडल  (afarar  में  वारिणज्यिक

 वलकों  की  कसी

 4641.  श्री  पन्नालाल  वारुपाल  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणा  मद्रास  मंडल  के  साल्ट

 काटपाडि  ate  इण्डियन  aaa  कम्पनी  साइडिंग  मद्रास  स्टेशनों  के  वनों  की  भारी

 कमी है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 प्रत्येक  स्टेशनों  में  कुल  कितने  वाशिज्यिक  aaa  ञ ्  ;  att

 स्टेशनों  पर  1971  से  1971  तक  महीनेवार  कुल  कितने

 वैगन  प्राप्त  हुए  थे  तथा  भेजे  गये  थे  ;  कुल  कितने  बैन  प्राप्त  हुए  ate  तैयार  किये  कुल

 कितने  बीजक  जारी  किये  गये  तथा  दिये  गये  श्रौर  कुल  कितने  माल  डिब्बों  से  माल  उतार  कर

 दूसरे  डिब्बों  में  चढ़ाया  गया  ?

 "
 रेल  मंत्री  के०  :  से  + चक

 इस  में  कृपया  श्री  चन्द्रिका

 प्रसाद  द्वारा  18-4-1972  को  लोक  सभा  में  पूछे  गये  श्रतारांकित  प्रइन  3210  का  उत्तर  देखें  ।

 एक  विवरण  संलग्न  हैं  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०

 1911/72]

 Supply  of  Power  to  Villages  in  Sriganganagar  District

 4642.  Shri  Pannalal  Barupal:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  power  be  pleased
 to  State  :

 (a)  The  number  o  village  n  Sriganganagar  District  to  be  supplied  with  electric
 Power  during  1972-73  ;  and

 Suratgarh  and  Matili  in  Distt.
 (b)  the  time  by  which  electric  power  will  be  supplied  to  the  Tehsils  of  Hanumangarh,

 installed  there  ?
 Sriganganagar  to  enable  the  farmers  to  energise  the  tubewells
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel):

 (a)  Out  of  1538  villages  in  Sriganganagar  District,  209  have  been  electrified  up  to
 31.  3.72.  Additive  finances  have  been  provided  by  the  Rural  Electrification  Corporation  for
 rural  electrification  in  Sriganganagar  District.  Loan  assistance  of  about  Rs.  5.25  lakhs  has
 been  sanctioned  by  the  Rural  Electrification  Corporation  in  August  1971  for  the  electrification
 of  34  villages  and  574  pumpsets  in  the  District.  The  work  of  electrification  of  23  additional
 villages  in  Sriganganagar  District  is  in  progress  during  the  current  year  1972-73.

 (b)  Hanumangarh  and  Suratgarh  Tehsil  headquarters  have  already  been  electrified.
 Matili  is  not  a  Tehsil  headquarter.  Two  villages  namely  Matili  Khichran  and  Matili  Saran  in
 Hanumangarh  Tehsil  are  not  electrified.  The  Survey  of  these  two  villages  has  begun  ;  the  time
 by  which  the  electrification  of  these  villages  would  be  taken  up  can  be  indicated  after  the  survey
 has  been  completed.

 Proposal  for  Hydro-Electric  Project  in  Kargil

 3 464  Jo  Shri  Kushok  Bakula:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state  :

 (8)  The  time  by  which  the  proposed  hydro-electric  project  in  Kargil  is  likely  to  be

 undertaken  ;  and

 (b)  the  expenditure  to  be  incurred  thereon  and  the  generation  capacity  thereof  ;

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.N.  Kureel :

 (a)  A  preliminary  scheme  report  covering  the  Suru  Hydro  Electric  Project  near

 Kargil  has  been  prepared.  Decision  regarding  execution  of  the  Project  can  be  taken  after  certain

 further  investigations  which  are  in  hand.

 (b)  The  project  is  estimated  to  cost  Rs.  7  crores  and  will  have  an  installed  capacity
 of  9600  kw  comprising  four  units  of  2400  kw  each.

 Programme  for  Developing  Irrigation  Facilities  in  L  &  ६  ढ  हिप  &  क

 4644,  Shri  Kushok  Bakula:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  Whether  Government  are  chalking  out  any  comprehensive  programme  for

 developing  irrigation  facilities  in  ladakh  on  the  Japanese  pattern  ;  and

 (b)  if  so,  the  broad  outlines
 thereof

 and  the  acreage  of  land  likely  to  be  irrigated

 under  the  new  scheme  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel) :

 (a)  &  (b)  It  is  reported  that  the  Jammu  and  Kashmir  Government  is  trying  to  develop

 irrigation  facilities  in  Ladakh  by  lift  pumps  through  the  Cooperative  Societies.  This  is  however,

 still  in  an  experimental  stage.

 कानपुर  सेन्ट्रल  गुड्ज  AS  में  सामान  उतारने  चढ़ाने  के  ठेके  के  बारे  सध्यस्थ  निणांय

 4645.  श्री  ईइवर  चौधरी  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेससं  बलवस्तराय  मंगल  ने  कानपुर  सेन्ट्रल  गुड्स  दौड  में  माल  उतारने  चढ़ाने

 '  मध्यस्थ  faut  के  लिए  श्रावेदन-पत्र  दिया के  ठेके  के  बारे  में  हुए  करार  के  खण्ड
 33

 के
 श्र

 था ;
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 यदि  तो  पार्टी  द्वारा  रेलवे  के  विरुद्ध  किये  गये  दावों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  एकमात्र  मध्यस्थ  ने  इस  बीच  झपना  फेसला  दे  दिया  है  शरीर  यदि  तो  इसका

 सारांश  क्या  झ्रौर

 क्या  मध्यस्थ  के  फंसले  को  न्यायालय  में  चुनौती  देने  का  प्रस्ताव  है  ?

 ||
 | रेल  मन्त्री

 क
 :  जी  हां

 11031.00  रुपये  के  दावे  ।

 विवाचक  ने  ठेकेदार  के  पक्ष  में  :  1031.00  रुपये  का  fara  दिया  हैं  ?

 रेल  प्रशासन  द्वारा  विवाचक-निणंय  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  जांच  पूरी  हो  जाने  के

 बाद  ही  विनिइचय  किया  जायेगा  कि  उक्त  निरांय  को  चुनौती  दी  श्रथवा  नहीं  ।

 उत्तर  रेलवे  के  फीरोजपुर  ate  दिल्‍ली  मण्डलों  के  स्टेशनों  पर

 माल/पासंल  चढ़ाने  व  उतारने  के  ठेके  के  बारे  में  मध्यस्था  करने  के  लिए

 mada  करने  वाली  पार्टिया

 4646.  श्री  ईइवर  चौधरी  :  क्या  रेल  eat  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  उत्तर  रेलवे  के  फीरोजपुर  श्रौर  दिल्‍ली  मण्डलों

 के  स्टेशनों  पर  माल/पार्सल  चढ़ाने  व  उतारने  के  ah  के  बारे  में  मध्यस्था  करने  के  लिए  कित

 पार्टियों  ने  श्रावेदन  किया  है  ;

 किन  पार्टियों  के  अ्रनुरोध  स्वीकार  किये  गये  थे  :

 किन  पार्टियों  ने  मध्यस्थ  की  नियुक्ति  करने  के  लिए  न्यायालय  में  श्रावेदन  किया  है

 श्रौर  सरकार  को  इन  मामलों  में  बचाव  के  लिए  कितना  व्यय  करना  पड़ा  है  ;  श्रौर

 श्रनावश्यक  सुकदमेवाजी  से  बचने  के  लिए  सरकार  का
 क्या

 उपचारात्मक  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मन्त्री  कण  हनुमन्तया )  पार्टियों  के  नाम  इस  प्रकार  हैं

 मेससं  जोधपुर  ।

 2  मेससं  गनपत  राय  सहगल  एण्ड  फिरोजपुर

 3  मेससं  वजीर  चन्द  एण्ड  दिल्‍ली  |

 4  wad  हसीन  कोश्नापरेटिव  लेवर  एण्ड  कन्स्ट्रक्शनस्‌  सोसाइटी  दिल्‍ली  ।

 मेससं  श्रार ०  बी०  रोची  राम  खत्तर  एण्ड  दिल्‍ली  ।

 मेसस  एस०  गोपाल  एण्ड  दिल्‍ली  |
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 1.  Fae  हथीन  कोग्रापरेटिव  लेबर  एण्ड  कस्ट्रक्शनसू  सोसाइटी  दिल्‍ली  |

 hes tome  मेससं  वी०  रोची  राम  खत्तर  एण्ड  aio,  दिल्‍ली  |

 3.  ् मेसस  एस०  Trott  एण्ड  Ho,  दिल्‍ली  ॥

 फिरोजपुर  की  मेससं  गनपत  राय  सहगल  एण्ड  Fo,  से  विवाचक  की  नियुक्ति  के

 लिए  दो  मौकों  पर  न्यायालय  से  प्राथना  की  ।  एक  मामले  में  305-75  रुपये  खर्च  हुए  ।  दूसरे

 मामले  के  ad  के  सम्बन्ध  में  पता  नहीं  क्योंकि  रेलवे  एडवोकेट  ने  aa  तक  पैसा  नहीं  मांगा  है  ।

 बातचीत  करके  ठेकेदार  के  साथ  विवाद  तय  करने  के  लिए  पुरा  प्रयास  जाता

 है  और  ठेकेदारों  द्वारा  विवाद  के  सम्बन्ध  में  निम्न  प्राधिकारियों  के  निणंयों  के  विरुद्ध  की  गई

 अपीलों  पर  हमेशा  सहांनुभुतिपुर्वक  श्रौर  निष्पक्ष  भाव  से  विचार  किया  जाता  है  ।  इसके  अलावा

 प्रत्येक  रेलवे  में  विधि  शाखा  खोली  गयी  है  जिसके  प्रधान  gat  agar  प्राप्त  विधि  श्रधिकारी  होते

 है  जिनकी  सलाह  विवाचन  के  लिए  प्राप्त  प्रत्येक  श्रावेदन  के  सम्बन्ध  में  ली  जाती  है  ताकि  श्रनावइ्यक

 मुकदमेबाजी  से  बचा  जा  सके  ।

 ate  प्रदेश  में  रुई  के  मुल्य  में  कमी

 4647.  sit  वाई  ईइवर  रेट्टी  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  रुई  के  मुल्य  में  अत्यघिक  कमी  के  ava  प्रदेश  के

 किसानों  में  व्याप्त  चिन्ता  श्रौर  रोष  की  ate  दिलाया  गया  था  ;  झ्नौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 व्यापार  मन्त्रालय  में  3q-Arat  go  alo
 :  जी

 भारतीय  रुई  निगम  ने  सरकार  द्वारा  निर्धारित  उचित  क्रय  कीमत  पर  श्रान्घ्र  प्रदेश

 में  रुई  खरीदना  भ्रारम्भ  कर  दिया  है  ।  खरीद  के  काम  को  तेजी  से  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 दूर  संचार  विभाग  में  कनिष्ठों  की  भारप्राही  कार्यों  के  लिये  नियुक्ति

 4648.  श्री  ZtoUAo  लक्ष्मणन्‌  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  में  डी०  argo  alo  Ato  एम०  टी०  शौर  डी०  सी
 ०

 gto  एम०  |  सी०  मद्रास  के  नियंत्रण  के  श्रन्तगंत  कायें  कर  रहे  दो  वरिष्ट  दूर  संचार  पतिपादकों

 को  भारग्राही  कार्यों  के  लिए  age  भेजा  गया  है  श्रौर  तदुपरान्त  उन्हे  श्रस्थायी  रूप  से  मद्रास  स्थित

 मुख्यालय  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  जब  कि  उनसे  कहीं  श्रधघिक  कनिष्ठ  डी०  श्राई०  सी ०

 ्रो  एम०  |  टी०  श््रौर  डी०  श्राई०  सी०  ्रो ०  एम०  |  मद्र।स  में  उपलब्ध  हैं  ।

 क्या  ऐसे  भारग्राही  कार्यो  के  लिये  कनिष्ठों  को  नियुक्त  करने  की  वर्तमान  नीति

 का  उल्लंघन  करके  ऐसा  किया  गया  था  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  श्रौर  :
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 गुड्डर  स्टेशन  पर  दो  उपयुक्त  दूर-संचार  अझनुरक्षकों  को  श्रस्थायी  रूप  विदिष्ट  महत्वपूर्ण

 कार्यो  के  लिए  तैनात  किया  गया  था  ।  परन्तु  वे  भारग्राही  कार्यो  पर  वहीं  भेजे  गये  थे  ।  ऐसा

 मान  नीति  के  विरुद्ध  नहीं  किया  गया  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 इतवारी  के  गुड्स  तथा  Tas  हैंडलिंग  ठेकेदार  द्वारा  मजदूरों  को  सेवामुक्त  किया  जाना

 4649.  श्री  प्रजीज  इमाम  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 WIS
 =r

 हावड़ा क्या  1964  से  1970  के  वर्षों  के  दौरान  इलाहबाद  लेबर  स

 द्वारा  इतवारी  में  गुड्स  तथा  हैंडनिंग  के  ठेकेदार  को  पकड़  लियो  गया

 क्या  ठेकेदार  ने  करार  के  खंड  20  के  उल्लंघन  में  श्रपने  अ्रघीन  काम  कर  रहे  भ्रनेक

 कमेंचारियों  को  सेवामुक्त  कर  दिया

 क्या  ठकेदार  द्वारा  लेबर  कोट  के  fray  के  श्रनुसार  मजदूरों  को  मजूरी  का  भुगतान

 किया  गया  है  ait  यदि  तो  क्या  प्रद्यासन  ने  करार  के  श्रनुसार  ठेकेदार  को  दी  जाने  वाली

 राशि  में  से  उस  राशि  को  वसूल  करने  का  प्रबन्ध  किया

 क्या  ठेकेदार  द्वारा  मजदूरों  के  सेवा  मुक्त  करने  की  कार्यवाही  किये  जाने  के

 स्वरूप  वहां  पर  हड़तालें  हुई  जिससे  गाड़ियों  को  लम्बी  ग्रवधि  तक  रुकना  पड़ा  wiz  भारी

 वुल्क  देना  पड़ा  ;  श्रौर

 इसके  परिरामस्वरूप  कितना  विलम्ब-दुल्क  वसूल  किया  गया  गया  wiz  यदि

 शुल्क  बसुल  नहीं  किया  गया  तो  इसके  क्या  काररा  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  1-4-63  से  31-8-66  तक  इतवारी  स्टेशन  पर

 माल  सम्हलाई  का  ठेका  qagq  इलाहबाद  लेबर  सप्लाई  हावड़ा  के  पास  था

 से  करार  की  वह  उपधारा  18  थी  न  कि  20  जिसके  त्रन्तगंत  ठेकेदार  द्वारा

 वैध  कारणों  के  भ्रतिरिक्त  किन्हीं  अन्य  कारणों  से  श्रमिकों  को  सेवा  से  हटाने  का  निषेध  किया  गया

 है  ।  वेतन  वृद्धि  की  मांग  के  सिलसिले  में  श्रमिकों  ने  इतवारी  स्टेशन  पर  15-4-66  से  5-4-  66

 तक  काम  बन्द  कर  जिसके  परिणामस्वरूप  माल  डिब्बे  रुके  रहे  श्रौर

 लगाया  गया  श्रम  न्यायालय  द्वारा  जारी  किये  गए  किसी  पंचाट  की  जानकारी  रेल  प्रशासन  को

 नहीं  है  ।  वसूली  का  प्रदन  नहीं  उठता  |

 श्रप्रैल  1966  में  3501.00  रुपये  झोर  मई  1966  में  1674.50  रुपये  का

 yen  ठकेदार  से  वसूल  किया  गया

 श्रनुसचीवीय  कर्मचारियों  की  श्रधिवाधिकी  तिथि

 4650.  श्री  रामश्रबतार  शास्त्री  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  दक्षिण  रेलवे  के  ग्रनुसचिवीय  कममेंचारी  श्री  ए०  पितनुमानी
 के  मामले  में  29  1971  को  श्रपने  निर्णाय  में  यह  कहा  था  कि  श्रनुसचिवीय  कर्मचारियों

 य  नला बनया की  अधिवाधिकी  की
 तिथि

 son बेना  किसी  शर्तें  तथा  विभेद  के  Vv  0  ay
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 (a)  क्या  इलाहबाद  उच्च  न्यायालय  ने  श्री  बी०  पी०  हेड  ao  एस०  झो०

 लखनऊ  के  मामले  में  श्रपने  fata  में  कहा  था  कि  938  के  पूर्वावाद  के  कमंचारियों

 का  वर्गीकरण  भारत  के  संकिधान  के  श्रनुच्छेद  14  ate  16  का  उल्लंघन

 और  :

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रल  मंत्री  के  जी  नहीं  ।  दक्षिणा  मध्य  रेलवे  के  श्री  wo  पितचुमानी

 के  मामले  में  29-10-71  को  दिये  गये  श्रपने  निराय  द्वारा  सर्वोच्च  न्यायालय  ने  23-12-67  को

 नियम  2046  के  नोचे  afrafasz  नोट  का  कुछ  aa  काट  दिया  है  श्र  सम्बद्ध

 नियम  में  तदनुसार  Tatar  कर  दिया  गया  है  ।  संदोधित  नियम  के  WaTa-Heqat  atx

 भूतपूर्व  रियासती  रेलवे  श्रनुसचिवीय  जिन्होंने  सभी  प्रकार  से  भारत  की  सरकारी  रेलों

 के  नियमों  से  श्रधिशासित  होने  का  विकल्प  दिया  था  श्रौर  जो  नियम  2046  11  में

 उल्लिखित  शर्तों  को  पुरा  पूरा  करते  60  वर्ष  की  आयु  तक  सेवा  में  बनाए  रखे  जाने  पात्र  हैं  ।

 जी  एक  मात्र  न्यायाधीस  के  निर्णय  के  अनुसार  ।

 एक  मात्र  न्यायाधीश  के  निर्णय  के  विरुद्ध  इलाहाबाद  उच्च  न्यायालय  के  मंडल

 लखनऊ  बैंच  के  समक्ष  एक  विशेष  atte  दायर  कर  दी  गयी  है  श्रौर  मामला  अमी  eaQrareata  है  |

 दिल्‍ली  में  क्लेम  इंसपेक्टरों  तथा  क्लेम  ट्रेसरो  को  Fate ct  का

 क्लेम  श्राफिस  उत्तर  alder

 4651.  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कलम  श्राफिस  उत्तर  रेलवे  से  सम्बन्धित  क्लेम  इन्सपैक्टरों  तथा  क्लेम

 ट्रेसरों  कि  दिल्‍ली  सैक्दानों  के  श्रतिरिक्त  सैक्शनों  पर  काय  कर  रहे
 नगर  प्रतिकरात्मक

 भत्ते  का  लाभ  देने  के  लिए  दिल्‍ली  में  क्वाटर  दिये  गए  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तर  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है
 ?

 रल  मंत्री

 val
 a ये  सम्बद्ध  T# -  भी  दावा

 (i)  उत्तर  रेलवे  के  दिल्‍ली  स्थिति  दावा

 क्षक  का  मुख्यालय  जो  दिल्‍ली  क्षत्र  के  खण्डों  पर  काम
 न

 कर  रहा  दिल्ली

 में  नहीं  रखा  गया  है  ।

 (ii)  दावा  अन्वेषक  जो  खोये  हुए  माल  की  faazfarat  को  इकट्ठा  करते
 हैं

 श्रोर

 समस्त  रल-व्य्वस्था  पर  ताछ  का  काम  करते  उनका  मुख्यालय  face

 में  निर्धारित है  ।

 खण्डों  से  सम्बन्धित  खोये
 दावा  प्रन्वेषकों  के  कार्य  की  प्रकृति  यह  है  कि  उन्हें

 SAINT  ba  च्  र  मामलों  के  सम्बन्ध  में  जांच  पड़ताल  के  लिए  ऐसे  स्टेशनों

 हुए  माल  की  faacigat  की
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 पर  भी  जाना  पड़ता  है  जो  उनके  कार्यक्षेत्र  की  सीमा  के  अन्तगत  a  आते  बल्कि  समग्र  उत्तर  रेल

 व्यवस्था  पर  फले  हुए  हैं  ।  इसलिए  यह  र  के  हित  में  कि  इस  कोटि  के  कमंचारियों  का

 मुख्यालय  दिल्‍ली  में  ही  रखा  जाये  ।

 कलकत्ता  में  चलचित्र  निर्यात  कन्द्र

 4652.  शी  प्रिय  रंजन  दास  मु  शी

 कया  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  के  बाहर  झाधुनिक  शरीर  उत्तम  कोटि  के  बंगाली  चलचित्रों  की  बढ़ती  हुई  मॉग

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  पूर्वी  भारत  के  लिये  कलकत्ता  में  चलचित्र  निर्यात  केन्द्र  खोलने  त्र  सरकार

 का  विचार  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Vo  Alo

 भारत  सरकार  ने  भारतीय  चलचित्र  निर्यात  निगम  नामक  की  एक  संस्था  पहले  ही  बम्बई

 में  स्थापित  कर  ली  है  जिसका  मुख्य  काम  सभी  भाषाश्रों  की  भारतीय  फिल्मों  का  निर्यात  बड़ाना

 है  ग्रौर  यह  ग्रावव्यक  नहीं  समभा  जाता  कि  बंगाली  fara  के  निर्यात  के  काम  को  देखने  के  लिए

 क्षत्रीय  केन्द्र  स्थापित  किया  जाए  |

 माखड़ा  प्रबन्धक  बोर्ड  हारा  ata  का  निलाम

 46  53  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  क्या  सिचाई  ate  विद्य  तू  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  भाखड़ा  प्रबन्धक  बों  के  अधिकारी  उनके  द्वारा  सावंजनिक  रूप  से  नियुक्त  भूमि

 को  नीलाम  करना  चाहते
 हैं

 क्या  अधिकारियो ंके  लिए  यह  श्रावइ्यक है  कि  वे  संबंधित  राज्य  सरकार  के

 उपयुक्त  को  ऐसी  भूमि  साँप  दें  जेसा  कि  पंजाब  सरकार  के  स्थायी  आदेश  संख्या  28  में  कहा  गया

 है  तथा  स्वीकृति  किया  गया  है  शौर  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 क्या  नीलामी  के  विरुद्ध  सरकार  को  कोई  श्रव्यावेद  प्राप्त  हुझ्ा  श्रोर

 )  यदि  तो  उस  पर  सरकार  ने  क्या  faa  लिया

 सिचाई  श्र  faza  मंत्रालय  में  श्री  बेजनाथ  करील  उपमंत्री

 के  उपबंध  भाखड़ा  प्रबंध पंजाब  भूमि  प्रशासन  पुस्तिका  के  स्थायी  area  संख्या  28

 बोर्डे  पर  लागु  नहीं  होते  क्योंकि  यह  एक  सर्वाधिक  निकाय  a  कि  हिमाचल  प्रदेश

 सरकार  का  कोई  विभाग  |

 क जी

 भाखड़ा  प्रबंध  बोर्ड  को  सलाह  दे  दी  गई  कि  यदि  qa  स्थायी  मुश्रावजे  की  उस

 रकम  को  लौटा  दें  जो  वे  पहले  प्राप्त  कर  हैं  या  उनकी  श्रोर  से  राज्य  सरकार  यह  पेशकदा
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 करे  कि  वह  भ्रदा  किए  गए  मुग्रावजे  की  रकम  को  परियोजना  को  लौटा  कर  इन  जमीनों  को  ले

 तो  इन  जमीनों  की  नीलामी  का  झाग्रह  न  करें  ।

 Sale  of  Third  Class  Tickets  at  Stations  between  Dhanbad  and  Dehri-on-Sone

 (Eastern  Railway)

 4654.  Shri  Ishwar  Chaudhry  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  the  passangers  are  not  given  Third  Class  tickets  for  Express  trains  and
 are  compelled  to  purchase  First  Class  tickets  at  the  Stations  falling  between  Dhanbad  and

 Dehri-on-Sone  in  Eastern  Railway  when  third  class  compartments  are  attached  to  the  trains

 runaing  on
 the  section;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  Government  would  provide  the  facility  of  travelling  on  third  class

 tickets  to  the  passengers  in  between  the  said  Stations;  and

 if  so,  by  what  time  and  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  Third  Class  Mail/Express

 tickets  are  issued  to  passengers  subject  to  distance  restrictions  applicable  to  certain  Express

 trains  as  notified  in  the  Time  Table.  These  distance  restrictions  do  not  apply  to  all  Mail  and

 Express  trains  running  on  Dhanbad-Dehri-on-Sone  Section.  No  body  is  compelled  to  purchase

 First  Class  ticket.

 (b)  The  distance  restrictions  on  certain  Express  trains  have  been  imposed  to  avoid

 inconvenience  to  long  distance  passengers  by  overcrowding.

 (c)  This  facility  already  exists  in  some  of  the  Express  trains  and  all  the  passenger
 trains  running  on  the  section.

 (d)  In  view  of  reply  to  part  (c)  above,  the  question  does  not  arise.

 भारतीय  दल  की  श्रफ्रीका  के  देशों  की  यात्रा

 4655.  भी  श्रीकिशन  मोदी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  एक  भारतीय  सरकारी  दल  ने  हाल  ही  में  TAHT  के  कई

 देशों  की  यात्रा  की  थीं  ;

 यदि  ही  तो  इस  यात्रा  का  उद्दइय  क्या  था  ;  श्रौर

 क्या  भारतीय  दल  ने  विकासशील  देवों  को  कहा  है  कि  वे  चिकसित  देशो  के  द्वारा

 व्यापार  करने  के  स्थान  पर  ्रापस  में  सीधे  संबंध  स्थापित  करें  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  के  उपमंत्री  To  सी०  :  जी  हां  ।

 यात्रा  का  मुख्य  उदय  यह  ar  कि  ये  देश  भारत  द्वारा  श्रायोजित  किये  जा  रहे

 तृतीय  एशियाई  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्य।पार  मिला  1972  में  भाग  लें  ।

 इस  बल  ने  wer  बातों  के  साथ  विशेषत  :  सान्टियागो  में  तृतीय  अंकटाड  के

 इस  समय  चल  रहे  aa  के  वीरान  विकासशील  देशों  के  बीच  व्यापार  विस्तार  श्र  श्राथिक

 सहयोग  सम्बन्धी  मामलों  पर  विचार-विमदं  किया
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 कांच  का  निर्यात

 4656,  at  चिन्तामणि  aifara at  :  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  काँच  के  निर्यात  से  प्रति  ag  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की

 हुई  ?

 ~ fa zt  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  Vo  Ato  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कांच  के  निर्यात  निम्नोक्त  श्र का  र १  @S, ्
 eu

 लाख  रुपये  मे ं)

 1969-70  61

 (970-71  ——_—  नय  72

 1961-72  42

 ara  )
 ‘SR  त  ्  ह

 सारतीय  sqafaat  द्वारा  मलयेशिया  में  कारखानों  को  स्थापना

 4658.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  क्या  दिदेदा  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ह  "| axrvatr थ क क  य  उपक्रमियों  ने  मलयेशिया  के  सहयोग  से  उस  देश  में  कारखाने

 स्थापित  किये  हैं  ;

 यदि  at,  तो  किस  प्रकार  के  कारखाने  स्थापित  किये  गये  हैं  श्रौर  उनमें  क्या  माल

 निर्मित होता  है  ;

 उन  भारतीय  उपकमियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  कारखाने  स्थापित  कि

 हैं  अर

 भारत  को  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  जित  होने  की  सम्भावना  है  ?

 बिदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  To  सी०  जाजें  :  से  भारत  सरकार

 ने  मलयेशिया  में  संयुक्त  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिये  24  भारतीय  उद्यमियों  को  स्वीकृति  प्रदान

 की  है  ।  इनमें  से  चार  ने  पहले  ही  उत्पादन  शुरु  कर  दिया  है  शरर  शेष  20  कार्योन्विति  की  विभिन्न

 eg  उनका  ब्यौरा  fata श्रवस्थाओं  में  जिन  चार  TawaaAy
 ने  उत्पादन  शुरु  कर  दिया

 प्रकार  है
 a.

 भारतीय  उद्यमियों  के  नाम  किया  सम्भावक्ति  विदेशी  मुद्रा

 जाने  वाला
 माल ह  न  जात  कर  ee

 Ho  गोदरेज  एण्ड  —  मेन्य ु०  स्टील  फर्नीचर  लाभाँश  तथा  शुद्ध  बिक्री

 बम्बई  |  व्यबसाय  के  3  प्रतिशत

 की  दर  से  रायल्टी

 म ०  गुप्ता  मशीन
 सूक्ष्म  झ्रौजार  तथा  लाभांश  तथा  शुद्ध  बिक्री

 कलकत्ता  |  गंज  व्यवसाय  के  2  प्रतिद्यत

 की  दर  से  रायल्टी  ।
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 म०  पैरीज  कन्फेक्शनरी  मिष्टान्न  लाभांश  तथा  शुद्ध  बिक्री

 लि०  मद्रास  ।  व्यवसाय  के  2  afar

 की  दर  से  रायल्टी  ॥

 म०  बिड़ला  ब्रदर्स  सूती  कपड़ा  लाभाँश  तथा  प्रबन्ध

 कलकत्ता  1  झर  तकनीकी  सेवा

 शुल्क  1

 ाा

 बीड़ी  का  f  ति

 4659.  शी  श्रार०  ato  बड़े  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तम्बाक्‌  निर्यात  dada  परिषद  ने  भारतीय  बीड़ी  लोकप्रिय  बनाने  श्रौर  उसका  विदेशों  में

 निर्यात  करने  के  लिये  क्या  विशेष  प्रयास  किये  हैं  ?

 विदेश  व्याप(र  eared  में  उपमंत्री  ए०  सी  तम्बाकू  निर्यात  qaqa

 जो  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  संस्था  वाजार  सम्बन्धी  जानकारी  का  प्रचार

 विदेशों  तथा  भारत  में  होने  वाली  प्रदर्शनियों  में  भाग  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल

 बाजार  सर्वेक्षण  प्रसारक  फोल्डरों  का  वितरण  करने  श्रादि  के  द्वारा  तम्बाकू  तथा  तम्बाकू

 जिस  में  बीड़ी  भी  शामिल  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  श्रनेक  उपाय  करती  है  ।  बीड़ी  के

 पंजीकृत  निर्यातकों  को  पेकिंग  माल  की  स्वीकृत  किस्मों
 के

 निर्यातों  के  जहाज  पर  मूल्य  पर

 है  । 2  प्रतिशत  arara  प्रतिपूर्ति  दी  जाती

 लौह  श्रयस्क  का  निर्यात

 4660.  श्री  राम  कंवर क  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  लोह  श्रयस्क  का  निर्यात  किया  गया  था  श्रौर

 और  उससे  कितनी  fazar  मुद्रा  अजित  की  गई  थी  ;

 कया  हाल  ही  में  लोह  अयस्क  के  निर्यात  में  कोई  कमी  झाई  है  श्रीर  यदि  तो

 कितनी  सीमा  तक  झाई  है  ;  श्रौर

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  3q-Weat  go  ato  :  1969-70,

 1970-71  तथा  1971-72  के  दौरान  100.45  करोड़  रु०  मुल्य  के  176.9  लाख  मे०

 115.24  करोड़  रु०  मुल्य  के  208.2  लाख  मे ०  टन  TAT  113.06  करोड़  रु०  मुल्य  के  209.4

 लाख  मे०  टन  लोह  शभ्रयस्क  का  निर्यात  किया  गया  |

 जी  fasq  इस्पात  उद्योग  में  इस  समय  मन्दी  चल  रही  जिसके

 स्वरूप  इस्पात  उत्पादक  देशों  ने  लोह  श्रयस्क  के  श्रायातों  में  कमी  कर  दी  ।  इसके  श्रतिरिक्त

 रिक  कठिनाइयों  का  भी  प्रभाव  पड़ा  है  ।  1971-72  के  लिये  निश्चित  245.0  लाख

 मे०  टन  के  मुल  लक्ष्य  के  मुकाबिले
 में  केवल  209.4  लाख  मे०  टन  का  निर्यात  किया  गया
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 areas  कठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा  भारत  से  लोह  श्रयस्क  का  अ्रायात  कम  न

 करने  हेतु  विदेशी  खरीदारों  को  राज़ी  करने  के  लिए  संगठित  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  अ्रजित  की  गई  भूमि  के  लिए  प्रतिकर  के  सदाय  के  सम्बन्ध  में

 संविद्यान  का  SAAT

 4661.  श्री  राम  कंवर  :  क्या  विधि  श्रौर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  विचाराधीन  भारत  के  संविधान  का  ऐसा  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव

 है  जिससे  सरकार  प्रतिकर  के  रूप  में  बाजार  मुल्य  दिये  बिना  किसी  भी  भूमि  att  सम्पत्ति  को

 भ्रजित  कर  सकती  है  ;  श्रौर

 यदि  at.  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 विधि  श्रौर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  vita  रसायन  मन्त्री  Tao  श्रार०  :

 ऐसा  कोई  सामान्य  प्रस्ताव  तो  विचाराधीन  नहीं  फिर  भी  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  जा

 चुका  है  जिसमें  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  जब  खुदकाइत  के  लिए  रखी  जा  सकने  वाली  भूमि

 की  अ्रघिकतम  सीमा  कम  कर  दी  जाए  तब  सरकार  के  लिए  यह  श्रावश्यक  नहीं  होगा  कि  बह  उस

 भुमि  के  लिए  बाजार  मूल्य  पर  प्रतिकर  का  संदाय  करे  जो  विधि  का  dated  करने  से  भूमि  की

 अधिकतक  सीमा  से  श्रधिक  होगा  श्रौर  ग्रजित  कर  ली  जाए  |

 इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  विवरण  26  1972  को  इस  सदन  में  पुरःस्थापित

 किए  गए  संविधान  (saat  1972  में  दिया  गया  हैं  ।

 भारत-पाकिस्तान  युद्ध  का  भारत  के  निर्यात  पर  प्रभाव

 4662.  थ्री  चिन्तामरिग  पाणिग्री  :  कया  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  में  हुए  भारत-पाकिस्तान  युद्ध  का  भारत  के  निर्यात  पर  क्या  ग्रसर  पड़ा  है  ;

 श्रौर

 इसमें  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 fade  व्यापार  मन्त्रालय  में  34-AaT  To  सी०  :  तथा  :

 1971  में  भारत  पाकिस्तान  युद्ध  के  दौरान  ग्रान्ति रिक  परिवहन  प्रणाली  पर  झधिक  भार  पड़ने

 तथा  नौवहन  के  श्रवसर  कम  होने  के  कारण  भारत  के  निर्यातों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ।  चू  कि

 युद्ध  एक  पखवाड़े  में  ही  समाप्त  हो  श्र्त  वे  कठिनाइयां  भ्रत्पावधघिक  थीं  शौर  wa  नौवहन

 ं
 को  भी  युद्ध  पूर्वे  स्तर  पर  पुन  चालू  कर  दिया  गया  है  ।

 भारतीय  sehen  संस्थान  के  कार्य  के  परिरामस्वरूप  निर्यात  में  वृद्धि

 4663.  श्री  पी०  चिततिबाबु  :  क्या  fazar  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  पैकेजिंग  संस्थान  के  काय  से  किन-किन  निर्यातोन्मुख  उद्योगों  को  लाभ

 पहुँचा  है  ;  शरीर
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 संस्थान  के  are  के  परिणामस्वरूप  निर्यात-व्यापार  में  कितनी  वृद्धि

 हुई  है
 ?

 विदेश  व्यापार  सन्त्रालय  में  उप-मत्री  To  ato  संबेष्टन  के  विकास  में

 भारतीय  पैकेजिंग  संस्थान  द्वारा  जिन  उद्योगों  को  सहायता  दी  गई  है  उनकी  सूची  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई

 निर्यात  बहुत  सी  बातों  पर  fade  करते हैं
 जिनमें  से  अच्छा  संवेष्टन  भी  एक  है  ।

 इस  सुध  रे  नए *  ५९  संवेष्टन  के  कारण  सीधे  निर्यातों  की  मात्रा  में  faa pare  एच्
 गी

 हुई  यह  बताना

 कठिन है  ।

 faavie न्य  ७

 प्रमुख  उद्योग  वस्तुए  जिन्हें  भारतीय  पेकेजिंग  संस्थान  द्वारा  सहायता  प्रदान  की

 गई  |

 1.  हत्के  इंजीनियरी  उद्योग  ada,  मोटर-गाड़ी  के  हिस्से

 ताम्बे  के  बिजली  का  मोटर  साइकिलें  तथा  उनके

 टेलिप्रिन्टर  में  लगे  उद्योग  भी  शामिल  हैं  ।

 भारी  इंजीनियरी  उद्योग  वस्त्र  मशीनों  के  th  fare

 दूर  संचार  बस  का  ऊपरी  ढांचा  शामिल  हैं  ।

 रासायनिक  पदार्थ  जिनमें  क॑ल्सियम  कार्बाइड  भी  शामिल  है  ।

 Rosia  वस्तुएं  जिनमें  एन्सर्थटिक  वस्तुएं  भी  शामिल  हैं  ।

 sy  aT  सम्बन्धी  सामान  जिनमें  ट्रथपेस्ट  भी  शामिल  है  ।

 श्रंगराग  जिसमें
 टैल्कम

 प।उडर  भी
 शामिल  है

 ।

 घागे  रेयन  टायर  © aTS  नायलन  तथा  रेशम  घागे  ।

 वस्त्र  जिसमें  मखमल  तथा  रेशम  शामिन  2  |

 सिले  सिलाये  परिधान  ।

 10  संवेष्टन  सामग्री  नालीदार  फाइबर  ठोस  रेशे  का  गत्ता  |

 ll.  साधित  खाद्य  qa  जिसमें  मक्की  का  wees  पाउडर  श्रादि  |

 12  सिगरेट  |

 13  aga  जिसमें  प्रश्नालन  पाउडर  गी ilk  |  ह  शामिल  है  |

 बस्तए 14  stat  से  बनी  q  oN  शीशियां  झादि  ।

 15  चमड़े  से  बना  जसे  जूते  ।
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 16
 fata:  हाथी  दांत  से  बनी  मूर्तियां  ।

 17  भ्रर्धात  अमरूद  श्रादि  ॥

 18  an
 अर्थात  बैंगन  तथा  कैप्सिकम  साधित  सब्जियाँ  तथा

 निर्जेलीक़ृत

 19  फुल  श्र्थात  गुलाब  |

 a बंगला  को  वाशिज्यिक  श्राघार  पर  परतीय  fact  भेजना

 4664.  श्री  प्रिय  रजन  दास  मुन्दी
 र

 :  कया  fata  ब्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 डा०  रोनेन  सेन  awa

 करेगे  कि  :

 क्या  बंगला  ear  की  बारिरि ज्यक क  AL  | है अ  पर  भारतीय  fest  भेजने  का

 किया  गया  ;  wiz

 यदि  at,  तो  इन  फिल्मों  के  नाम  क्या  है  ?

 विदेश  ब्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ait  To  सी०  :  तथा  :  भारत

 तथा  बंगला  देश  के  बीच  हुए  व्यापार  करार  में  बंगला  देश  को  15  लाख  रुपये  मूल्य  की  फिल्मों  का

 निर्वात  तथा  वहां  से  15  लाख  रु०  मुल्य  की  फिल्मों  का  श्रायात  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  |

 दोनों  सरकारों  के  बीच  यह  तय  हो  गया  है  कि  सिनेमा  फिल्मों  का  व्यापार  भारतीय  चलचित्र

 निर्यात  निगम  तथा  बंगला  देश  के  फिल्म  facia  निगम  द्वारा  किया  जायेगा  ।  बंगला  देवा  की  निर्यात

 की  जाने  वाली  विशिष्ट  feat  के  बारे  में  निरणाय  उपयु क्त  संगठनों  के  बीच  fear  जायेगा

 को  यात्रा  के  लिए  रियायती  टिकटें

 4665.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुन्शी  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  रेल  मन्त्रालय  ने  रेलवे  में  रियायती  टिकटें  देना  समाप्त  करने  का  निणंय  किया

 है  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  विद्यार्थियों  श्रौर  पेंशन  पाने  वाले  स्वतंत्रता  सेनानियों  को

 इससे  छूट  देने  का  है  ?

 रल  मंत्री  के ०  :  राइफल  चलाने  wie  नौका  विहार

 प्रतियोगी  दलों  का  स्वीकायें  रियावतें  खत्म  कर  दी  गयी  हैं  ।  श्रंघे  क्षय  श्रौर  केंसर  के

 रोगियों  को  छोड़कर  श्रन्य  व्यक्तियों  को  इस  समय  केवल  तीसरे  दर्जे  में  यात्रा  करने  की  रियायत

 स्वीकार्य  है  |

 तीसरे  दर्जे  की  रियायत  की  ग्रह्लयता  को  प्रतिबन्धित  करने  का  उपयुक्त  बिनिश्चव
 !

 |  है  द  स विद्यारधियों  पर  भी  arg  हैं  प  निरांय से  पहले  भी  स्वतंत्रया  संग्राम  के  पेंशनधारियों  को  किसी  दर्जे
 में  रियायत  नहीं  दी  जाती  थी  ।
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 गंगा  बेसिन  के  fan  TANT

 4666.  श्री  निहार  लास्कर  क  कया  सिंचाई  atc  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 शनी  प्रसननमाई  मेहता

 '

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सम्बदूध  विभिन्‍न  राज्यों  पद्य 4  सिचाई  are  बाढ़  नियंत्रण  योजनाश्रों

 के  समन्वय  अर  कार्यान्वयन  के  विचार  से  गंगा  बेसिन  के  लिए  एक  श्रायोग  का  गठन

 किया  हैं  ;

 यदि  तो  श्रायोग  के  निर्देश-पदों  ate  रचना  का  ब्यौरा  क्या  हैं  ;  wie

 अयोग  के  अस्तगंत  कौन-कौन  से  राज्य  ay  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ  :  से  गंगा

 बेसिन  जिसके  sata  उत्तर  पश्चिम  राजस्थान  we  मध्य

 प्रदेश  के  राज्य  ard  हैं  ।  भूमि-कटाव  ate  जल-निकास  की  समस्याश्रों  के  समाधान  के  लिए

 एक  संलकित  योजना  तेयार  करने  के  लिए  श्रौर  इसे  एक  समन्वित  रुप  में  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 भारत  सरकार  ने  गगाो
 बाढ

 निर्माण  श्रायोग  गठित  किया  है  ।

 mai  में  एक  पुरणंकालिक  श्रध्यक्ष  श्रौर  दो  एक  झायोजन  के  लिए  ate  दूसरे

 समन्वित  के  लिए  हैं  ।  इसके  बिहार  उत्तर  प्रदेश  ate  पश्चिम  बंगाल  के  रोज्यों  में  बाढ़

 नियन्त्रण  >  प्रथारी  मुख्य  इंजीनियर  arta  के  अंशकालिक  सदस्य  हैं

 के  कार्य  ये  हैं

 (1)  गंगा  वेसिन  के  लिए  बाढ़-नियंत्रणा  की  व्यापक  योजना  तैयार  करना  |  इस  प्रयोजन

 के  लिए  क्षेत्र-प्रन्वेषण  at  श्राकड़ा-मत्रणा  के  कार्य  गंगा  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड  के

 निदेशानुसार  राज्य  सरकारे  करेंगी  ;

 (2)  वेसिनवार  योजनाओं  में  सम्मिलित  निर्माण  कार्यों  के  कार्यान्वियन  के  लिए  एक

 चरणबद्ध  झर  समन्वित  कार्यक्रम  तेयार  करना  ;

 (3)  निर्माण  कार्यों  के  उचित  स्तर  तक  कार्यान्वयन  श्रौर  उनके  श्रनुरक्षण  का

 सुनिस्चय
 करना  ;

 (4)  बोड  के  विचारार्थ  जहाँ  कहीं  श्रपेक्षित  निर्मात-कार्यों  ar  वार्षिक  कायंक्रम

 तैयार  करना  पौर  लागत  का  नियतन  ;

 (5)  बाढ़  पूर्वानुमान  श्रौर  चेतावनी  लियों  का  प्रचालन  ;

 (6)  वाढ़  नियंत्रण  उपायों  के  निष्पादन  का  मुल्यांकन  ;  म्रौर

 (7)  सड़क  श्रौर  रेल-पुलों  के  नीचे  के  निकास-मार्गों  का  एक  श्रनुमान  तैयार  करना

 श्रौर  जल-निकास  संकुलता  को  समुचित  dina  तक  कम  करने  के  लिए  ब्यवस्था

 किये  जाने  वाले  श्रतिरिकत  जल-मार्गों  का  निर्धारित  करना  |
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 बंगलौर  नगर  में  स्टेदन  के  लिए  नर्वानिमित  भवन  में  चित्रकारी  हेतु  ठेका

 4667.  श्री  momratiga  mMzfaz  :  कया  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेंडर  बगलौर  नगर  में  स्टेशन  के  लिये  नवनिमित  भवन  की  दीवारों  में

 एनोसेम  छिड़कने  हेतु  ली  जाने  वाली  बहुत  ऊंची  दरों  की  ale  ध्यान  देने  में  श्रसफल  रही  थी  ;

 क्या  तदुपरान्त  चित्रकारी  ara  रोक  दिया  गया  था  ;

 क्या  ठेकेदार  ने  मध्यस्थता  की  माँग  की  थी  ;  श्रौर

 यदि  तो  ठेकेदार  को  कितना  धन  क्षतिपूर्ति  के  रुप  में  दिया  गया  था  ?

 रेल  मंत्री  कज  हनुमन्तेया  )
 :  जी

 जी  लेकिन  यह  ard  किसी  दू  एजेंसी  द्वारा  कराया  गया  था  ।

 जी  हां  ।

 56,707  रुपये  ।

 बनंपुर  ya  रेलवे  में  रलवे  की  भुमि  पर  श्रधिकृत  कब्जा

 4668.  श्री  अण्णासाहिब  mzfa2  :  कया  रल  मंत्री  यह  अताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 bass
 में  2,00,000  वर्ग  फीट से  afax क्या  दक्षिणा  ga  रेलवे  में  स्थित  बनेंपुर

 रेलवे  भूमि  पर  दो  गैर  सरकारी  फार्मों  ने  श्रनधिकृति  रुप  से  कब्जा  कर  लिया  था  ;

 इन  फर्मों  ने  भूमि  पर  कब  कब्जा  किया  था  ;

 रेलवे  प्रशासन  को  इस  श्रनघिकृत  कब्जे  का  पता  सबसे  पहले  कब  लगा  था  ;  ate

 इस  कब्जे  को  खाली  कराने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्री  के०  :  हां

 ate  :  उक्त  दो  फर्मो  ने  1956  श्रौर  1957  में  रेलवे  की  भूमि  पर  कर

 लिया  था  जिसका  पता  उन्हीं  वर्षों  में  लग  गया  था  ।

 इन  कब्जा  करने  वालों  को  रेलवे  की  भूमि  से  qeaqa  करने  के  लिए  सार्वजनिक

 परिसर  कब्जा  करने  वालों  की  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गंत  कारवाई  की  गयी

 थी  ।  ये  मुकदमे  सम्पदा  अधिकारी  की  श्रदालत  में  चल  रहे  हैं

 रेलवे  गार्डों  द्वारा  ले  जाये  जा  रहे  नगदी  के  बक्सों  की  जंजीर  श्रौर  ताले  से

 सुरक्षित  करने  के  वारे  में  रेलवे  बो  के  निदेश

 4669.  श्रो  श्रष्सासाहिब  Tefae  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  NS  द्वार  1969  में  रेलवे  गार्डों  द्वारा  ब्रक  feat  में  ले
 जाये  जाने  वाले  नगदी  के  बक्सों  को  जंजीर  ate  ताले  में  sre Sad  ने  बारे  में  दिये  गए  श्रादेश  पूर्वी
 रेलवे  में  कार्यान्वित  नहीं

 far  un
 नप  कि  3
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 क्या  इसको  कार्यन्वित  न  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप  हानि  हुई  है  ;

 यदि  तो  कितनी  हानि  हुई  है  ;  श्रौर

 भविष्य  में  इस  प्रकार  की  घटनाओं  श्रावृति  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  हैं
 ?

 रेल  मंत्री  Fo  :  से  सूचना  इक्ट्री  की  जा  रही है  ake  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 कत्यारा  शौर  बड़ौदा  के  मादोलिंग  याडों  में  anal  का  रोका  जाना

 4670.  श्री  श्रण्णासाहिब  Ttzfas  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 करा  कल्याण  att  बड़ौदा  के  मार्शलिंग  याडों  को  5  ब्रा  ga  बहुत  ही  afar  लागत

 पर  नया  रूप  दिया  गया  था  ;

 क्या  माशंलिंग  art  में  तब  से  के  रोके  जाने  का  अ्रौसत  कम  gare  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  जी  हां  ।  कल्याण  में  विन्यास  as  के  ढांचे  में

 परिवतन  1962  में  लगभग  53.75  लाख  रुपये  की  लागत  wie  बड़ौदा  में  विन्यास  are

 के  ढांचे  में  परिवर्तन  1963  में  36.30  लाख  रुपये  की  लागत  से  पुरा  किया  गया  था

 शौर  जी  नहीं  ।  कल्याण  में  विन्यास  as  के  ढांचे  में  परिवतंन  करते  समय

 लक्ष्य  माल  डिब्बों  के  अवरोध  में  कमी  करना  नहीं  वल्कि  इस  aes  ढांचे  में  परिवतन

 यातायात  में  प्रत्याशित  वृद्धि  के  कारण  ग्रावव्यक  सम भा  गया  था  |

 जहां  तक  बड़ौदा  का  सम्बन्ध  माल  डिब्बों  के  श्रवरोध  में  वृद्धि  यात्रियों  की  संख्या

 वहां  से  गुजरने
 वाले  माल  डिब्बों  की  संख्या  बढ़  यातायात  के  स्वरूप  में  परिवतंन  श्रादि  कारणों

 से  हुई  ।

 Running  of  Assam  Mail  Train  Via  Bhagalpur  and  Sahibganj  Railway  Stations

 (Eastern  Railway)  :

 4672.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  are  aware  of  the  necessity  of  running  Assam  Mail  train  via

 Bhagalpur  and  Sahibganj  Railway  Stations;  and

 (b)  if  so,  the  time  by  which  the  said  train  would  run  via  these  Junction  Stations  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya):  (a)  &  (b):  There  was  a  propo-
 sal  with  the  opening  of  Farakka  Barrage  to  divert  the  Assam  Mail  via  Bhagalpur  Farakka,  but

 थे  aa 1६12  Town
 section  of  North- this  had  to  be  given  up  as  the  section  capacity  over  Chamagram-Ma

 >
 east  Frontier  Railway  and  Barharwa-Farakka  section  of  Eastet  क  ilv  as  not  found  to  be

 adequate.

 163



 12  वैशाख  1894
 seat के  लिखित  उत्तर  eee

 Halt  Stations  at  Ambapali  and  Vikram  Shila  (Eastern  Railway)  :

 4673.  Shri  K.  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Railway  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  Government  propose  to  open  halt  stations  at  Ambapali  between  Miryra
 Cheuki  and  Pirpainti  Stations  and  घ  Vikram  Shila  between  Shivanarayanpur  and  Colgong
 Stations  of  the  Eastern  Railway;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  nae  Hanumanthaiya)  :  (a)  Yes.

 (b)  Engineering  work  in  respect  of  train  halt  between  Mirza  Cheuki  and  Pirpainti
 stations  has  been  taken  in  hand  and  the  work  relating  to  train  halt  between  Shivanarayanpur
 and  Colgong  stations  has  heen  included  in  the  Works  Programme  of  1972-73.

 श्रोलावाकोट  मंडल  की  सुरक्षा  दाखा  के  कार्यालय  को  श्रोलावाकोट  स्थानब्तररा  करना

 4674.  श्री  सी  ०  जनादंनन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  करेंगे  कि  :

 व्या  दक्षिरा  रेलवे  के  श्रोलावाकोट  मंडल  से  सम्बन्धित  सुरक्षा  दाखा  का  कार्यालय

 तै
 पोदनुर  में  न्य  Pid

 यदि  तो  इसे  मंडल  कार्यालय  के  साथ  श्रोलावाकोट  में  स्थापित  न  करने  के  क्या

 कारणा  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  जी  हां  | (

 + 1957  में  इस  कार्यालय  की  स्थापना  के  समय  पोत्तनू  va  कार्यालय  के  लिए

 FAST  श्रादि  तत्काल  सुलभ  थे  जबकि  श्रोलवाकोट  में  उपलब्ध  नहीं  थे  झ््त  कार्यालय  प्रोलवाकोट

 की  बजाय  पोत्तनूर  में  स्थापित  किया  गया  |

 कोरानुर  से  कॉंचीन  तक  रेल  लाइन  की  दोहरा  करना  तथा  से  कन्याकुमारी

 तक  नई  बड़ी  रल  लाइन  बिछाना

 4675.  श्री  सी०  जनादनन  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शोरानूर  से  कोचीन  तक  की  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  तथा  त्रिवेन्द्रम  से

 कन्याकुमारी  तक  बड़ी  रेल  लाइन  बिछाने  सम्बन्धी  काय॑  इसी  वित्तीय  वर्ष  से  प्रारम्भ  होगा  ?

 श्ौर

 यदि  तो  उसके  कया  काररा  हैं  ?

 रल  मन्त्री  Ho
 :  दोरानूर  कोचीन  खंड  पर  (i)

 qeHieaqey  श्रौर  (ii)  पुदुक्काड-इंरिजालक्कुडा  के  बीच  18  किलोमीटर  में  झ्रांशिक  दोहरी  लाइन

 बिछाने  श्र  तिरुवनन्त पुरम  से  कन्याकुमारी  तक  नयी  बड़ी  लाइन  बनाने  का  काम  चालू  वित्तीय
 वर्ष  में  प्रारम्भ  होगा  ।

 (@)  प्रद  र =
 नहीं  उठता  ।
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 क्षत्रीय  तथा  क्मंचारिय  नें  at  f |  क  |  habe |  क्ति  श्रौर  इनका  कार्यालय  केरल

 राज्य  में  बनाना

 4676.  श्री  ato  क्या  रल  मंत्री  यह  बत।ने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 कुल  कितने  क्षेत्रीय  अ्रघिकारी  एवं  कमंचारी  शोरानूर  कोचीन  रेल  लाइन  को  दोहरी

 एर्नाकुलम  से  त्रिवेन्द्रम  तक  की  रेल  लाइन  को  मीटर  गेज  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में  बदलने

 तथा  त्रिवेन्द्रम  से  कन्याकुमारी  बरास्ता  नगरकोइल  नई  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  प्रस्तावित

 कार्यो ंसे  सम्बन्धित  विभिन्न  शाखाझ्रों  में  नियुक्त  किये  जाने  हैं  ;  ate

 क्या  ये  सभी  कार्यालय  केरल  राज्य  में  ही  होंगे  ?

 रेल  मंत्री  क०

 23 (i)  aa  श्र घिकार

 66.2
 orn

 (11)  कमंचारी

 ६ ath AIS  UY से  कोचीन  तक  दोहरी  लाइन  बिछाने  कुलम  से  तिरुवन्नपुरम

 तक  मीटर  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  परिवतित  करने  के  लिए  क्षेत्र  कार्यालय  केरल  में  स्थापित

 किये  जायेंगे  ।  नगर  कौइल  के  रास्ते  तिरुवनन्तपुरम  से  कन्याकुमारी  तक  नयी  बढ़ी  लाइन  बिछाने

 के  लिए  क्षेत्र  कार्यालय  केरल  में  ae  श्रंदातः  तमिलनाडु  में  स्थापित  किये  जायेंगे  ।

 कार्यकारी  इंजी  नियर  के  कार्यालय  का  एनक्लम  से  sess  बकोट  में  स्थानान्तरण

 4677.  श्री  सी०  जनादन  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  aa  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दोरानूर  से  एर्नाकुलम  तथा  एर्नाकुलम  से  एल्लव  वकोट  तक  की  रेल  लाइनों  को

 दोहरा  करने  के  कायें  से  सम्बद्ध  कार्यकारी  इन्जी  नियर  के  कार्यालय  का  एर्नाकुलम  से  ग्रलवाकोट  में

 स्थानस्तरण  करने  का  प्रस्ताव  श्रौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :
 हां  ।

 एरर कुल म्‌  शरीर  तिरुवनन्तपुरम  के  बीच  मीटर  लाइन  के  श्रामान  परिवर्तन  से

 स्थित  निर्माण  कार्य  के  लिये  अलग  से  कार्यकारी  इन्जीनियर  का  एक  कार्यालय  एरकुलम्‌  में  स्थापित

 arts श्रौ  ५ किया  जा  रहा  है  ।  चू
 कि  दोनों  कार्यालयों  के  लिए  एराक्लम्‌  में  कार्यालय  श्रावास  के  लिए

 स्थान  उपलब्ध  नहीं  द्र्त  दोहरी  लाइन  बिछाने  के  लिये  कार्यकारी  हन्जीनियर  का  कार्यालय  हटा

 कर  श्रौलवक्कोट  कर  दिया  जायेगा  |

 Incidents  of  Chain-Pulling  on  Western  Railway  :

 4678.
 he:  Onkam YI  हि  ध  क  ८5855  Chand  Kachwai: Cait  aes  हैन  clbe  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to

 state:

 (a)  The  number  of  cases  of  chain-pulling  on  the  Western  Railway  since  the  Ist

 January,  1971;
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 11 1um  bh ber  of  bY  ्य cen  uine  cases  and  the  num  द्  OF (b)  the  cases  which  were  not  genuine;  and

 (c)  proposed  to  be  taken  by  Government  to  check  the  recurrance  of  such

 incidents  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  and  (b):  There  were  9049

 cases  of  alarm  chain  pulling  on  the  Western  Railway  during  the  peziod  from  January,  1971  to

 February,  1972  out  of  which  1018  cases  were  genuine  ( justified  )  and  8031  cases  not  genuine

 (unjustified).

 (c)  The  following  steps  continue  to  be  taken  to  check  misuse  of  alarm  chain  pulling  :

 (1)  Organising  lectures  at  educational  institutions  by  Railway  officers,  retired  or  in

 service  to  educate  the  students,  who  are  found  to  induJge  in  alarm  chain  pulling
 on  flimsy  grounds,  about  the  evils  of  misuse  of  alarm  chain  apparatus;

 (2)  Educating  the  general  public  through  Cinema  shows,  Slides,  Posters  and  the  Press
 etc.  about  the  evils  of  misuse  of  alarm  chain  apparatus  and  enlisting  their  co-op-
 eration  in  detecting  and  prosecuting  the  offenders.

 (3)  Giving  incentive  to  the  public  to  help  Railway  Administration  in  detecting  and

 prosecuting  the  offenders  by  granting  cash  awards,  which  may  extend  upto
 Rs.  100/-.

 (4)  Detecting  and  prosecuting  the  offenders  under  the  provisions  of  the  Indian

 Railways  Act;  to  deter  them  from  repeating  the  offence  through  various  kinds  of

 checks  like

 (i)  Checking  through  plain  clothed  TTEs  and  Railway  Protection  Force  men

 posted  in  III  Class  compartments  ;

 (ii)  conducting  (a)  surprise  checks  by  antialarm  chain  pulling  squads,  consisting

 of  TTEs  and  Railway  Protection  Force  Personnel;  and  (b)  surprise  checks

 for  ambushing  of  miscreants  at  places  noted  for  unauthorised  chain  Pulling  :

 (5)  Maintaining  close  liaison:'between  Railway  Administration  and  State  Government,
 who  are  mainly  responsible  for  law  &  order  in  the  State.

 Blanking  off  of  alarm  chain  apparatus  when  other  steps  fail  to  yield  appreciable (6)
 results.

 पुने-मिराज  qaatz  गाड़ी  का  पटरी  से  उतर  जाना  मध्य  रेलवें  )

 4679.  श्री  बी०  के०  दास  चौधरी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  श्रप्र  1972  को  पुना  तथा  मिराज  के  बीच  पुने-मिराज  पैसेंजर  गाड़ी  के  पटरी

 से  उतर  जाने  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  श्र

 यदि  तो  उसके  क्या  परिशाम  निकले  ?

 रल  मंत्रो  के०  :  जी

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच-पड़ताल  की  जा  रही  है  ।
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 बाढ़  नियन्त्रण  श्रायोग  के  ह  घकार  WIT  कृत्य

 4680.  श्री  ato  क०  दास  चौधरी  :  क्या  सिंचाई  ate  विद्य,त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  देश  में  गठित  सभी  बाढ़  नियन्त्रण्मायोगों  का  att  क्रत्य  क्या  हैं  य्ौर

 उनके  वित्त  स्रोत  क्या  हैं  ?

 सिचाई  att  विद्ध त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ  :  अब  तक  देश  में  तीन

 बाढ़  नियन्त्रण  झायोंगों  कौ  स्थापना  की  गई  है  ।  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  हैः

 1.  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  प्रायोग

 गंगा  बेसिन  में  जिसके  ग्रन्तगंत  उत्तर  पश्चिम  राजस्थान

 ्र  प्रान्ध  प्रदेश  के  राज्य  थ्राते  भुमि-जटाव  श्रौर  जल  निकास  की  समस्याओं  को  हल

 करने  के  वास्ते  एक  समेकित  स्कीम  तयार  करने  श्रौर  इसको  समन्वित  रूप  में  कार्यान्वित  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  ने  इस  प्रायोग  को  गठित  किया  है  ।  इस  श्रायोग  के  कायें  ये  हैं

 (1)  गंगा  वेसिन  के  लिए  बाढ़-नियन्त्रणा  की  व्यापक  योजना  तैयार  करना  ।  इस  प्रयोजन

 के  लिए  क्षत्र-ग्रन्वेषण  श्रौर  श्रांकड़ा  एकत्रण  के  काय  गंगा  बाढ़  नियत्ररा  we  के

 निदेशानुसार  राज्य  सरकारें

 (2)  वेसिनवार  योजनाश्रों  सम्मिलित  निर्माण-पदार्थों  के  कार्यान्वित  के  लिए  एक

 बद्ध  म्रौर  समन्वित  कार्यक्रम  तेयार

 (3)  निर्माण  कार्यों  के  :  चित  स्तर  तक  कार्यान्वित  ate  उनके  अझ्रनुरक्षण  का  सुनिश्चय

 (4)  बोर्ड  के  विचरा  जहां  कहीं  अ्रपेक्षित  निर्मारा-कार्यों  का  afer  कार्यक्रम  तयार

 करना  श्रौर  लागत  का

 (5)  बाढ़  पूर्वानुमान  ate  चेतावनी-पणालियों  का

 (6)  बाढ़-नियंत्रण  उपायों  के  श्रौर

 (7)  सड़क  त्र  रेल-पुनों  के  नीचे  के  निकास-मार्गों  का  एक  झनुमान  तैयार  करना  तर

 जल-निकास  संकुलता  को  समुचित  सीमाश्रों  तक  कम  करने  के  लिए  व्यवस्था  किए

 जाने  वाले  श्रतिरिक्त  जल-मार्गों  को  निर्धारित  करना  ॥

 यह  झ्रायोग  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देशों  ate  नीतियों  के  व्यापक  ढांचे

 के  ग्रस्तगंत  कायें  करेगा  श्रौर  केन्द्रीय  जल  श्रौर  विद्य/त  श्रायोग  के  ate  राज्य  बाढ़-नियन्त्रणों

 संगठनों  के  सःथ  निकट  संपर्क  रखेगा  ।  श्रायोग  पर  होने  वाले  व्यय  को  her  वहन  करता  है  ।

 गंगा  बेसिन  में  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों  को  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  किया

 ££  अवाम ि
 जाएगा  श्र  उसके  लए  धन  राशि  राज्य  योज |  |  ना  व्यर्वार  थत  होगी  i
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 2.  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण  श्रायोग

 इस  श्रायोग  को  TATA  घाटी  में  भूक्षरण  अ्रौोर  जल-निकास  की  समस्याग्रों  को  हल

 करने  के  लिए  एक  समेकित  यो  जना  तैयार  करने  श््रौर  इसको  कार्यान्वित  करने  के  लिए

 कार  द्वारा  गडित  किया  गया  है  ।  यह  श्रायोग  एक  पूर्णकालिक  संगठन  है.श्रौर  ब्रह्मपुत्र  बाढ़  नियंत्रण

 are  द्वारा  जारी  किए  गए  निर्देशों  श्रौर  नीतियों  ढांचे  के  श्रन्तगेंत  काय  करता  है  ।  अ्रायोग  पर  अ्रौर

 are  करता  है  ।  श्रायोग  पर  श्रौर  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यों  पर  होने  वाले  व्यय  को  श्रसम  सरकार

 द्वारा  वहन  किया  जाता  है

 3.  इत्तर  बंगाल  बाढ़  नियन्त्रण

 उत्तर  बंगाल  की  नदियों  में  बाढ़  भू-क्षरण  की  समस्याग्रों  को  हल  करने  के  लिए  समेकित

 योजना  तैयार  करने  के  वास्ते  श्रौर  इसे  समन्वित  रूप  में  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  इसकी  स्थापना  की  है  ।  यह  उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण  बोडें  द्वारा  जारी  किये

 गए  निर्देशों  ae  नीतियों  के  ढांचे  के  भ्रन्तर्गत  काय  करता  है  ।  इस  श्रायोग  पर  श्रौर  इसके  क्षत्र

 में  भ्राने  वाले  बाढ़  नियंत्रण  कार्यों  पर  होने  वाले  व्यय  को  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  किया

 जाता  है  ।

 उत्तर  बंगाल  बाढ़  नियंत्रण

 4681.  श्री  ह  Fo  दास  चौधरी  :  सिचाई  att  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  बंगाल  are  नियन्त्ररा  श्रायोग  के  उस  श्रायोग  द्वारा  प्रारम्भ  की

 गई  परियोजनाग्रों  के  समुचित  कार्यान्वयन  के  लिए  श्रपेक्षित  कार्यालय  संगठन  परिचालन

 निरीक्षण  कार्यो  के  लिए  वाहन  सभी  ग्रावव्यक  बातों  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  भ्रौर

 थ्रायोग  ने  कितनी  श्रौर  किस  प्रकार  की  परियोजनायें  प्रारम्भ  की  हैं  ।  प्रत्यक

 परियोजना  के  लिये  कितने  धन  की  श्रावइ्यता  है  sic  साज  की  तारीख  तक  कितना-कितना  धन

 दिया  गया  है  ?

 सिचाई  wit  विद्य/त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ  att  :

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1971  में  उत्तरी  बंगाल  का  नियंत्रण  झ्रायोग  की  स्थापना

 की  थी  ।  राज्य  सरकार  धीरे-घीर  श्रावव्यक  सगठन  तथा  श्रन्य  सुविधाएँ  जुटा  रही  है  जिससे

 बाढ़-नियन्त्रश  अयोग  समुचित  कार्य  कर  सके  ।  श्रायोग  के  श्रधिकार  क्षत्र  में  पड़ने  वाले  निर्णय

 कार्यों  को  क्रियान्वित  के  लिए  राज्य  सरकार  श्रायोग  को  यथासम्भव  धन  भी  उपलब्ध  करा  रही  है  ।

 1971-72  के  दौरान  राज्य  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  की  स्कीमों  के  लिए  135  लाख  रुपये

 की  धन  राशि  की  व्यवस्था  की  है  ।  श्रायोग  ने  विभिन्‍न  निष्पावनाधीन  स्कीमों  के  लिए  कितना  धन

 श्रावटित  किया  उनकी  श्रनुमानित  लागत  क्या  है  ste  1970171  के  दौरान  उन  पर  कितना

 व्यय  gut  है--ये  सब  बात  संलग्न  विवरण  में  दिखलाई  गई  प[प्रंथालय  में  रखा  गया  ।  देखिये

 संख्या  एल०  टी०  1912-72]  1972-73  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  उत्तरी  बंगाल  ag  नियंत्रण
 श्रायोग  के  श्रधीन  स्कीमों  के  लिए  110  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  है  ।  राज्य  सरकार  से
 fea  राशि  के  स्कीम-वार  व्यौरे  प्राप्त  नहीं  eval
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 नाव उत्तरी  बंगाल  की  कराला  व्यपवतंत  स्कीम  पश्चिमी  बंगाल  प्राथमिकता

 wat  की  सूची  में  सम्मिलित  है  ate  इसके  लिए  केन्द्र  द्वारा  चौथी  योजना  के  श्रम्तिम  दो  वर्षों  के

 दौरान  विशेष  सहायता  प्रदना  की  जाएगी  |

 पानी  जमा  हो  जाने  की  समस्या  को  हल  करने  की  यौजनाएं

 4682.  sit  मुहम्मद  जमीलरंहमान  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्य,त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa

 क्या  सरकार  ने  बिहार  के  पुर्शिमा  जिले  में  पानी  जमा  हो  जाने  की  समस्या  को  हल

 करने  की  योजनाएं  बनाई  हैं  ;  अ्रौर

 यदि  तो  उनकी  रूपरेखा  क्या  है  ?

 सिचाई  श्रौर  faa  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  (att  ् बंधनाथ  :  we  :

 बिहार  सरकार  ने  कोसी  परियोजना  के  संशोधित  प्राक्कलन  में  पूर्वी  कोसी  नहर  के  कमान  क्षेत्र

 पूर्णिया  भी  सम्मिलित  जल-निकास  ae  जल-जमाव  रोधी  उपायों  के  लिये

 9.86  करोड़  रुपये  का  एक  प्रावधान  सम्मिलित  किया  कोसी  परियोजना  के  प्राधिकारियों

 द्वारा  विशिष्ट  स्कीमों  को  तेयार  करने  के  लिए  विस्तृत  श्रनुसंधान  कायें  हाथ  में  लिए  गए  है  ।

 बिहार  सरकार  ने  5.3  करोड़  रुपये  शझ्रनुमानित  लागत  की  महानन्दा  तटबन्ध  स्कीम  के

 कार्यान्वयन  को  भी  हाथ  में  लिया है  जिससे  महानन्दा  की  बाढ़ों  से  पूर्णिया  जिले  में  एक  लाख

 हैक्टेयर  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  होगी

 Posting  of  Separate  Clerks  for  Enquiry  and  Reservation  Offices,  Kota  Railway
 Station  (Western  Railway)

 4683.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Railways  be  ple  [८ 1५ ase  d  to  state  :

 (a)  the  number  of  Ist  Class  and  IJIrd  class  sleeper  berths,  reserved  at  Kota  Station

 during  the  last  year  separately,  and

 (b)  the  reasons  for  not  posting  separate  Clerks  at  Reservation  and  Enquiry  Offices  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  (a)  The  number  of  berths

 reserved  at  Kota  Station  during  the  year  1971  was  as  under

 First  Class  15,600
 Third  Class  Sleeper  16,900

 (0)  :  Separate  Clerks  for  (i)  reservation  of  accommodation  including  enquiries
 relating  to  reservations  and  (ii)  general  equiries  other  than  those  pertaining  to  reservations,  are

 provided  at  those  stations  where  the  quantum  of  work  regarding  reservations  and  enquiries  is

 heavy  and  regular.  Based  on  this  criterion,  Kota  station  does  not  qualify  for  the  provision  of

 separate  Clerks  for  reservations  and  enquiries  at  present.

 Opening  of  Booking  Windows  for  Sale  of  Third  Class  Tickets  at  Kota  Station

 (Western  Railway)

 4684.  Shri  Onkar  Lal  Berwa:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Th 11111  d  Class  tick  ate  aenld  at  एए tS  SO10  at  KO  ta  Station  during  the  last  three  years,

 year-wise;  and
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 (b)  the  reasons  for  not  keeping  the  Booking  Office  open  throughout  the  day?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Hanumanthaiya):  (a)  The  number  of  third  class

 tickets  sold  at  Kota  station  during  the  last  three  years  is  as  under

 Year  No.  of  tickets  sold

 1969-70  8,71,758
 1970-71  9,56,771
 1971-72  10,44,600

 (0)  Booking  office  at  Kota  Junction  1185  six  windows,  two  of  which  are  open  for  24

 hours  except  from  5  to  5-30  hours,  9  to  9-30  hours  and  17  to  17-30  hours  for  handing  and  taking
 over  charge.  (This  is  the  normal  practice  all  over  the  Indian  Railways).  Opening  of  one

 more  window  for  24  hours  is  under  consideration.  Two  windows  are  open  only  during  busy
 seasons  to  meet  seasonal  rush  and  the  remaining  window  is  open  daily  during  the  night  to  deal

 with  the  extra  rush  of  passengers  travelling  by  Janata  Express  which  pass
 Kota  during  night

 only.  The  above  arrangement  is  considered  satisfactory.

 Halt  of  Delhi-Bombay  Rajdhani  Express  at  Kota

 4685.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  New  Delhi  Bombay  Rajdhani  Express  proposed  to  be  introduced  from

 May,  1972  will  halt  at  Kota;  and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya) :  (a)  No.  (b)  151Dn/152Up

 Bombay  Central-Rajdhani  Express  is  being  introdueed  for  inter-city  traffic  between  Delhi  and

 Bombay  and  no  traffic  halts  are  being  provided  at  intermediate  stations.

 Introduction  of  a  Direct  Train  From  Raisi  Station  to  Roorkee  Tehsil  and

 Saharanpur  (Northern  Railway)

 4686.  Shri  Mulki  Raj  Saini:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  there  is  any  direct  train  from  Raisi  Station  to  Roorkee  Tehsil  and

 Saharanpur  to  enable  the  people  to  attend  courts  in  time;  and

 (b)  if  not,  whether  Government  have  any  proposal  under  cc  sideration  to  introduce  a
 direct  train  for  the  eonvenience  of  the  people  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya):  (a)  No,  but  convenient  connec-
 ted  services  are  available  with  a  change  at  Laksar.

 (b)  No,  for  the  present  level  of  traffic  a  direct  train  is  economically  not  justified:

 सिगनल  श्रौर  दूर-संचार  विभाग  में  सहायक  निरीक्षकों  श्रौर  निरीक्षकों  के

 लिए  get  रिजबं/विश्वाम  याता  कर्मचारी

 4687.  श्री  राजदेव  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रेलवे  के  सिगनल  शौर  दूर-संचार  विभाग  के  मेन्टेनर  सहायक  निरीक्ष  कों

 तथा  निरीक्षण  श्रेणी  के  कमंचारियों  के  लिए  छुट्टी  fisa  ate  विश्वाम  दाता  कमंचारियों  का

 उपबन्ध  करने  के  लिए  रेलवे  als  ने  कोई  निर्देशा  जारी  किये  हैं  ;  ak

 यदि  at,  at  उनकी  मुख्य  ब  Ta  कया  हैं  ?
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 रेल  मन्त्री  Ho  त्रौर  (a):  बड़े  याडों  we  व्यस्त  ast

 जहाँ  सिगनल  श्रौर  दूर  संचार  भ्रनुक्षणा  कमंचारियों  को  पारी  डयूटी  में  निरन्तर  रूप से से  काम

 करना  पड़ता  faaraerar  कमंचारियों  को  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ताकि  ग्रौन ਂ  ्रौर

 ale  श्राफ  कोर  टाला  जा  सके  ।  लाइन  पर  दिन  की  पारी  वाले  सिगनल  अनुरक्षण  कमंचारियों

 सम्बन्ध  जिनका  ड्यूटी  सेक्टर  एक  दिन  के  faara  सहित  छः  दिन  का  बनाया  जाता  रेलों  के

 अतुददश  जारी  किये  गये  है  कि  जब  उनकी  ड्युटी  के  घंटों  के  श्रलावा  उनसे  मरम्मत  का  काम  कराया

 जाये  श्रौर  खराबी  की  घटनाएं  बहुत  श्रधिक  तो  इस  प्रकार  की  झ्रावश्यकताओ्ों  को  पूरा  करने  के

 लिए  अ्रतिरिक्त  कमंचारियों  की  तब  तक  व्यवस्था  की  जाये  जब  तक  स्थिति  सामान्य  न  हो  जाये

 लेकिन  जो  पर्यवेक्षण  कमंचारी  होते  काम  के  घण्टे  विनियम के  अ्रघीन  साप्ताहिक

 विश्राम  के  अ्रधघिकारी  नहीं  हैं  ।

 सिगनल  श्रौर  दूर  संचार  विभाग  में  निरीक्षकों  की  सभी  कोटियों  के  लिए  सहायक  निरीक्षक

 की  कोटि  में  ae  भ्रनुरक्षकों  के  लिए  ae  कुशल  ग्रेड  में  frag  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 बिजली  प्रजनन  के  रूसी  तरीके  को  श्रपनाना

 4688.  श्री  राजदेव  fag  क्या  सिंचाई  att  faaa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता है  कि  सोवियत  संघ  ने  बिजली  पैदा  करने  की  मेग्नेटों

 पद्धति  एच०  निकाली  है

 यदि  ती  कया  यह  श्रनुमान  लगाया
 गया  है  कि  तापीय  बिजली पदा  करने  की

 पद्धति  की  तुलना  में  इस  पद्धति  द्वारा  उतने  ही  ईधन  ate  पूजी  fata  के  साथ  50  प्रतिशत  अधिक

 बिजली  पदा  होगी  wiz

 यदि  तो  सरकार  का  देश  में  इस  नई  पद्धति  को  श्रपनाने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  शोर  faa  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  बेजनाय  हां  ।  सरकार

 जानती  है  कि  एम०  एच०  डी०  faa  त-जनन  के  सम्बन्ध  में  कार्य  जापान

 श्रादि  में  हो  रहा  है  ।

 एक  ही  ईंधन  निविष्ट  वाले  सम्मिश्रित  एम०  एच०  डी०  संयंत्र  श्रौर

 पारंपरिक  वाष्प  संयंत्र  की  तुलना  में  सीधे  पारंपरिक  वाष्प  संयंत्र  से  50  प्रतिद्वत  से  अधिक  विद्य  त

 का  उत्पादन  होगा  |  पारंपरिक  संयंत्र  की  तुलना  में  ऐसे  संयंत्र  पर  पू  जी  निवेश  काफी

 ग्राधक  होगा  ।

 एम०  एच०  ०  विद्यत-जनन  पर  सिंचाई  atc  विद्यत्त  मन्त्रालय  में  गौर  किया  जा

 रहा है  ।  1971  के  प्रारम्भ  में  भ्रमेरिका  की  एक  फर्म  से  श्राये  एक  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध  एक

 विशेषज्ञ  समिति  ने  इस  विषय  पर  विचार  किया  ।  इस  कायें  में  उच्च  तापमान  ईधन

 श्रादि  कई  एक  विविध  क्षत्रों  में  ग्रत्यधिक  मुल्यबान  ate  विकास  की  श्रावश्यकता  होगी  |

 भावी  संभावनाश्रों  की  दृष्टि  में  रखकर
 परमार  ऊर्जा  झ्रायोग  सहित  देश  की  faq

 अनुसंधान  पर  विकास  acai  के  सहयोग  से  att  ग्रोर  विकास  कार्य  की  योजना  बनाई  जा

 रही
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 राज्यों  में  बिजली  की  भित्त-मित्न  qt

 4689.  sit  एस०  एन०  मिश्र
 :  क्या  सिचाई  श्रौर  fara  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  बिजली  की  भिन्‍न-भिन्न  दरों  पर  का  कोई

 नियन्त्रण  है  ;

 =  ज  aa
 विभिन्‍न  राज्यों  में  दरों  के  f  q  T-T  eld  के  क्या  काररा  हैं  ;  र

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  लिये  जाने  वाले  बिजली  के  शुल्क  दर्शाने  वाला  एक  विवररा

 सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 सिचाई  शौर  विद्य,त  मन्त्रालय  में  SqUATAT  बैजनाथ  :
 '  राज्य  सरकारों

 द्वारा  गठित  राज्य  विद्यूत  als  राज्य  सरकारों  के  quae  से  टेरिफ  निश्चित  करते  हैं  ।

 विद्युत  पारेषण  श्रौर  वितरण  की  लागत  में  कमी-बेशी  के  कारण  एक  राज्य

 से  दूसरे  राज्य  के  उपभोक्ताओं  की  विभित्न  श्रेरियों  के  टरिफ-ढांचे  में  अन्तर  होता है
 ।

 विभिन्न  राज्यों  में  विभिन्न  उपभोक्‍्ताझ्रों  को  art  की  जाने  वाली  श्रौसत  विद्युत  दरों

 को  दिखाने  वाला  एक  faaza  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 1913/72]

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विक्रय  सुल्य  निश्चित  करना

 4690.  श्री  एस०  एन०  fan:  क्या  fader  ब्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  विभिन्न  श्रायातित  वस्तुझ्नों  के  विक्रय  मूल्य  fafeaa  करने

 के  लिए  उनकी  उतरने  पर  लागत  के  साथ  जोड़ी  जाने  वाली  श्रतिरिक्त  लागत  झौर  लाभ  के  वस्तुवार

 प्रतिद्यतता  क्या  है  ;  ar

 यह  प्रतिशतता  किस  aren  पर  निश्चित  की  जाती  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  S-Aeay  ए०  सी०  :  तथा

 झापातित  वस्तुझ्मों  की  कीमते  निश्चित  करने  में  राज्य  ब्यापार  निगम  द्वारा  जो  श्राघार  श्रपनाए

 जाते  है  वे  विभिन्‍न  किस्मों  मदों  के  सम्बन्ध  में  हैं  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 कीमत  निद्चित  करने  के  सुत्रों  का  एक  मन्त्रालय  समिति  द्वारा  पुनरीक्षण  व  श्रनुमोदन  किया

 जाता  है  ।  उदाहरण  के  तौर  जिन  का  निर्यात  उत्पादन  हेतु  किया

 जाता  उनके  सम्बन्ध  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  मार्जिन  को  कम  रखा  जाता  है  ताकि  यह

 सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  अन्तिम  उत्पाद  विदेशी  बाजारों  में  प्रतिस्पथ॑  करने  योग्य  हैं  ।  कतिपय

 मदों  के  सम्बन्ध  व्यापार  निगम  को  श्रधिकार  है  कि  वह  लाभ  मार्जिन  को  स्वयं  खपा  ले  जो

 अन्यथा  पूर्ति/माँग  परिस्थितियों  के  गैर-सरकारी  व्यापारी  वर्ग  को  जाएगा  ।  इस  योजन  के

 लिए  झ्रायातकों  निम्नलिखित  श्रेरिएयों  के  सम्बन्ध  में  तीन  चरणीय  नीति  श्रपनाई  जाती  है

 (1)  पंचीयित  निर्यातक  1
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 (2)  वे  वास्तविक  प्रयोक्ता  एकक  जो  श्रपने  झपने  उत्पादन  के  10  प्रतिशत  उससे

 अ्रधघिक  का  निर्यात  करते  हैं  ।

 (3)  निर्यात  न  करने  वाले  वास्तविक  प्रयोक्ता  एकक

 श्रेणी  (1)  के  झायातकों  को  श्रत्यघिक  झ्रनुकूल  व्यवस्था  झ्र  श्रे  री  (2)  के  श्रायातकों

 को  श्रन्तिम  श्रेणी  के  श्रायातकों  की  अपेक्षा  श्रनुकूल  व्यवस्था  प्रदान  की

 जाती है  ।

 राज्य  के  उच्च  न्यायायालय  में  श्रस्थायी  रूप  से  नियुक्त  किए  गए  न्यायाधीशों  की  पुष्टि  करना

 4691.  श्री  एस०  एन०  fray  :  क्या  विधि  श्रौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  में  किसी  राज्य  के  उच्च  न्यायालय  में  अस्थायी  रूप  से  नियुक्त

 किये  गए  न्यायाधीश  की  पुष्टि  करने  से  इन्कार  किया  श्रौर

 यदि  हां  तो  उच्च  न्यायालय  का  नाम  क्या  है  ate  कितने  न्यायाधीशों  को  किस  ag

 में  पुष्ट  करने  से  इन्कार  किया  गया

 विधि  झ्ौर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  एच ०  श्रोर०  :

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 न्यायाधीश  1968  के  श्रन्तगंत  eaTaTataty  के  विरुद्ध  जांच

 4692.  श्री  एस०  एन०  मिश्र  :  क्या  fata  शौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  गत  तीन  वर्षों  में  eATATaLaT  1968  के  अन्तगंत  किसी

 न्यायाधीश  के  विरुद्ध  जांच  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  कितने  न्यायाधीक्यों  के  विरुद्ध  ऐसी  जांच  की  गई  श्रौर  वे  किस  न्यायालय

 से  सम्बद्ध  है  ?

 विधि  झौर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  एच०  श्रार०  :

 जी  नहीं  ।

 प्रत  ही  नहीं  उठता  |

 रेलवे  में  नमक  की  दुलाई  के  लिए  खुले माल
 डिब्बों  का  उपयोग

 4693.  श्री  बेकारिया  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  झाई  है  कि  पश्चिम  रेलवे  में  नमक  की  ढुलाई

 के  लिए  खुले  माल  डिब्बों  का  उपयोग  किया  अ्रौर
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पश्चिम  रेलवे  को  नरिपाल  सप्लाई  करने  का  है

 ताकि  मानसून  के  दौरान  नमक  खराब  न  हो  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  shi  नमक  लादने  के  लिए  बन्द  माल  डिब्बों

 की  कमी  पुरी  करने  के  लिए  खुले  माल  डिब्बों  का  इस्तेमाल  किया  जाता  रहा  है

 नमक  लादने  के  लिए  खुले  माल  डिब्बों  का  इस्तेमाल  परंषक  के  भ्रनुरोध

 पर  किया  जाता  है  शर  तिरपालों  की  व्यवस्था  स्वयं  परेषकों  द्वारा  की  जाती  है  ।  परेषक  के  श्रनुरोध

 पर  जब-नमक  का  लदान  खुले  माल-डिब्बों  में  किया  जाता  है  तो  रेल  प्रकासन  तिरपाल  सप्लाई  करने

 के  लिए  बाध्य  नहीं  है  ।

 रुस  का  काजू  श्रौर  नारियल  जटावस्तुएं  खरीदने  का  प्रस्ताव

 4694.  श्रीमीती  भार्गवी  तनकप्पन  :  क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  रूस  ने  भारत  के  साथ  श्रतिरिक्त  मात्रा  में  काजू  तथा  नारियल  जटा  की  वस्तुएं

 खरीदने  का  प्रस्ताव  किया  atk

 यदि  तो
 रूस  द्वारा  कितने  मुल्य  का  कितना  सामान  खरीदे  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 fader  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  ए०  सी०  जाज  सोवियत  संघ  ने

 श्रतिरिक्त  मात्रा  में  काजू  खरीदने  का  प्रस्ताव  fear  है  परन्तु  नारियल  जटा  की  वस्तुद्रों  के  सम्बण्ध

 में  इस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  श्र्भी  तक  प्राप्त  नहीं  हुम्रा है  ।

 श्रतिरिक्त  मात्रा  में  काजू  खरीदने  के  सोवियत  संघ  के  श्रनुरोध  पर  विचार  किया  जा

 रहा है

 नमक  की  मद  यातायात  के  रूप  में  रघिवार  को  लदान

 4695.  श्री  वेकारिया  :  क्या  रेल  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  नमक  को  मद  ईਂ  यातायात  के  रूप  में  रविवार  को  लदान  करने  का

 विचार  है  ।

 afr
 oot  कि क्या  सरकार  का  यह  भी  बिचार  है  कि  उस  दिन  रल  ama  उपलब्ध  न  हों  तो

 aaa  दिन  उनका  नियतन  किया  श्रौर

 इनका  कब  तक  कार्यान्वयन  किया  जाएगा  ?

 रेल  मन्त्री  कण  :  (=)  प्राथमिकता  के  राने  वाले  यातायात

 की  जिसमें  नमक  भी  शामिल  नियमित  रूप  से  निकासी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  रविवार

 अथवा  सप्ताह  का  कोई  श्रन्य  दिन  बिना  कार्यक्रम  यातायात  के  लदान  के  लिए  रखा  जाता

 है  इसमें  गैर  क्षेत्रीय  नमक  का  लदान  भी  शामिल  है  ।  इस  लदान  में  कोई  प्राथमिकता  नहीं  दी

 जाती  बल्कि  यह  माग  के
 पंजीकरण

 की  तारीख  के  विल्कुल  क्रमानुसार  दिया  जाता  है  ।

 पंजीकररा  की  सख्त  वरीयता  के  झनुसार  मद  के  यातायात  के  लिए  मालडिब्बों  का

 केवल  उपयु क्त  दिनों  तक  ही  सीमित  है  ।  इन  दिनों  में  ऐसे  यातायात  के  लिए  aca  में
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 कोई  कमी  हो  जाने  पर  उसकी  पति  अगले  दिनों  में  नहीं  st  जा  सकती  ॥  इन  दिनों  के  लिए

 किये  गए  श्रावेदन  के  झ्रावरणा  यदि  माल  डिब्बों  की  पूर्ति  न  हो  सके  तो  यह  कमी  श्रगले  दिनों  में  पूरी
 कर  दी  जाती  है  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 अझायात  व्यापार  नियंत्ररा  नीति  के  प्रति  Waray

 4496.  श्री  एस०  Ato  सामन्त  :  क्या  fader  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1972-73  की  orate  ब्यापार  नीति  के  प्रति  जनता  में  WaeatT

 है  ate  यदि  तो  इस  के  क्या  कारा  श्रौर

 श्रसन्तोष  के  कारणों  को  दुर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 197.2- विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  To  alo  :  तथा

 73  की  ग्रायात  नीति  का  स्वागत  किया  गया  है  ।

 माल  के  पठान  कोट  से  दिल्‍ली  पहुंचने  में  लगने  वाला  समय

 4697.  श्री  fang  महाजन  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मालगाड़ी  में  बुक  किये  गए  माल  के  पठानकोट  से  दिल्‍ली  पहुंचने  में  कितना  समय

 लगता  है  ;  श्रौर

 इस  समय  को  क़्म  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रल  मम्त्री  के०  :  श्रभी  हाल  में  किये  गए  एक  सर्वेक्षण  से  पता  चला

 है  कि  दिल्‍लो  से  पटानकोट  पहुंचने  में  एक  माल  डिब्बा  श्रौसतन  4  दिन  लेता  है  ।

 पठानकोट  से  दिल्‍ली  तक  माल  डिब्बों  को  जाने  के  लिए  उन्हें  4  मध्यवर्ती  यार्डो  से

 गुजरना  पड़ता  है  क्योंकि  दिल्‍ली  तक  के  लिए  सीधी  गाड़ियाँ  बनाने  के  लिए  पर्याप्त  यातायात

 लब्ध  नहीं  जो  इन  यार्डों  को  छोड़ते  हुए  जा  सकती  ali  ग्र्त  4  दिन  का  alae  पारवहन

 समय  उचित  ana  जाता  है  ।  परिहायं  ठहरावों  के  सभी  मामलों  पर  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 किसानों  को  frgra  बाँध  से  fasait  की  सप्लाई

 4698.  कुमारी  कमला  कमारो
 :  क्या  सिंचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  Har

 करेंगे  कि  :

 क्या  रिहन्द  बोघ  से  सामान्यतया  बिहार  के  एवं  विशेष  रुप  से  पलामऊ  के  किसानों

 को  बिजली  सप्लाई  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  चमके  क्या  कारण  है  ;  wiz

 पलामउ  के  ऐसे  किसानों  को  क्या  मुश्रावजा  दिया  गथा  है  जिन  की  भूमि  रिहन्द  की

 विजली  की  सप्लाई  लाइन  से  प्रभावित  हुई  है  ;
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 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेजनाथ  :  से  :  रिहन्द

 बांध  विदुयुत्‌  केन्द्र  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  है  श्रौर  यह  श्राम  तौर  पर  उत्तर  प्रदेश  में  उपभोक्ताओं

 को  बिजली  की  सप्लाई  करता  बिहार  राज्य  विद्युत्‌  ae  बिहार  में  nay  जिले  के

 किसानों  को  बिजली  की  सप्लाई  करता  है  जो  इस  प्रयोजन  के  लिए  विद्युत  कभी-कभी

 freee  से  लेता  उत्तर  प्रदेश  राज्य  विद्‌युत्‌  ग्रिड  बिहार  राज्य  fas  के  साथ  बिहार  में

 रिहन्द  श्रोर  सोन  नगर  के  बीच  एक  पारेषण  लाइन  के  जो  पलामू  जिले  से  होकर  गुजराती

 जुड़ा  gars  इस  लाइन  के  जरिए  उत्तर  प्रदेश  श्रौर  बिहार  के  बीच  विद्युत्‌  का  पारस्परिक

 विनिमय  संभव  हो  जाता  है  श्रौर  यह  लाइन  बिहार  राज्य  विद्यत  बोर्ड  के  wha है  ।  इसलिए  जो

 किद्य,त  लाइने  पलामू  में  किसानों  की  भूमि  से  होकर  जाती  है  उनके  लिए  उन्हें  रिहन्द  ata  के

 अधिकारियों  दवारा  मुवावजे  की  श्रदाएगी  किए  जाने  का  प्रशन  नहीं  उठता  |

 गोसोह-देहरो-श्रान-सोन  सवारी  गाढ़ी  को  पटना  श्रौर  गया  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव

 4699,  कुमारो  कमला  कुमारी  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी है  कि  गोमोह-देहरी-श्रान-सोन  सवारी

 गाड़ी  के  दोहरी-श्रान  सोन  तक  हो  जाने  के  कारण  उक्त  गाड़ी  से  यात्रा  करने  वाले

 पलामउ  के  लोगों  को  भ्रसुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;  श्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  गाड़ी  को  पटना  ata  गया  तक  बढ़ ने  श्रथवा  सियालदह

 W7aT  बम्बई  मेल  एक्सप्रेस  गाड़ी  में  पटना  के  एक  डिब्बा  जोड़ने  का  है  ?

 रल  मन्त्री  कण  :  शर  वरवाडीह-पटना  के  बीच  सीधा  जाने

 वाला  पहले  भ्रोर  तीसरे  दर्जे  का  सवारी  डिव्वा  पहले  से  ही  1  जीडी  /2  जीडी  गोमो-देहरी-ग्रान

 सोन  सवारी  गाड़ी  में  लगाया  जाता  है  जो  पलाभु  की  जनता  की  सुविधा  के  लिए  डेहरी-ग्रान-सोन

 में  सियालदह-पठानकोट  से  मेल  लेती  है  ।

 रुई  क  व्यापार  के  राष्ट्रीयकररा  के  कारण  रुई  को  कमी

 4700.  st  ta  बहादुर  fag ie  क्या  पिसा
 व्य  पार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  होने  वाली  रुई  की  कमी  का  कारण  इसके  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण

 है  ;  श्र

 क्या  रुई  के  व्यापार  के  राष्ट्रीयकरण  की  नीति  लागू  करने  के  बाद  से  कपास  की

 खेती-भ्घीन  भूमि  में  कमी  हुई  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  3q-WeaT  ए०  ato  :  जी  नहीं  ।  वास्तव

 में  स्वदेशी  रुई  के  व्यापार  का  र/ष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  गया  है  |

 प्रइन  नहीं  उठता  ।
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 में q ग्वालियर-भांसी  SRT  में  गाड़ियों  चोरी  की  धटनाएं

 4701.  श्री  tat  बहादुर  सिह  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 ग्वालियर-भ्रांसी  सैक्शन  पर  चलने  वाली  गाड़ियों  में  चीरी  की  घटनाएं  हुई

 प्रौर

 याय  fcr यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निरोधक  ना पह

 रेल  मन्त्री  कण  :  जी  हां  ।

 इस  खण्ड  की  सभी  सवारी  गाडियों  का  सरकारी  रेलवे  पुलिस  द्वारा  मार्गरक्षण

 किया  जा  रहा  है  ।  श्रपराधियों  पर  समुचित  निगरानी  रखने  के  उष  aq  से  पंयवेक्षण  श्रधिकारी  भी

 प्लेटफामं  पर  सभी  महत्वपूरणणं  गाड़ियों  की  जांच  करते  हैं  ।

 चमड़े  से  बनी  वस्तुओं  के  निर्यात  में  वृद्धि

 4702.  att  रणबहादुर  fag  :

 श्रीमती  सावित्रि  sara  :  }
 क्या  व्यापार

 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चमड़े  से  बनी  जैसे  चमड़े  के  जूतों  श्रौर  उपयोग  तथा  फैशन  की

 my  वस्तुग्नों  के  निर्यात  में  उत्तरोत्तर  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 ऐसी  वस्तुग्नों  का  निर्यात  किन  देशों  को  होता  है  ;  श्रौर

 1971-72  में  कितने  मुल्य  की  इन  वस्तुझ्रों  का  निर्यात  gar  ate  गत  तीन  वर्षों

 में  प्रति  वष॑  कितना  निर्यात  हुमा  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (st  ए०  ato  तथा  चमड़े  से

 बनी  ta  चमड़े  के  ज्तों  श्रौर  उपयोगिता  क्या  फंशन  की  अन्य  वस्तुग्रों  के  निर्यात

 गत  तीन  वर्षों  में  तथा  अज  तक  इस  प्रकार
 aor
 हुये

 (aiHs  लाख  रु०  में  )

 See
 1968-69  1969-70  1970-71

 अर्ल
 811.7  870.98  1060.69

 जिन  मुख्य  देशों  को  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  गया  वे  हैं  :  (1)  सोवियत

 (2)  (3)  झ्ास्ट्र  (4)  (5)  (6)  (7)

 (8)  (9)  पश्चिमी  (10)  (11)  न्यूजीलैंड  (12)  (13)  नाईजी  रिया
 #  ला

 (14)  fast,  (15)  (16)  a  )  (18)

 (19)  (20)  फ़ांस  ate  (21)  इटली  ।
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 भारत-पाक  युद्ध  के  दौरान  359  पुरी-हावड़ा  श्रौर  360  हावड़ा-पुरी  यात्री

 गाड़ियों  का  वन्त  रखना

 4703.  श्री  चिन्तामरिग  परिणग्रही  :  क्या  रल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far  :

 क्या  359  पुरी-हावड़ा  भ्रौर  360  हावड़ा-पुरी  यात्री  गाड़ियां  जो  हाल  के  भारत

 पाक  युद्ध  के  दौरान  बन्द  कर  दी  गई  थीं  oat  तक  चालू  नहीं  की  गई  हैं  ;  ate

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  रेल  गाड़ियों  को  पुनः  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 रल  मन्त्री  कूण  att  :  359  झप  श्रौर  360  डाउन

 हावड़ा-पुरी  सवारी  गाड़ियां  3-4-1972  से  फिर  चलने  लगी  हैं  ।

 पेरियार  घाटी  परियोजन  के  लिए  नये  श्रनुदान

 4704.  श्री  alo  क ७  चन्द्रप्पन  क्या  सिचाई  ote  faagy  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  केरल  की  पेरियार  घाटी  परियोजना  पर  6.5  करोड़  रुपये  खर्च  कर

 चुकी है  ;

 व्यय  का  मूल  श्रनुमान  क्या  था  ;

 (7)  क्या  aa  सरकार  का  विचार  इस  परियोजना  का  ser  नया  प्राक्कलन  एवं  प्रायोजन

 करने का  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सिचाई  wie  विद्य/त  मन्त्रालय  में  3q-Aeal  बंजनाथ  :  से

 पेरियार  घाटी  परियोजना  को  1,40,00  एकड़  भूमि  की  वाषिक  सिंचाई  करने  के  लिए  1957

 में  3,48  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  मंजूर  किया  गया  था  ।  बाद  में  केरल  सरकार  ने

 यह  प्रस्ताव  रखा  है  कि  इस  स्कीम  को  प्रस्तावित  एडमलयार  बांध  के  समेकित

 परियोजना  की  भअ्रनुमानित  लागत  27.37  करोड़  रुपये  है  श्रौर  इससे  यह  करना

 प्रस्तावित है  :  नदी  के  दोनों  किनारों  पर  2,88,500  एकड़  भूमि  को  सिंचाई के  लाभों  में

 वृद्धि  करना  ;  37.7  मेगावाट  जलविद्य/त  क्षमता  के  प्रतिष्ठापन  को  सम्भव  कोचीन

 कांप्लेक्स  में  उद्योगों  को  जल  की  व्यवस्था  करना  श्रौर  लवणता  एवं  विषाक्तता  को  घटाने  के  लिए

 नदी  का  निक्षालन  करना  ।  संशोधित  परियोजना  जिसमें  केन्द्र  द्वारा  दिए  गए  विभिय

 सुभाव  शामिल  प्रभी  तक  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 1972  तक  परियोजना  पर  लगभग  636  लाख  रुपये  व्यय  होना  प्रत्याशित  है  ।

 क्वालालम्पुर  में  रबड़  उत्पादक  देवों  की  qSh

 4705.  श्री  ato  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  feast  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  प्राकृतिक  रबड़  उत्पादक  देशों  के  संघ  की  एक  बैठक

 में  हुई  थी  ;

 यदि  तो  उसमें  किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गई  ;  श्रौर

 क्या  उस  बैठक  में  हुए  निणांयों  से  भारतीय  रबड़  के  हितों  पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  TIAA  To  सो०  :  जी  हां  ।

 प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  तथा  विपरान  में  समन्वय  लाने  के  लिए  विषयों  के

 सोथ-साथ  प्राकृतिक  रबड़  के  लिए  संयुक्त  क्षत्रीय  विपरान  cata  पर  भी  विचार-विमदं  fear  गया

 ताकि  उचित  तथा  लाभकर  कीमत  लाने  के  लिए  सदस्यों  के  बीच  तकनीकी  सहयोग  बढ़

 सके  ।

 भारत  पर  सीधे  तत्काल  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  क्योंकि  इस  समय  रबड़  का  निर्यात

 नहीं  किया  जाता  है  ate  कीमतों  के  सम्बन्ध  में  सितम्बर  1970  में  निर्धारित  सांविधिक

 न्यूनतम  कीमतों  द्वारा  Ti<ey  दे  दी  गई  है  ।

 भारतीय  वस्त्रों  की  fatal  में  बिक्री  में  वृद्धि

 4706.  श्री  पी०  मायावान  :  क्या  विदेश  ध्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 वाल्टिक  देशों  में  श्रौंर  पश्चिमी  युरोप  में  भारतीय  फैशन  के  वस्त्रों

 की  मांग  अ्रनुरूप  बिक्री  बढ़ाने  के
 लिए

 क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  शौर  उनका  क्या  परिणाम

 TTT

 (a)  श्रायात  जमा  योजना  को  ब्रिटेन  द्वारा  समाप्त  करने  के  फलस्वरूप  fast  में  कितनी

 वृद्धि हुई  है  !

 विदेशी  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  go  ato  :  श्रौर
 :  निर्यात

 सहायता  के  सामान्य  उपायों  के  विदेशों  में  मेलों  तथा  फंशन  yaaay  की

 व्यवस्था  की  गई  4.0  परिधानों  के  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  उचित  प्रचार  किया  जाता है  ।  इसके

 प्रमुख  विदेशी  ग्राहकों  को  भारत  में  श्रामंत्रित  किया  गया  श्रौर  प्रमुख  निर्यातक  विदेशों  में

 गये  ।  श्रौर  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  सिले-सिलाये  परिधानों  के  faata  निम्नोवत  प्रकार  बढ़े

 का  मुल्य  लाख  रु०

 aa  LIDS  1969  1970
 Wow अध  है

 1971 |.

 ब्रिटेन  19. 4  72. 2  61. 9  86. 5

 पश्चिमी  युरोंप

 0  17. 3  76.0 6.0  103. 3 qo  अ्ा०  स०  के  देवा

 एफटा  के  देश  ब्रिटेन  को

 12. 3 छोड़कर  41. 2  77.4  146. 4

 बाल्टिक  209. 3  237.8  443.8  559.6

 स०  रा०  श्रमेरिका  29. 2  64.0  117. 4  99.2

 1  झनस्तिम
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 प्रता  के  लिखित  उत्तर  12  1894

 fata  को  सिले-सिलाये  परिधान  के  निर्यात  1968  में  19.4  लाख  रु०  से  बढ़  कर  1971

 में  86.5  लाख  रपये  के  हो  गये  ।  यह  वृद्धि  अ शत  दिसम्बर  1970  में  श्रायात  जमा  योजना  के

 समाप्त  हो  जाने  तथा  भ्र  सरकार  द्वारा  अन्य  उपाय  किये  जाने  के  परिराम  स्व

 qa  रेलवे  में  धनबाद  में  से  घरेलू  काम  करवाना

 4707.  श्री  रामग्रवतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करंगे  कि

 पु  के  रेलयथ  निरीक्षकों  ate  सहायक  रेलपथ  निरीक्षकों  को

 सी०  एम०  Uo  श्रौर  निरीक्षकों  समेत  कितने  अ्रधिकारियों  को  ट्रालियां  दी  गई  हैं

 क्या  सरकार  को  इस  प्रकार  की  शिकायतें  मिली
 हं

 fe  श्रधिकारी  से

 श्रपने  घरेलू  काम  करवाते  हैं  ;  अरर

 यदि  तो  इसके  प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  atc  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 उपचारात्मक  उपाय  किए  गये  है  ?

 रेल  मन्त्री  क्‌०  धनबाद  मंडल  में  रेलपथ  सहायक

 रलपथ  निरीक्षकों  त्रौर  मिस्त्रियों  को  छोड़कर  सी०  एस०  vo  श्रौर  निरीक्षकों  सहित

 रियों  के  लिए  ट्रालियों  की  संख्या  70  है  ।

 जी  हां  एक  श्रमान्यताप्राप्त  रल  कर्मचारी  समन्वय  समिति  के  प्रतिनिधियों  द्वारा

 धनबाद  के  मंडल  श्रधीक्षक  को  दिये  गए  एक  ज्ञापन  में  उल्लिखित  में  से  एक  श्रारोप  यह  था

 कि  खलासियों  ate  ट्रालीमनों  को  ग्रधिकारियों  श्रौर  निरीक्षकों  के  घरलू  काम  के  लिए  इस्तेमाल

 किया  जाता  है  ।

 ofaarfray  के  घरलू  कार्यों  के  लिए  ट्रालीमेंनों  दुरुपयोग  किये  जाने  के  किसी

 मामले  का  पता  श्रभी  तक  नहीं  चला  है  फिर  उपयु  क्त  प्रध्यावेदन  की  जांच-पड़ताल  की  जा

 रही है  ।

 डिवीज्ञन  सुपरिन्टेडेन्ट  धनबाद
 रेल  द्वारा  कार्यालय  क्लकों  की  नियुक्ति

 4708.  श्री  VIAMAATT  ATTA  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि

 क्या  डिवीजनल  सुपरिन्टेन्डन्ट  धनबाद  ने  1971  में  कार्यालय  क्लर्कों  की  नियुक्ति  की

 उनकी  नियुक्तियां  रलवे  सेवा  झायोग  के  माध्यम  से  क्यों  नहीं  की  गई  प्रौर

 क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  पक्षपात  की  दिकायतें  मिली  श्रौर  यदि  तो  उन

 पर  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मन्त्री  श्री  क  हनुमतन्या  ्रौर  जी  1971
 में  हुई  अ्रवघ

 हड़ताल  के  दौरान  धनबाद  मण्डल  में  स्थार्न  पसे  6  कार्यालय  क्लर्कों  अर  एक  टाइपिस्ट  की

 नियुक्ति  की  गई  थी  ।  जल  रल  सेवा  श्रायोग  द्वारा  चुने  हुए  कलक  उपलब्ध  हो  तो  इन्हें  सेवा

 से  हटा  दिया  जायेगा  ् |
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 जी  नहीं  ।

 धनबाद  डिवीजन  (qa  में  कोयले  की  बुकिंग  के  लिए  माल  डिब्बों  की  सप्लाई

 4709.  घी  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 1971  से  धनबाद  डिवीजन  में  कोयले  की  बुकिंग  के  लिए  माल-डिब्बों  की

 सप्लाई  के  लिए  कितने  माँग-पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 10  1972  तक  मांगकत्ताग्रों  को  कितने  माल-डिब्बे  सप्लाई  किये  गए  थे  तथा

 मभी  माँगकर्त्ताप्रों  को  माल-डिब्बे  सप्लाई  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  ््रौर

 मालडिब्बों  की  aga  मांग  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेल  मन्त्री  ~ (Fo ०
 :  1971  से  ara,  1972  तक  कोयला  खानों

 से  528640  मांग-पत्र  प्राप्त  हुए  ।

 1971  से  10  1972  तक  252137  मालडिब्बे  श्रावंटित  किये  गये  ।

 कोयले  के  लदान  के  लिए  are  डिब्बों  की  उपलब्धि  पायलट  श्रौर  डिपो  मार्ग  श्रौर

 यानान्तरण  पर्यन्त  प्रायोजित  प्रादि  पर  निर्भर  करती  अन्य

 प्राथमिकता  प्राप्त  यातायात  की  भी  माँग  पुरी  करनी  होती
 है  ।  इसके  कोयले  के  माँग-पत्र

 पुनरावर्ती  होते  wail  ग्रावंटन  के  पश्चात्‌  बच  जाने  वाले  मांग-पत्रों  की  फिर  से  श्रावृत्ति  हो

 जाती  है  ।  मांग-पत्नों  की  संख्या  से  परिवहन  की  वास्तविक  श्रावदयकता  प्रतिभासित  नहीं

 होती  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  में  मालडिब्बों  की  उपलब्धता  में  सुधार  लाने  की  दिशा  में  सभी  सम्भव

 उपाय  कर  रही  हैं  ।  1972  से  कोयले  के  लदान  की  स्थिति  में  भी  सुधार  हो  रहा

 बिहार  कोयला  क्षेत्नों  से  1972  में  प्रतिदिन  6072  मालडिब्बों  का  लदान  हुना
 जबकि  जनवरी

 में  5764  we  फरवरी  में  5920  मालडिब्बों  का  लदान  था  ।

 हज्ञारीबाग  रोड  में  रेलवे  सतकंता  दल  द्वारा  बिना  पूर्व  सुचना

 दिये  की  गई  जाँच-पड़  ताल

 4710.  श्री  रामावतार  शास्त्री  :  क्या
 रेल

 मंत्री  प्रह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :  क्या

 रेलवे  सतर्कता  दल  ने  .16  1971  को  रोड  में  पी०  डब्ल्यू०  राई |  तथा

 ए०  श्राई०  श्रो ०  डब्ल्यू०  के  बंगला  रेलवे  क्वाटरों  में  ale  लगभग  दो  मास  qa  धनबाद  डिवीजन

 के  पठारडीह में  पी०  डब्त्यू०  ए०  पी०  डब्ल्यू०  argo  हैड  मिस्त्री
 के

 रेलवे  कवाटरों  में  बिना  ga  सुचना  दिए  जाँच-पड़ताल  की  थी  ;

 क्या  उक्त  जांच-पड़ताल  में  उक्त  अधिकारियों  द्वारा  नौ  गैगमे नों
 का  सरकारी  रि  <= nS  में

 उनकी  yest  उपस्थिति  दिखा  कर  घरेलू  कामकाज  के  लिए  दुरुपयोग  हो  रहा  पाया  गया  था  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  उन  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?
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 प्रदनों  के
 लिरि
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 रेल  मंत्री  के०  ननाय  सदस्य  न के  माध्यम  से  प्राप्त  शिकायत

 के अ्रनसार  रेलवे  चौकसी  दल  ने  श्रगस्त  श्रौर  अक्तूबर  1971  में  हजारी  बाग  रोड के  स्थायी

 रेल  पथ
 थ  निरीक्षक

 ale  सहायक  निरीक्षक  के  क्वाटेंरों  क्षौर  पाथरडीह  के  स्थायी  रेल

 पथ f  रीक्षक  के  पर  भी  श्राकस्मिक  जाँच  की  ।

 ग्रौर  इस  मामले  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 घाटला  रतलाम  में  स्कूल  एवं  डिस्पन्सरो  खोलना

 4711.  डा०  पांडेय  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पश्चिम  रेलवे  के  जनरल  मैनेजर  ने  10  माच  1970  को  रतलाम  में
 ag  ग्राइवासन

 दिया  कि  घाटला  कालौनी  में  एक  रेलवे  डिस्पेन्सरी  तथा  एक  स्कूल  खोला  जायगा  श्रौर

 रतलाम  रेलवे  स्टेशन  पर  war  की  श्रोर  के  वर्तमान  पैदल  उपरि-पुल  को  चौड़ा  किया

 जायेगी  न्

 यदि  तो  भ्राइवासन  को  कब  तक  का  ग्रूप  fez क क ि. 1 न्यू  ये  जाने  की  है  ?

 रेल  ०  Fo  (a)  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठ

 Trade  Agreement  with  Ceylon

 4712  Dr  Laxminarain  Pandey
 Shri  Shri  Kishan  Modi  है

 win  the  Minister  of  Foreign  Trade  be

 pleased  to  state

 ec  of  the (a)  whether  a  joint  meeting  of  the  representativ  wo  VI  Governments  of  India  and
 Ceylen  was  held  recently  in  Delhi  to  discuss  matters  relating  to  economic  cooperation  and
 trade;  and

 (b)  if  so,  the  outcome  of  the  meeting,  with  particular  reference  to  the  export  trade  of
 India  ?

 Yes,  Sir.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.  C.  George) :  (a)  &  (b)  :
 The  discussions  inter  alia  covered  matters  relating  to  strengthening  of  economic

 relations,  industrial  collaboration,  expansion  of  tourism  etc.  The  discussions a  Iso  covered
 matters  relating  to  expansion  of  mutual  trade,  particularly  in  regard  to  import 0  pecific
 commodities  from  Ceylon  by  India

 रतलाम  डिवीजन  के  रेल  क्ंचारियों  को  गृह  निर्माण  ऋण  देना

 4713.  डा०  लक्ष्मीनारायण  *' qT 24  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रंगे  कि  ८

 क्या  रतलाम  डिवीजन  के  रेल  कमंचारियों  द्वारा  की  गई  झ्रनेक  जोरदार
 मांगों  के

 उन्हें  गृह  निर्माण  | श्  नहीं  दिये  जा  रहें  श्रौर  यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारा हैं
 अर

 क्या  सरकार  का  इस  बारे  में  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  का  विचार
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 रेल-मंत्री  (sito  के०  :  नियमों  के  nha  स्वीकायं  ग्रह  निर्मारा  ऋण

 दिया  जाता  है

 ग्रह  निर्माणा  ऋण  से  सम्बन्धित  नियम  शर  कार्यंघिधि  निर्माण  श्रौर  श्रीवास

 मंत्रालय  द्वारा  तंयारकी  जाती  जो  निःसन्देह  किसी  ऐसे  सरलीकरणा  पर  विचार  करेगा  जो

 समय-समय  पर  अ्ावदक्त  टो

 रतलाम  में  इल  क्ट्रीकल  चा्ज॑मंन  रूप  में  नियुक्ति

 4714,  Sto  पांडेय  :  क्या  रेल-मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डिवीजन  पश्चिम  में  रतलाम  इलैक्ट्रिकल  चार्जमैन  (zattae ) )

 के  पद  फर  250-380  रू०  के  वेतन  मान  में  केवल  डिप्लोमा-धारी  ही  नियुक्त  किये  जाने  चाहिए  ;

 ग्रौर

 क्या  वरि5ठ  गैर  डिप्लोसाधारी  श्रौर  निम्नोन्नीत  व्यक्ति  इस  पद  के

 लिए  पात्र  नहीं  हैं  ?

 205-280  रु०  के  ग्रेड  में रेलमंत्री  के०  :  शरीर

 चाज  मनत  चाहे  वे  डिप्लोमाधारी  या  fecaratrarcy  न  वरिष्ठता  तथा  उपयुक्तता  के  मिश्रित

 avert  पर  बिजली  asta  )  के  पद  पर  250-280  रु०  के  ग्रेड  में  पदोन्नति  के  पात्र  हैं  ।

 कलकत्ता  faa  प्रदाय  निगम  को  विद्युत  की  ger  सप्लाई

 4716  :  डा०  रानेन  सेन  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्य/त्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  faa  प्रदाय  निगम  को  चन्द्रपुर  उत्पादन  संयंत्र  से  निर्धारित  95

 मेगावाट  बिजली  नहीं  मिल  रही  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारणा  है  ;  श्रौर

 (7)  निश्चित  पुरी  यात्रा  में  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  नए  हैं
 ?

 श्रौर  विद्य,त  मंत्रालय  में  श्री  बेजनाथ  से
 दामोदर  घाटी

 निगम  श्रपने  ताप  एवं  जल  विद्यूत  केन्द्रों  जिनमें  चन्द्रपुरा  विद्युत  केन्द्र  दामिल  कलकत्ता

 इलैक्ट्रिक  सप्लाई  कार्पोरेशन  fro  कलकत्ता  को  96  मेगांवाट  तक  घिंद्यू,त  सप्लाई  करता  है  ।

 aga  के  महीने  जबकि  विद्य/त  सप्लाई  की  मात्रा  50  से  90  मेगावाट  तक  कलकत्ता  को

 मिलने  वाली  सप्लाई  में  11  दिन  तक  कटौती  करनी  पड़ी  ।  इसका  कारण  यह  था  कि  कुछ  विद्यू

 जनन  यूनिटों  को  थोड़े-थोड़े  समय  तक  बंद  करने  के  कारण  प्रणाली  में  विद्युत  की  उपलब्धता  कम

 हुई  थी  ।  25  1972  से  कलकत्ता  को  दामोदर  घाटी  निगम  से  मिलने  वाली  सप्याई  को  95

 मेगावाट  के  श्रनुसुचित  स्तर  पर  कायम  रखा  जा  रहा  है  ।

 Amount  Allocated  to  Madhya  Pradesh  for  Rural  Electrification

 4717.  Shri  Arvind  Netam:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased

 to  state:

 (a)  The  amount  allocated  for  Madhya  Pradesh  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  for

 the  purpose  of  rural  electrification  ;  and
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 (b)  the  target  fixed  in  regard  to  the  number  of  power  pumps  to  be  installed  and  the
 number  of  villages  to  be  electrified  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.  Kureel)  :

 (a)  &  (b).  Since  the  beginning  of  the  Fourth  Plan,  expenditure  on  rural  electrification
 schemes  is  met  from  State  Plan  resources  inclusive  of  Central  assistance.  The  emphasis  during
 the  Fourth  Plan  continues  to  be  on  the  electrification  of  pumpsets  (including  lift  irrigation

 schemes)  for  increasing  agricultural  production  ;  village  electrification  is  a  subsidiary  part  of
 this  programme.  A  provision  of  Rs.  20  crores  has  been  made  in  the  Fourth  Plan  for  rural

 electrification  schemes  in  Madhya  Pradesh  and  the  target  fixed  in  this  regard  is  the  electrification
 of  50,000  pumpsets.  Additive  finances  are  provided  in  the  Central  Sector  by  the  Rural  Electri-

 fication  Corporation  for  accelerating  the  progress  of  rural  electrification  schemes.  Up  to  March,

 1972,  the  Rural  Electrification  Corporation  has  sanctioned  16  schemes  in  Madhya  Pradesh

 envisaging  loan  assistance  of  Rs.  854  lakhs  for  the  electrification  of  759  villages  and  37051

 pumpsecets.  From  the  provision  made  in  the  State  Plan  and  additional  finances  provided  by  the

 Rural  Electrification  Corporation  and  other  sources  it  is  expected  that  about  1  lakh  pumpsets/
 lift  irrigation  pumps  and  6500  villages  would  be  electrified  in  Madhya  Pradesh  during  the
 Fourth  Plan  period.  So  far  during  the  Fourth  Plan,  up  to  end  of  February,  1972,  5823  villages
 and  62323  pumpsets  have  been  electrified.

 AILa-AAT  जनवादी  गणराज्य  व्यापार  करार  भारत  को  होने  वाले  लाभ

 4718.  श्री  डी०  Ho  पंडा  :  क्या  विदेष  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ag  1970-71  तथा  1971-72  में  लागू  होने  वाले  जमेन  जनवादी  गणराज्य के

 साथ  व्यापार  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  थीं  शौर  इस  के  ग्रन्तगंत  भारत  को  क्या  लाभ  हुए

 शौर

 उस  देश  को  किन-किन  वस्तुझ्रों  का  निर्यात  किया  गया  श्रौर  क्या-क्या  वस्तुएं  वहां

 से  झायात  की  गई  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए  ०सी०  :  भारत  सरकार  तथा  जमन

 लोकतंत्रीय  गणारान्य  के  बीच  1.2.69.  से  31.12.71  तक के  लिए  बेध  एक  व्यापार  तथा

 भुगतान  प्रबंध  पर  23.0  1969  को  नई  दिल्‍ली  में  हस्ताक्षर  हुए  थे  ।  दोनों  सरकारों  के

 बीच  1972-75  के  चार  वर्षों  के  लिए  बैध  एक  नया  व्यापार  तथा  भुगतान  सलेख  संपन्न  हुमा

 इन  दोनों  दस्तावेजों  की  प्रतियां  संसद  पूस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 धिक द्विपक्षीय  व्यापार  करार  करने  का  उद  रय  संबंधित  देशों  के  बीच  arian  तथा  ब्यापा  1<

 संबंधों  का  विस्तार  तथा  विविधीकरण  करना  है  ।  1954  में  भारत  श्र  लोकतंत्रीय

 गणराज्य  के  बीच  प्रथम  व्यापार  प्रबंध  पर  हस्ताक्षर  होने  से  1953  में  भारत  भ्ौर  जमन

 लोकतंत्रीय  गणराज्य  के  बीच  18.7  लाख  रुपये  का  जो  व्यापार  हम्ना  था

 वह  बढ़कर  1968  में  43,395  करोड़  रुपये  का  gate  1970  में  43,774  करोड़  रुपये  का

 हो  गया  |

 aaa  लोकतंत्रीय  गणराज्य  को  भारत  से  निर्यात  की  जाने  वाली  प्रमुख  वस्तुएं
 ~

 ale खात्न  ars  समस  zat तेल  रहित  कमायी  हुई  तथा  श्र्थ-कमायी  हुई  च्  पटसन
 निमित  काज़  काली  fd  तथा  श्रन्य  श्रनिमित  श्र्भ्रक  तथा
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 सुती  वस्त्र  श्रौर  संलिप्ट  ब् षे ब्रिक  चाय  लोह  श्रयस्क  झ्ादि  ।  जमन  लोकतंत्रीय

 गणराज्य  से  भारत  को  श्रायात  की  जानेवाली  मुख्य  वस्तुए  हैं  :  इस्पात  te  इस्पात

 मु  पू  जीगत  ष्यूरिगट  श्राफ  सिनेमाटोग्राफी  फिल्में  मशीनी

 विपुल  मात्रा  में  श्रौषधियां  तथा  कार्बनिक  तथा  श्रकाबंनिक  फोठो  संबंधी

 सेन्सिटा  इब्ज  ae,  एक्व-रे  फिल्में  ्राप्टिकल  तथा  वैज्ञानिक  श्रादि  |

 दिल्‍ली  श्रौर  aTENTfatawra  में  at  थोक  मलय

 4719.  श्री  जी  वाई  कृष्णन :  क्या  fate  व्यापार  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कागजी  गुलबंदी  छिलके  के  faafaatt  का  अफगानिस्तान में  थोक  मुल्य

 क्य
 हैं  त्रौर  दिल्‍ली  में  इन  मेवों  का  इस  समय  खुदरा  मुल्य  कया  है

 ?

 अफगानिस्तान  बादाम विदेश  मंत्रालय  में  3q- Aral  To  Ato  :

 तथा  किशमिश  के  थोक  मुल्यों  तथा  दिल्‍ली  के  बाजार  में  इन  मेवों  की  खुदरा  कीमतों  के  विषय  में

 ठीक-ठीक  जानकारी  नहीं  है  ।  उपलब्ध  जानकारी  के  इन  मेवों  की  काबुल  तथा

 दिल  में  थोक  कीमतें  क्रमश  निम्न  प्रकार  है

 ह

 20  1972  की  समास  सप्ताह  के  दौरान  काबुल  के  बाजार  में  प्रति  सेर  (  16

 की  थोक  की

 :  भारतीय

 नरम  छिलके  वाला  )
 400  ग्रफगानिस

 सख्त  feat

 (1)  कलाटी  2000-210  भ्रफगानिस

 220-222  ग्रफगानिस (2)  गुड़बंदी

 किशसिश  (  140-150  भ्रफगानिस

 किदामिदा  लाल  90-92  झफगासि

 28  ata,  1972  को  दिल्‍ली में  थोक  मुल्य

 fo  972) इकानामिक  दिनांक  29.4,

 बादाम (  गुड़ भ  ५  ry  रुपये  1275/-  प्रति  क्विंटल

 बादाम  (  रुपये  1150/-  प्रति  विवंटल

 faafaa  ao  1/1  रुपये  1187-1350  प्रति  क्विंटल

 किशमिश  1/2  रुपये  1000-1100  प्रति  क्विंटल

 qaatt  में  सयुक्त  उपक्रमों  दवारा  श्रजित  लाम  के  अ्रपवचन  संबंधित  उच्च

 शक्ति  प्राप्त  सोमित

 4720.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  क्या  fata  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि
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 (#)  विदेशों  में  ऐसे  संयुक्त  उपक्रमों  से  होनेवाले  लाभ  जिन  में  भारतीय  उद्योग

 भी  भाग  ले  रहे  झस्वीक़ृत  हाथों  में  जाने  से  रो  कने  श्रौर  उसकी  पुरी  तरह  से  भारत  में  मेजे  जाने

 को  सुनिश्चित  करने  हेतु  परामद्ष  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  सरकार  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति

 नियुक्त  करने  के  प्रस्ताव  प्र  विचार  कर  रही  है  ;  अ्रौर

 यटि  हाँ  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  है  ?

 |
 fazar  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  ए०  ato  जी  नहीं

 प्रइन  नहीं  उठता  |

 तम्बाकू  का  निर्यात

 4721.  श्री  पम्पन  गोडा  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तम्बाकू  किन-किन  देवों  को  निर्यात  किया  जाता  है  ;  दौर

 गत  तीन  वर्षों  में  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  प्राय  हुई  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  3q-Hray  ए०  सी०  :  संसार  के  50  से  भी

 अघिक  देशों  को  भारतीय  तम्बाकू  का  निर्यात  faut  जाता  >  !  देशों  के  नाम  नीचे  दिये

 जाते  हैं  —=

 डेन  पिनलैंड  जमंन  संघीय  श्रायरिश

 जमन  लोकतंत्रीय  गराराज्य

 सोवियत  ट्रशिल

 सउदी  दक्षिणा  यमन  जनवादी  यमन  श्ररब

 कांगों

 श्रायवरी  कोस्ट  लिबिया

 सेदिगत  सियरा

 च् न  श्र  पश्चिम  अकी

 श्रास्ट्रलिया  |

 विगत  cue  पा म
 क  भ  थी दि न्य एस्  al

 >r¥  इटा  सि iq  tq  प्रकार  है  —

 1969-69  3316  लाख  रुपये  ।

 1969-70  327  I  ह  ”

 17 10a7nN 0-71  3140  3  ”

 रेलवे  रोदमों  से  चोरीयों  के  area  गिरफ्तार  किए  गए  कर्मचारी

 4722.  श्री  पम्पन  गौगा  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  गोदामों  से  चोरी  करते  हुए  कितने  रेल  कमंचारी  fr<GaTe

 किए गए  ;  श्रीर
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 क्या  कर्मचारियों  द्वारा  की  जाने  वाली  इन  चोरियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सरकार

 ने  कोई  विशेष  निगरानी  एजेंसी  नि  की  है  ?

 रेल  मन्त्री  (att  Ho  :  1969,  1970  wie  1971  में  रेलवे  गोदामों

 से  चोरी  करते  समय  fr <HaIz  किये  गये  रेल  कर्मचारियों  की  संख्या  267,  283

 254  थी  ।

 सरकार  द्वारा  कोई  विशेष  निगरानी  एजेंसी  नियुक्त  नहीं  की  गयी  है  लेकिन  शभ्रपराध

 भ्रासूचना  शाखा  के  रेलवे  सुरक्षा  बल  के  कमंचारियों  को  सादे  लिवास  में  काम  पर  लगाने  के

 अ्रलावा  भ्रधिकारियों  द्वारा  भी  श्राकस्मिक  जांच  की  जाती  है  ।

 भारतीय  के  संशोधित  हिन्दी  carat  को  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  समिति

 4723.  श्री  पम्पन  गौडा  :  क्या  विधि  ate  cara  मन्त्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  संविधान  के  संशोधित  झौर  श्रद्ययतन  हिन्दी  रुपान्तर  की

 जाँच  करने  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  समिति  के  विचार-विमर्श  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 विधि  र  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  (att  एच०  श्रार०
 :

 श्रौर  :  सरकार  ने  भारत  के  संविधान  के  पुनरीक्षित  ग्रौर  श्रद्ययतन  हिन्दी  रुपान्तर  की

 परीक्षा  के  लिए  कोई  समिति  नियुक्त  नहीं  की  है  ।  विधि  श्रौर  न्याय  मंत्रालय  की  हिन्दी

 1970 सलाहकार  समिति  ने  इस  संबंध  में  यह  परीक्षा  करने  झ्रौर  रिपो  देने  के  लिए

 में  एक  उप-समिति  नियुक्त  की  थी  कि  क्या  भारत  की  संविधान  सभा  के  were  के  प्राधिकार  से

 बस  1950  में  प्रकाशित  भारत  के  संविधान  के  हिन्दी  रुपान्तर  को  ही  यथावत  स्वीकार  कर  लिया

 जाए  या  उसमें  कुछ  परिबतंन  किए  जाने  अपेक्षित  हैं  ;  ate  यदि  कुछ  परिवतन  करने  की  श्रपेक्षा

 भी  तो  कौन-कौन  से  परिवतंन  होने  चाहिए  श्रौर  वे  किस  प्रकार  किए  जानें  चाहिए

 समिति  की  feqiz  पर  हिन्दी  सलाहकार  समिति  दूवारा  20  श्रप्रैल  1972  को  हुई  बैठक  में

 विचार  fear  गया  था  श्रौर  समिति  ने  उप-समिति  की  रिपोट॑  को  सरकार  दवारा  विंचार  करने

 के  लिए  विधि  श्रौर  न्याय  मंत्रालय  को  निर्दिष्ट  कर  दिया  है  ।

 Provision  of  a  Perinanent  Gateman  at  Railway  Gate  on  Nagda-Khachraud  Line

 (Western  Railway)

 4724.  Shri  Phool  Chand  Verma  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  no  permanent  gateman  has  been  provided  at  Railway  Gate  (Level

 crossing)  No.  102  C  on  Nagda-Khachraud  line  (Western  Railway)  ;

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;

 (c)  whether  the  Collector  of  Ujjain  has  also  made  a  demand  to  the  Railway
 Administration  to  post  a  permanent  gateman  at  this  gate  ;  and

 (d)  ढ  so,  the  action  being  taken  in  this  regard  ?
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 The  Minister  af  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya):  (a)  A  gateman  has  been  posted
 with  effect  from  23.  2.  1972  at  this  level  crossing.

 (b)  Does  not  arise.

 (c)  Yes.

 (d)  Does  not  arise.

 कृष्णा जल  विवाद

 4725.  श्री  एम०  एम०  जोजफ  :  क्या  सिंचाई  श्र  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 ् करगे  कि  :

 क्या  कृष्णा  जल  विवाद  का  प्रभाव  तु  ‘TART  समस्या  पर  पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  विवाद  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ्रौर  इस  पर  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्यत  मन्त्रालय  में  3q-Hrat  बजनाथ  करील  )  :  भ्रौर  :

 तुंगभद्रा  नदी  कृष्णा  नदी  की  सहायक  नदी  है  ।  राज्यों  के  बीच  कृष्णा  नदी  के  पानी  शर  उसकी

 घाटी  सम्बन्धी  विवाद  कृष्णा  जल  विनाद  न्यायाधिकरण  द्वारा  न्यायनिर्॑याधीन  है  ।  कुरनूल  कडपा

 नहर  श्रौर  राजोलीबन्दा  नहर  की  श्रावव्यकताश्रों  को  पूरा  करने  के  लिए  तु  THST  जलाशय  से  पानी

 की  निकासी  ;  कृष्णा  को  योगदान  तुंगभद्रा  बाँध  का  नियन्त्रण  तुंगभद्रा  Ns  को  सौंप

 बाएं  तट  की  मुख्य  मुनीराबाद  विद्य/त  राजोलीबन्दा  we  कार्यों  तथा

 मैसूर  राज्य  की  सीमा  में  राजोलीबन्दा  परियोजना  की  श्राय  नहर  की  जिसको  aw  प्रदेश

 सरकार  द्वारा  गया  से  सम्बन्धित  कुछ  मामले  न्यायाधिकरण  को  सौंपे  गए  हैं  ।

 द्वारा  पंचाट  दिए  जाने  के  ही  समुचित  कार्रवाई  की  जाएगी  |

 राज्य  व्यापार  fara  के  माध्यम  से  विदेशी  मुद्रा  wat  राय

 4726.  श्री  पी०  के०  देव :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  चालु  वर्ष  में  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  कुल  कितनी  facet  मुद्रा  कमाई  गई  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  Fq-Arat  To  सी०  :  1971-72 में  राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  अजित  विदेशी  मुद्रा  भारतीय  परियोजना  तथा  उपस्कर  निगम  द्वारा

 श्रजित  fazafy  मुद्रा  भी  शामिल  2)  की  रादि  लगभग  92.45  करोड  रुपये  है  |

 पी०  एल०  480  के  sata  झ्रायात  बंद  होने  का  राज्य  व्यापार  निगम के

 लाम  पर  प्रभाव

 4727.  श्री  पी०  Fo  देव  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  31  1972  के  में  छपे  समाचार  की  आओ र
 a>  >

 दिलाया  गया है  जो  पी०  एल०  480  के  अझ्रन्तगंत  श्रायात  बन्द  र  a  राज्य  ब्यापार  निगम  के

 लाभ  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  है  ;  श्रौर

 स  ive यदि  तो  इ
 ast  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 fadat  व्यापार  मन्त्रालय  स  उनन्नन्ना  इना
 क

 wo  व  {  srt  ए०  ato  :  जी  हां  ।

 यह  बात  सरकार  ने  नोट  कर  ली  है  ।

 बड़ौदा  में  बंगनों  की  कमी

 ware 4728.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  रेल  मन्त्री  यह  नाग  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या
 ery
 बड़ा  दा  डिवीजन  में  तथा  अनाज  are  भेजने  के

 लिए  50,000  मांगपत्र  लम्बित  हैं  ;

 पटरी  ate  खरधोड़ा  भ्रादि  पर  नमक  भेजने  के  लिए  40,000  वैगनों  की  प्रतीक्षा

 की  जा  रही  है  ;

 क्या  छोटा  उदयपुर  में  डोलोमाइट  की  ढुलाई  के  लिए  5,000  मांगपत्र  लम्बित  हैं  ;

 क्या  डमोई  श्रौर  बोडेली  में  भी  इसी  प्रकार  बहुत  से  मांग-पत्र  लम्बित  हैं

 जहां  रुई  तौर  बैगन  न  मिलने  के  जमा  हो  गए  श्रौर

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  या  क  wa |  का  विचार  है  श्रौर  कब  तक  ?

 रेल  मंत्री  (att  कूण  :  (#)  जी  हां  ।

 जी  हां

 जी

 | जी  at

 जी  नहीं  ।

 1  जनवरी  से  20  1972  तक  की  श्रवधि  में  बड़ौदा  मण्डल  के  स्टेशनों  से

 बड़ी  लाइन  के  लगभग  77,309  ate  छोटी  लाइन  के  19,872  माल  डिब्बों  का  लदान  किया

 गया  ।  बकाया  मांगपत्रों  की  wafers  संख्या  हो  जाने  का  मुख्य  कारण  भारी  संख्या  में  रजिस्ट्र  दान

 का  किया  जाना  है  क्योंकि  रेलें  श्रब  श्रधिकतम  सीमा  का  निर्धारण  किये  बिना  मांगपत्र  स्वीकार

 कर  रही  हैं  बकाया  मांगपत्रों  को  कम  करने  के  लिए  लदान  का  काम  तेज  करने  के  लिए  पुरा

 प्रयास  किया  जा  रहा

 रतलाम  डिवीजन  पर  मोटर  ट्राली  ट्राइवर  के  लिए  तथा

 छुट्टी  fraa  की  नियक्ति

 4729,  श्री  राम  रतन  शर्मा  :  FAT  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रतलाम  डिवीजन  में  मोटर  ट्राली  ड्राइवरों  के  लिए  हैल्पर  तथा

 fers  की  व्यवस्था  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 प्रइना  के
 लिखित

 उत्तर  12  बशाख  1894  (  )

 रेल  मंत्री  क्  :  जी  नहीं  ।

 जब  कभी  mages  होता  निर्माण  काय  निरीक्षक  या  स्थायी  रेल  पथ  निरीक्षक

 के  दलों  खलासी  सहायता  के  काम  में  लगाये  जाते  है  फिर  छूट्टी  fora  के  एक  पद  के

 सृजन  के  लिए  जांच  की  जा  रही

 उत्तर  रेलवे  के  गुलधर  स्टेशन  पर  टिकटोंਂ  का  उपलब्ध  न  होन

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग  कि 4730.  श्री  सतपाल

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उत्तर  रेलवे  की  दिल्‍ली -मेरठ  सेक्शन

 पर  गुलघर  रेलवे  स्टेशान  पर  पिछले  दो  महीनों  से  सीजन  टिकट  उपलब्ध  न  होने  के  कारण

 यात्रियों  को  अत्यधिक  कठिनाई  हो  रही  है  ;

 क्या  उत्तर  रेलवे  स्टेशन  पर  काम  कर  र  ञ  x-ray  केवल e  DHA  अपने  परिचितों  को  ही  ये

 सीजन  टिकटਂ  देते  हैं  तथा  wea  लोगों  को  नहीं  ;  श्रौर

 उक्त  स्टेदान  से  गत  छः  महीनों  में  महीने  वार  कितने  टिकट  जारी

 किये  गये
 ?

 रल  मंत्री  क्०  गु  हर  स्टेशन पर  1.3.1972 से  25.4.1972

 के  बीच  मासिक  सीजन  टिकटों  का  कोई  स्टाक
 नहें  ।  इसके  फलस्वरूप  इस  तरह  के  टिकट

 चाहने  वाले  यात्रियों  को  ग्रवस्य  कठिनाई  हुई  होगी  ।

 ऐसी  कोई  बात  देखने  में  नहीं  ।

 पिछले  छः  महीनों  में  गुलडहर  स्टेशन  से  जारी  किये  गये  मासिक  सीजन  टिकटों  की  संख्या

 इस  प्रकार  हैं

 मास  श्रौर  ag  जारी  किये  गये
 टिकटों  की

 संख्या

 1971  80

 1971  68

 दिसम्बर  197]  74

 जनवरी  1972  74

 फरवरी  1972  33

 1972  3

 ललन  =<

 चौथी  योजना  के  दौरान  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  श्रधिक  सुविधाएं  देना

 4731  श्री  एस०  एम०  :  कया  रेल  मन्त्री  यह  बताने  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  योजना  में  तीसरे  दर्जे  के  यात्रियों  को  श्रौर  सुविधायें  दिए  जाने  की

 वना  ध
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विस्तृत  योजना  तैयार  की  गई  श्रौर

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  वातें  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्री  (sit  के०  :

 जी  हाँ  ।

 श्र  यात्रियों  की  महत्वपूर्ण  सुख-सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  करने  के  कार्यक्रम

 क्षेत्रीय  रेलों  की  रेल  उपयोगकर्ता  सुविधा  समितियों  के  परामर्श  से  बनाये  जाते  हैं  ।  ऐसा  करते  समय

 सम्हाले  गये  स्टेशन  का  पहले  से  ही  उपलब्ध  सुख-सुविधाश्रों  अ्रौर  साथ  ही

 लब्ध  सुख-सुविधाओं  तौर  साथ  ही  घन  की  उपलब्धता  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 लाडं  कृष्ण  टेक्सटाइल  fara,  सहारनपुर  के  कार्यकररण  की  जांच

 4732.  श्री  एस०  TAo  बनर्जी  :  fata  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  लाड  कृष्ण  टेक्सटाइल्स  सहारनपुर  के  कार्यकरण  की  जांच  पुरी  हो  गई

 क्या  मिल  को  सरक।री  नियन्त्रण  में  लेने  के  सम्बन्ध  में  श्रन्तिम  निर्णय  ले  लिया  गया

 शभ्रौर

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  निणंय  किया  गया  है  ?

 बिदेश  व्यापार  मस्त्रालय  में  उप  सत्री  ए०  सी०  :  जी  रहीं  ।

 तथा  प्रदन  नहीं  उठते  ।

 a  विक्टोरिया  face,  कानपुर  को  श्राधिक  सहायता  देना

 4733.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  न्यु  विक्टोरिया  faeq,  कानपुर

 के  कर्मचारियों  को  भुगतान  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  वस्त्र  निगम  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता

 के  बारे  में  16  1971  के  श्रन्तराकित  प्रदन  279  के  उत्तार  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यू  विवटो  रिया  faca,  कानपुर  द्वारा  मांगी  तई  वित्तीय  सहायया  hee  द्वारा  इस

 बीच  मंजुर
 कर  ली  गई  तौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारा  हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालाय  में  उप-मंत्री  To  alo  :  जी  नहीं  ।

 कम्पनी  ने  उन  मजदुरों  को  मिल  बन्द  होने  का  प्रतिकर  श्रादि  देने  के  सम्बन्ध

 में  वित्तीय  सहायता  मांगी  जिन्हें  मिल  कम्पनी  के  प्रबन्ध  को  सरकार  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिए

 जाने  के  वाद  मिल  में  ga:  काम  नहीं  दिया  गया  था  ।  श्रम  के  सुव्यवस्थीकरण  की  योजना

 जो  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  चलाई  जा  रही  सरकार  द्वारा  श्रपने  प्रबन्ध  में  ली  गई  मिलों  के

 उससे  पूर्व  के  दायित्वों  के  लिए  व्यवस्था  नहीं  होती  ।  श्न्त  निगम  द्वारा  मिल-कम्पनी  के  श्रनुरोध
 कच

 को  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सका  |

 19]



 soil
 के  लिखित  उत्तर

 12  1894
 —_—

 Sale  of  Tickets  in  Black  Market  and  bribery  in  reservation  of  seats  ,

 at  Delhi  and  New  Delhi  Stations.

 4734.  Shri  Ram  Bhagat  Paswan:  Will  the
 Minister

 of  Railways  be  pleased  to  state  ८

 (a)  Whether  the  Railway  employees  posted  at  Delhi  Main  and  New  Delhi  Railway
 Stations  reserve  seats  for  certain  passengers  in  the  bogies  to  be  attached  to  Railway  trains  after

 taking  bribes  from  them  ;

 (b)  whether  tickets  are  also  sold  to  passengers  on  these  Stations  in  black  market  ;  and

 (c)  whether  Government  would  take  concrete  steps  to  improve  the  situation ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  (a)  &(b)  There  have  been

 complaints  alleging  commission  of  malpractices  by  the  Railway  staff  at  Delhi  and  New  Delhi

 Stations  in  the  matter  of  reservation  of  berths/seats  by  important  trains.  Complaints  have  also

 been  received  about  the  activities  of  private  agencies  and  individuals  engaging  themselves  in

 securing  reserved  accommodation  for  intending  passengers  on  collection  of  extra  money  and

 in  the  process  indulging  in  malpractices,  in  some  cases,  in  collusion  with  the  Railway  staff.

 (c)  Under  the  system  of  working  prescribed  for  booking  and  reservation  of  berths

 and  seats,  measures  have  been  provided  to  prevent  commission  of  malpractices  by  the  concerned
 staff.  In  addition,  the  Reservation  Offices  are  subjected  to  regular  checks  which  are  intensified

 during  peak  seasons.  Thorough  enquiries  are  made  into  specific  complaints  alleging  malpractices
 in  the  reservation  of  berths  and  seats  and  appropriate  action  taken  against  the  defaulters.

 Further,  the  Government  is  fully  alive  to  the  problem  of  malpractices  indulged  in  by  the

 Railway  staff  and  others  in  the  matter  of  reservation  and  booking  and  the  question  of  how  best

 to  tackle  the  problem  is  engaging  the  attention  of  the  Government.

 ag  पार्टों  जिसको  इलाहबाद  में  माला  चढ़ाने  उतारने  का  ठेका  दिया  गया  है

 4735.  शी  ईइवर  चौधरी  :  कया  रेला  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 107]  =  त
 ()  उन  फर्मों  के  क्या  नाम  जिन्हें  वर्ष  1  ८/  1  न  ||  इलाहबाद  में  माल  चढ़ाने  व

 उतारन  का  ठेका  दिया  गया  था  ।

 नये  ठेकेदारों  वतंमान  दरों  की  तुलना  दरों  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  की

 गई  है
 ।

 दरों  में  वद्धि  का  कया  श्राघार  श्रौर

 क्या  सरकार  ने  दरों  की  श्रौचित्यता  को  area  के  लिए  कोई  कसौटी  रखी  है  |

 रेला  मंत्री  Ho  :  15-6-71  a  तीन  वर्ष  के  लिये  इलाहबाद  में  माल

 चढ़ाने-उतारने  का  ठेका  रेलवे  स्टेशन  पोर्ट्स  कोश्नापरेटिव  लेबर  कोन्ट्रेक्ट  सोसायटी लि०  इलाहबाद

 को  दिया  गया  था

 वर्तमान  दरों  की  तुलना  में  इस  समिति  की  दरों  में  वृद्धि  का  प्रतिशत  16  था

 मजदूरी  पर  बढ़  ती  हुई  लागत  को  देखते  हुए  दरों  में  यह  वृद्धि  करना  उचिम  समभा
 गया  था |
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 जी  हाँ  ।  वास्तविक  मजदूरों  की  श्रसली  लेवर  कोग्नापरेटिव  सोसाइटियों  से  वातचीत

 के  द्वारा  सम्हलाई  के  ठेके  देने  के  सम्बन्ध  स्थानीय  प्राधिकारी  द्वारा  मजदूरों  के  लिए

 निद्चित  की  गई  न्यूनतम  वेतन-दर  को  ध्योन  में  रखकर  अथवा  जहाँ  कहीं  स्थानीय  प्राधिकारी  न

 वहाँ  बाजार  दर,.साप्ताहिक  बोनस  श्रादि  जैसी  साँविधिक  काम  की  मात्रा

 अझर  ग्न्य  सम्बद्ध  कारणों  को  ध्यान  में  रखकर  तीन  श्रधिकारियों  को  एक  समिति  दरों  पर  विचार

 श्र  सिफारिश  करती

 Export  of  Betel-Leaves

 4736.  Shri  Ishwar  Choudhry :  Wi क  द  | है| ll  the  M  RAILOLOL mister  of  Foreign  Trade  be  pleased  to
 state

 Vi er  G  overnment  have  any  scheme  for  export  of  betel  leaves  from  Bihar  to (a)  Wheth

 foreign  countries;  and

 (b)  the  salient  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Foreign  Trade  (Shri  A.C.  George  ):

 (a)  No  Sir.

 (b)  Question  does  not  arise.

 सिचाई  क्षमता  का  पुरा  उपयोग

 4737.  श्री  atte  पी०  उलगनभ्बी  :  कया  सिचाई  श्रौर  विद्यत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देवा  में  1971  तक  wages  रही  20  लाख  हेक्टेयर  सिंचाई  क्षमता  के  qa

 उपयोग  के  लिए  किन  योजनाओं  की  जाँच  पड़ताल  के  परुचात्‌  पता  लगाया  गया  श्रौर

 इस  समय  विद्यमान  सिचाई  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  कब  तक  होने  लगेगा  ?

 सिचाई  HIT  विद्य,त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बजनाथ  :  (®)  ale

 सभी  परियोजनाग्रों  afar  छोर  वाले  धागों  सिचाई  दाक्यता  के  समुपयोजन  में

 हमेशा  हीं  कुछ  विलम्ब  हो  जाया  करता  है  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  को  विकसित  करने  श्रौर  प्राप्त  की  जाने

 को  परिकल्पित  समस्त  शक्यता  कीं  प्राप्ति  में  कुछ  वर्ष  लग  जाते  हैं  ।  यह  श्रच्छी  बात  है  र्कि

 पयोजन  का  मुल्यांकन  ada  पूर्ववर्ती  वर्ष  में  निमित  sagan  के  संदर्भ  में  जाता  है  जव

 वितरण  प्रणाली  के  पुरे  हो  जाने  पर  प्रथम  मानसून  का  प्रवाह  प्राप्त  तभी  समुपयोजन  के  लिए

 शक्यता  को  उपलब्ध  कहा  जा  सकता  है  श्रौर  उस  प्रसंग  में  किसी  विद्वेष  वर्ष  में  निमित  शक्यता

 ait  बाद  के  वर्ष  में  समुपयोजन  के  संदर्भ  में  ही  शक्यता  ग्ौर  समुपंयोजन  के  बीच  के  श्रन्तर  का  अझतुमान

 लगाया  जाता  है  ।  इन  मानदण्डों  से  जांचने  ब्‌ हदू  ate  मध्यम  परियोजनाओं  द्वारा  निर्मित

 सिंचाई  शकयता  के  समुपयोजन  में  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  महत्वपूर्ण  उन्तति  हुई  है  ।  फिर  भी

 पहले  ही  0.94  मिलियन  हेक्टेयर  को  शेष  निमित  शकक्‍्यताके  पूरे  उपयोग  के  लिए  हर  तरह  का

 प्रयास  किया  जा  रहा  है  !

 उन  परियोजनाओं  में  जिनमें  बहुत  श्रघिक  श्रन्तर  रह  गया  है N  मध्य  प्रदेश  में  चम्बल

 परियोजना  भी  ज  al  WS  4e  meat  0.16  मिलियन  हैक्टेयर  है  :  इसके  कारण  हैं  (1)  सेवार
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 बढ़  जाने  श्रौर  श्रन्य  बाधाश्ों  के  कारण  मुख्य  नहर  की  क्षमता  ate  (2)  जल-मार्गों  के

 निर्माण  में  विलम्ब  ।  नहरों  की  क्षमता  में  वृद्धि  करने  श्र  नहर  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए

 उपचारी  उपाय  fay  गये  है  ।  जलमार्गों  के  निर्माण  की  गति  को  तेज  किया  जा  रहा  है

 कोसी  पूर्वी  नहर  श्रौर  कोसी  परियोजनाश्रों  की  राजपुर  नहर  में  यह  श्रन्तर  लगभग  0.2 «hn

 मिलियन  हैक्टेयर  है  ।  विकास  की  धीमी  गति  के  कारणा  ये  बताये  गये  (1)  परियोजना  के  काल  में

 श्रच्छी  वर्षा  होती  (2)  इस  क्षेत्र  के  किसानों  क़ो  wat  सिंचाई  की  उपयोगिता  के  प्रति  जागरुक

 बनाना  बाकी  (3)  गाद  भर  जाने  के  कारण  नहर  का  बहाव  क्षमता  पर  न  हो  (4)

 परियोजना  के  कमान  गत  क्षत्र  समतल  बनाने  की  श्रावश्यकता  (5)  जल-निकासी  की  समस्या

 श्रौर  (6)  पश्चिम  बंगाल  सिंचाई  1876  के  भ्रन्तगंत  मौजूदा  सट्टा  जिस

 रूप  में  वह  बिहार  पर  arg  है--जिसके  शभ्रतुसार  नहर  से  श्रपने  खेत  के  लिए  जल  लेने  के  इच्छक

 किसी  व्यक्ति  को  प्रत्येक  फसल  में  ग्रपना  यह  श्राष्य्य  व्यक्त  करते  हुए  एक  लिखित  श्रावेदन-पत्र  देना

 होगा  ।  बिहार  सरकार  को  यह  सुभाव  दिया  गया  है  कि  मौजुदा  सट्टा  प्रराली  की  जगह  श्रनिवायं

 सिंचाई  प्रणाली  लागू  की  जाए  ।  जल-मार्गों  के  निर्माण  में  तेजी  लाई  गई  लंगभग  श्राधा  काम

 पहले  ही  पूरा  किया  जा  चुका  है  श्रौर  शोष  को  श्रागामी  तीन  वर्षों  में  पुर्णा  कर  लेने  का  कार्यक्रम

 बनाया  गया  है  ।  प्राप्त  अनुभव  के  में  बराज  के  नियमन  की  नियमावली  बना  दी  गई  है  az

 पिछूले  दो  वर्षों  में  नहरों  के  बन्द  रहने  के  साथ  में  उनकी  गाद  की  सफाई  भी  कर  दी  गई  है

 राजस्थान  नहर  परियोजना-चररण  एक  0-1  मिलियन  हैक्टेयर  का  समुपयोजन  रह  गया

 है  ।  यह  पोंग  बाघ  से  विस्थापित  व्यक्तियों  की  बस्ती  बसाये  जाने  में  विलम्ब  के  कारण

 अन्य  परियोजना  क्षत्रों  की  श्रपेक्षा  यहां  के  लिए  अधिक  समय  चाहिए  क्योंकि  राजस्थान  नहर

 द्वारा  जिस  क्षत्र  की  सिंचाई  की  जाती  है  वहां  की  भुमि  at  तक  झ्रछूती  रही  है  श्रौर  वह  प्रमुखतः

 रेतीली  किस्म  की  है  ।

 ककड़ापार  श्रोर  भाही-प्रथमचरण  परियोजनाओ्ों  में  0.1  मिलियन  हैक्टेयर  का  समुपयोजन

 पीछे  रह  गया है  ।  यह  रबी  की  सिंचाई  के  लिए  संचित  जल  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारा हैं  ।

 उकई  जिससे  ककड़ापार  कमान  क्षत्र  को  जल  भी  सप्लाई  gal  हो  रहा है  |

 कडासणा  बांध  के  प  हो  जाने  पर  भाही  नहर  क्षत्र  में  TAIN TAT  में  वृद्धि  होगी  ।

 कई  og  पारियोजनाश्रों  में  सिचाई-हाक्यता  का  समुपयोजन  होना  कोष  रह  गया  है  झ्रौर

 इसका  श्रत्यन्त  सीधा-साधा  कारण  यह  बताया  जाता  है  कि  किसानों  द्वारा  खेतों  की  नालियों  के

 निर्माण  में  विनम्ब  gar  है  लेकिन  यह  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  कुछ  वर्षों  तक  समुपयोग  100

 ofaza  तक  नहीं  पहुंच  सकेगा  श्रौर  समुपयोजन  की  वर्तमान  90  प्रतिदयत  स्थिति  ही

 समभी  जा  सकती  है  |

 विद्या त  विकास  योजना

 4738.  श्री  श्रार०  पी०  उगलनम्बी  :  क्या  सिचाई  ate  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  विद्य,त  विकास  को  दस  वर्षीय  योजना  के  किसी  भाग  को  1972-73,  की  वार्षिक

 योजना  में  सम्मिलित  किया  गया
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 यदि  तो  उसकी  रूप-रेखा  क्या  है  ?

 सिचाई  तौर  वियत  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बेजनाथ  :  ate  :  दद्ञाब्दी

 योजना  में  निर्दिष्ट  निम्नलिखित  स्कीमों  वाधिक  योजना  (1972-73)  में  पांचवी  योजना  की  स्कीमों

 में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 स्कीम  का  नाम  प्रनुमानित  लागत  प्रतिस्ठापित  द्वारा

 (
 करों | दिक क  |  ड़

 इव ही थ 1.  काली  नदी  जल
 विद्युत

 परियों  अनवर  मसूर  32.10  270

 2  सुरालियर  जलविद्य,त  तमिलनाडु  6.17  35

 3
 नागाजुं  नसागर  पंथजलादय  जलबिद्य,त

 Arey  प्रदेश  9,39  100

 कोर्वा  ताप  संयन्त्र  मध्य  प्रदेश  18.22  120

 120

 चंद्पुरा
 ताप  संयंत्र  दामोदर  घाटी  निगम  19.9

 रेलवे  की  भोजन  व्यवस्था  सेवा  में  हानि

 4749.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :  क्या  रहा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  ने  चलती  गाड़ियों  में  तथा  wea  भोजन  व्यवस्था  सेवाओं

 को  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  रेलवे  को  भोजन  व्यवस्था  में  कितनी  हानि  हुई  है  ;  शौर

 इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  काय॑वाही  करने  का  है  ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  क्क्०  :  जी  नहीं  ।  खानपान  asaredy  श्रावश्यक  सुविधाओं

 में  से किसी  को  भी  बन्द  किए  बिना  थाली  के  बदले  पैक  किया  हम्ना  भोजन  देने  की  प्रणाली  केवल

 314  डाउन  फ़न्टिर  मेल  के  भोजन  यानों  में  16-4-1972  से  परीक्षण  के  तौर पर  चालू  की

 गयी  है
 ।

 पिछले  तीन  वर्षों  ग्रथात  1968-69,  1969-70  att  1970-71  में  रेलों  का

 खान  पान  व्यवस्था  की  हानि  नहीं  हुई है
 ।  57.64  लाख  रुपये  का  लाभ  ञ्

 |

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 टाघू  एककों  के  fer  श्रायात  तथा  निर्यात  सुविधाए

 4740.  श्री  नबटा  किशोर  शर्मा  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 arrsat
 AT<a!  य

 लघु  तथा  सहायक  निर्माण  संगठन  परिषद्‌  ने  आयात  तथा क्या  अखिल

 निर्यात  सुविधाश्रों  के  लिए  सहायता  देने  हेतु  सरकार  को  लिखा  है  ;  झौर
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 यदि
 =
 ट  तो  न्या  IAM  ः  ए  मांगी  गई  हैं  ?

 fade  व्यापार  मंत्राहाय  में  उप-मंत्री  :  जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  ।

 झफगानिस्तान  से  व्यापार  करने  के  लिए  वागाह  स्थल  मागं  को  पुनः  खोलना

 कलज्रा 4741.  श्री  नवल  किशोर  दार्मा  :  क्या  कि  द ेaxl  यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 :

 क्या  के  साथ  व्यापार  करने  के  लिए  वागाह  स्थल  मागं  को  खोलने

 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 बम्बई  होकर  जाने  वाले  जल  मागं  श्रपेक्षा  यह  माग  कितना  श्रघिक  लाभप्रद

 होगा  ?

 fadat  ब्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  To  सी०  :  से  श्रफगानिस्तान

 के  साथ  व्यापार  के  लिए  स्थल  मार्गों  का  प्रयोग  करने  प्रदन  पर  सरकार  लगातार  ध्यान  देती  रही

 इससे  समय  की  बचत  होगी  श्रौर  उतनी  जगह  माल  को  एक  जहाज  से  दूसरे  जहाज  पर

 उतारना  नहीं  इसके  अ्रतिरिक्त  माल  के  लेजाने  की  लागत  में  भी  बचत  होते  की

 है  ।

 Financial  Assistace  to  Rajasthan  for  Flood  Control  :

 4742.  Shri  M.  C.  Daga:  Wil)  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 State  :

 (a)  whether  the  Union  Government  had  given  any  funds  to  Rajasthan  during  the  last

 four  years  for  flood  control  and  ifso,  the  amount  thereof  and  the  works  for  which  it  was

 given;  and

 (b)  whether  the  said  amount  was  not  spent  on  the  works  for  which  it  was  given  and

 if  so,  the  reason  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.  N.  Kureel)  :  (a)
 &  (b)  Till  the  year  1968-69  fiood  control  schemes,  which  formed  part  of  the  State  Plans,  were

 financed  by  special  loans  from  the  Centre.  These  loans  were  given  for  execution  of  approved
 flood  control  schemes  within  the  overall  ceiling  of  the  State  Plans.  During  1968-69  a  loan  of
 Rs.  80  lakhs  was  sanctioned  to  the  Government  of  Rajasthan  for  approved  flood  control  sche-
 mes.  An  expenditure  of  about  Rs.  86.45  lakhs  has  been  reported  by  the  State  Government  on
 the  following  approved  schemes

 Kaman  Pahari  Drain.

 Goverdhan  Drain.

 Ghaggar  Flood  Control  Works.

 Works  near  Singhavali:
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 for  Bharatpur. 5.  City  Drain  के

 6.  Protection  for  Bharatpur  and  adjacent  areas.

 Under  the  procedure  evolved  for  the  Fourth  Five  Year  Plan  beginning  from  1969-70,
 Central  assistance  to  the  State  Governments  for  their  various  developmental  schemes  is  provi-
 ded  in  the  form  of  block  loans  and  grants  and  is  not  tied  to  any  particular  project  or  had  of

 development.  Therefore,  there  is  no  earmarked  Central  assistance  for  flood  control  schemes.
 As  such  no  specific  assistance  for  flood  control  was  given  during  the  last  three  years.

 Low  Irrigation  Rates

 4743.  Shri  M.  C.  Daga:  will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to

 state  :

 (a)  whether  irrigation  rates  are  so  low  thatthe  State  Governments  have  to  incur

 losses;  and

 (b)  if  so,  whether  Government  are  taking  any  steps  at  Central  level  in  this  regard  ?

 The  Depty  Minister  in  the  Ministry  of  irrigation  and  Power  (Shri  N.  Kureel)  :  (9)

 (b):  The  water  rates  at  present  fixed  by  State  Governments  are  generally  not  adequate  to
 meet  the  combined  working  expenses  and  interest  charges.  The  State  Governments  hnve  been

 urged  to  fix  water  rates  in  an  equitable  as  to  meet  the  maintenance  and  operational

 charges  and  interest  at  the  rate  of  at  least  25%  and  that  the  increased  rates  may  be  collected
 after  providing  for  a  transition  period.

 Slow  Pace  of  Generation  of  Electricity  in  Rajasthan  :

 4744.  Shri  M.  C.  Daga  :  will  the  minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to
 State  ;

 (a)  whether  the  pace  of  generation  of  electricity  in  Rajasthan  is  very  slow  as  comp-
 ared  to  other  and  if  so,  the  reasons  therefor;  and

 (b)  whether  the  Central  Government  have  given  less  financial  assistance  to  Rajasthan
 for  generation  of  electricity  as  compared  to  other  States  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.  N.  Kureel)  :  (a)
 No,  Sir.  The  pace  of  growth  of  electric  generating  capacity  in  Rajasthan  is  higher  than  the  all

 India  average.

 (b)  Since  the  commencement  of  the  Fourth  Plan,  central  assistance  to  any  State  is

 being  given  in  the  form  of  block  grants  and  block  loan  towards  overall  plan  expen  diture  and

 not  for  any  sectoral  programme.  Therefore,  the  question  of  Centre  having  given  less  loans  for

 power  generation  in  Rajasthan  does  not  arise.

 Construction  of  under/over  Bridges  at  Falna,  Rani  and  Pali  Railway  Stations

 (Western  Railway)

 4745.  Shri  M.  C.  Daga  :  will  the  Minister  of  Railway  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  certain  Members  of  Lok  Sabha  have  w  ten  to  the  Centra  IGovernment

 १8.11  Railway  Stations  in  Rajas- for  the  construction  of  under/over  bridges  at  Falna,  Rani  an

 than;  and
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 (0)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  (a)  Yes,  in  regard  to  Rani  and

 Falna  Railway  Stations  only

 (b)  The  proposals  for  construction  of  Road  over/under  bridges  in  replacement  of

 existing  busy  level  crossings  are  to  be  sponsored  bythe  State  Government/Road  Authority

 together  with  an  undertaking  to  bear  their  share  of  cost  The  Government  of  Rajasthan  have

 not  so  far  sponsored  proposals  for  construction  of  Road  over/under  bridges  at  Rani,  Falna  and

 Pali  Railway  Stations

 न्घ्न  प्रदेश  के  लिए  केरल  से  विद्य  त  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में

 न्द्र  का  हस्तक्षेप

 4746.  sit  पी  ०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्री गी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  झान्घ्र  प्रदेश  सरकार  ने  केरल  से  faa q  प्राप्त  करने  के  मामलों  में  केन्द्र  द्वारा

 हस्तक्षेप  किये  जाने  की  मांग  की  क्योंकि  तमिलनाड  सरकार  ने  faa  त-पारेषन  की  श्रनुमति

 नहीं  दी  है

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  श्रौर

 भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  को  रोकने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  विचार

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ

 केन्द्रीय  सरकार  तमिलनाडु  से  वर्तमान  की  ग्रपेक्षा  म्रौर  अधिक  विद्यत  प्रेषण  के

 लिए  श्रनुरोध  करती  रही  है  श्रौर  ऐसी  है  कि  तमिलनाडु  सहायता  करेगा

 दक्षिणी  क्षेत्र  में  fara  के  विनिमय  की  समग्र  समस्या  पर

 यात्रियों  को  एक  बटक  में  विचार-विमशं  fHar  जायेगा  श्रौर  भविष्य  के  लिए  AITATA  दिशाएं

 तैयार  की  जाएंगी  |

 श्री  सेलम  परियोजना  का  सरकारी  नियंत्रण  में  लिया  जाना

 3747.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  सिचाई  श्रौर  विद्युत  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  श्री  सेलम  विद्य त  उत्पादन  परियोजना  को  शीघ्र

 पूरा  करने  की  दृष्टि  से  उसे  केन्द्र  प्रायोजित  योजना  के  रूप  में  अपने  हाथ  में  लेने  का  है  ;  श्रौर

 ? यदि  at,  तो  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या

 सिचाई  श्रौर  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ
 :

 इस  समय  ऐसा

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  श्रान्ध्न  प्रदेश  में  श्री  ्य शेलमु  जल  विद्य,त  परियोजना  को

 केन्द्रीय  परियोजना  के  रूप  में  निर्माण  के  लिए  ० अ्रपने  हाथ  में  ले  लेगी  ।

 प्रदन  नहीं  उठता
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 काटपाडि  ate  तिरुपति  के  बोच  बड़ी  लाइन

 4748.
 श्री  पी०  नरसिम्हा  test  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दक्षिण

 रेलवे  क्षेत्र  में  पाकाला  होकर  काटपाडि  ale  तिरुपति  के  बीच  वतंमान  लाइन  के  स्थान  पर  बड़ी

 लाइन  बिछाने  अथवा  उसके  समानान्तर  बड़ी  लाइन  बिछाने  के  लिए  किये  गये  अध्ययन  के  परिणाम

 तथा  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  काटपाडि  से  तिरुपति  तक  बड़ी  लाइन  की  व्यवस्था  के

 लिए  कोई  ara  नहीं  किया  गया
 ं

 चित्तूर  जिले  में  संनूफ़क्चारंग  युनिट  की  स्थापना

 4749.  sit  पी०  नरसिम्हा  नश रडडी  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ay  1972-73  के  दौरान  रेलवे  की  WlaRaHaal  के  लिए  एक  मैनुफंवर्चा रग

 युनिट  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  ौर

 क्या  अ्रौद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  fear  जिले  में  इन  यूनिटों  में  से  कुछ  को  स्थापित

 करने  के  प्रदन  की  जांच  करने  के  लिए  श्रध्ययन  करने  का  विचार है  ?

 रल  मंत्री  कू०  हनुमन्तया )  झ्र  फिलहाल  दो  परियोजनाएं  गठित  करने

 के  लिए  एक  पहियों  ate  धुरों  के  उत्पादन  के  लिए  श्रौर  दूसरी  कर्षण  गियर  के  उत्पादन  के  लिए

 प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।  श्रभी  तक  कोई  श्रन्तिम  विनिरचय  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  परियोजना

 रिपोर्ट  तयार  की  जा  रही  सभी  सम्बन्ध  पहलुश्नों-जिनमें  प्रस्तावित  परियोजनाग्रों  के  लिए

 उपयुक्त  स्थानों  का  प्रइन  भी  शामिल  है-की  ब्यौरेदार  जाँच-पड़ताल  के  बाद  ही  कोई  विनिश्चय

 किया  जायेगा ।

 खण्डवा  testa  पर  वाणिज्यिक  लिपकों  की  संख्या  में  वृद्धि

 4750.  श्री  पन्नालाल  ब्रारपाल  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेँगे  कि  ।

 क्या  मध्य  रेलवे
 के  भुसावला  डिवीजन  के  डिवीजनल  कामशियल  सुपरिन्टेंडेंट  ने

 खंडवा  रेलवे  cea  पर  वाणिज्यिक  लिदिकों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  सम्बन्ध  में  डिवीजनल

 एकाउन्ट्स  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  है  ;  श्रौर

  ्दिय  { T  गया  तथा =roTTr
 पद  मजुर  कर  दिये क्या  उक्त  प्रस्ताव  अ्रनुमोदित  कर

 गये  हैं
 !

 रेल  मंत्री  क्‌०  :  श्रौर  जी  नहीं  यह  प्रस्ताव  wit  मंडल

 कार्यलय
 के  विचारधीन  है  ।

 भारतीय  रेलवे  में  काय  कर  रहे  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक

 4751.  श्री  ato  सायावन  :  श्रीकिशन  सौदी  :  कया  रेल  मंत्री  भारतीय  रेलवे  में  का्य॑  कर
 VITI-

 रहे  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों
 के  बारे  में  3  1971  के  श्रताराँकित  प्रयत  6747  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 विदेशी  राष्ट्रिक  सरकारी  सेवाश्रों  में  किस  प्रकार  नियुक्त  हो  जाते  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  उनके  नियुक्त  होने  के  बाद  मिली
 ;

 श्रौर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री
 *  के ०  हनुमन्तैया  से

 :
 wet  सं०  6747  के  उत्तर  में  उल्लिखित

 छः  पाकिस्तानी  नागरिकों  में  से  तीन  विभाजन a  पहले  रेलवे  सेवा  में  जब  कि  wea  श पर्व व्त्त ्

 बताये  बाद  में  सेवा  में  ग्रा  गये  जब  केवल  दो  बच  गये  हैं  उन्हें  बने  रहने  की  श्रनुमति

 दे  दी  गयी  है  श्रौर  भारतीय  नागरिकता  प्रदान  करने  के  बारे  में  सिविल  प्राधिकारियों  द्वारा

 विचार  किया  जा  रहा  है  |

 git  हाल  में  एक  श्रौर  क्मंचारी  पता  चला  है  जो  अपना  पूर्ववृत्त  छिपाकर  सेवा

 में  प्रवेश  कर  गया  था  ।  उसे  निलम्बित  कर  दिया  गया  है  ate  सम्बन्धित  नियमों  श्र  विनियमों

 के  भ्रनुसार  उसके  विरुद्ध  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 कनिष्ठ  वेतनमान  वाले  अधिकारों  की  वरिष्ठ  वेतनमान  में  पदोन्नति

 4752.  श्री  के०  gy  नारायण  :  क्या  रल  मंत्री  भ्रध्ययन  अवकाश  पर  दिदेशों  में  गए

 रेलवे  रियों  ट्व।रा  प्राइवेट  रोजगार  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  23  1971  के

 अतारांकित  प्रदन  संख्या  1197  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ;

 क्लास  रेलवे  एप्रेंटिसਂ  के  रूप  में  भर्ती  किए  गए  तथा  *इ'डियन  रेलवे  पावर

 एण्ड  मेकेनिकल  इ  जीनियरिंग  सर्विस  में  नियुक्त  किए  गए  किसी  श्रधिकारी  को  रेलवे  सेवा  से

 पत्र  देने  agar  छोड़ी  से  पुर्व  कितने  वर्षों  तक  सेवा  करनी  पड़ती  है  ;

 श्रपने  खचं  पर  विदेशी  में  उच्च  श्रघ्ययन  प्राप्त  करने  के  लिए  जाने  वाले  ऐसे  श्रधि

 कारी  को  बिना  वेतन  के  श्रधिकतम  कितनी  अ्रवधि  तक  का  अवकाश  मिलता  है  अथवा  मंजूर  किया

 जा  सकता

 किसी  कनिष्ठ  वेतन  पाने  वाले  श्रधिकारी  को  वरिष्ठ  वेतनमान  में  पदोन्नत  किये

 जाने  से  पुर्व  कितनी  श्रनधि  तक  सेवा  करनी  पड़ती  श्रौर

 क्या  वेतन  वाले  लम्बे  की  प्रवधि  सेवा  कर।र  की  समाप्ति  के

 दिन  अथवा  इस  से  सेवा  से  त्याग  पत्र  देने  सम्बन्धी  प्र  योजनों  के  लिए  waar

 उस  के  aaa  से  लौटने  पर  वरिष्ठ  वेतन  मान  मैं  उस  की  पदोन्नति  के  लिए  कुल  सेवा  क

 प्रवधि  का  हिसाब  लगाते  समय  ध्यान  में  रखा  जावा  है  ate  यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 रल  मंत्री  के०  :  एक  विशेष  sat  Fatez  को  चार  वर्षों  की  शिक्षुता

 सन्तोषप्रद  ढंग  से  पुरा  करने  के  बाद  यांत्रिक  इजीनिर्यारंग  ate  पारिवहन  विभाग

 में  कनिष्ठ  वेतन  मान  में  श्रेणी  का  श्रधिकारी  नियुक्त  किया  जाता  है  श्रौर  तीन  वर्षों  की  अवधि

 के  लिए  परिवीक्षाधीन  रखा  जाता  हैਂ  ।  उसकी  परिवीक्षमान  श्रवधि  सन्तोषप्रद  ढंग से  समाप्त

 होने  के  बाद  उस  विभाग  में  उसे  कनिष्ठ  वेतनमान  में  श्रेणी  ।  के  श्रधिकारी  ने  रूप  में  पक्का  कर
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 दिया  जाता  है  ।  इस  सम्बन्घ  में  कोई  शत  न  r र 1.0  रखी  गयी  हैं  कि  यांत्रिक  इंजीनियरिंग  ax  परिवहन

 (fasta )  विभाग  के  ऐसे  किसी  को  त्यागपत्र  देने  या  रेल  सेवा  छोड़  दने  से  पहल  कितने

 वर्षों  तक  सेवा  करनी  श्रावश्यक  है  ।

 जब  तक  कि  राष्ट्रपति  किसी  मामले  की  श्रापवादिक  को  देखते  हुए

 श्रन्यथा  निश्चय  नहीं  किसी  रेलवे  कमंचारी  को  लगातार  पांच  वर्षों  से  श्र  fon  की  अवधि

 के  लिए  किसी  प्र  कार  को
 छुट्टी

 मंजर  नहीं  की  जा  सकती  |

 कनिष्ठ  वेतनमान  के  किसी  अधिकारी  को  वरिष्ठ  वेतनमान  में  पदोस्तति  के  लिए

 विचार  किय  जाने  से  पहले  उसे  चार  वर्षों  तक  की  सेवा  पूरी  करनी  पड़ती

 जहां  तक  कि  वरिष्ठ  वेतनमान  में  पदोन्तति  का  संबंध  प्रत्येक  मामले  पर  उसके
 आ

 गुरादोष  के  पर  विचार  किया  जाता  है  ।  जहां  तक  त्यागपत्र  का  सबन्ध  उपयुक्त

 को  देखते  हुए  प्रस्त  ही  नहीं  उठता  |

 राजभाषा  शभ्रायोग  के  सदस्य

 4753.  श्री  माधुय्य॑  हालदार  क्या  fafa  ate  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 राजभाषा  भ्रायोग  के  सदस्यों  के  लिए  दज्ाएं  तथा  ward

 क्या  हैं

 (a)  श्रायोग के के  वतंमान  सदस्य  कौन-कौन  उनकी  शरायु  तथा  ग्रहताएं  कया

 क्या  श्रायोग  aaa  इसके  किसी  सदस्य  का  कार्यकाल  बढ़ाया  गया  Aix

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 विधि  शौर  न्याय  तथा  पेट्रोलियम  तौर  रसायन  मंत्री  एच०  श्रार०

 राजभाषा  श्रायोग  के  अध्यक्ष  आर  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  निबंधन  ate  दत

 केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली  को  भेजे  गए  इस  विभाग  के  पत्र  स०  ए

 450  I  (fao  तारीख  5  अपघल  1972  में  दी  गई  हैं  1)

 [ yarata  में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  ato  1914/72]  श्रायोग  के  श्रध्यक्ष  ate  सदस्यों

 पदों  को  धाररा  करने  वाले  के  लिए  कोई  विशिष्ट  श्रहताएं  यह  agua  विहित  नहीं
 े  जो  विधिविशेषज्ञों  atc  भाषा-विशेषज्ञों  से  मिलकर ke  |  main  उच्चाधिकार  प्राप्त  निकाय है

 बना  है  ।  श्रध्यक्ष  पद  को  धारण  करने  वाला  व्यक्ति  सामान्यतया  उच्च  न्यायालय  का  सेवा

 निवृत्त  न्यायाधीश  होता  है  |  व्यक्ति  जो  झ्रायोग  के  सदस्य  नियुक्त  किये  जाते  उच्च  विधिक

 श्रहंताएं  अ्रोर  भ्रनुभव  तौर  हिन्दी  या  उन  प्रादेशिक  भाषाश्रों  में  जिनका  वे  श्रायोग  में  प्रतिनिधित्व

 करते  उच्च  tad  हैं  ।

 प्यक्ष (a)  अयोग  के
 व्तेंमान

 WTe  सदस्यों  के  नाम  तथा  उनकी  जन्म-तिथियों  को

 दद्निवाला  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  1)  ।  [ wearer  में  रखा
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 गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1914/72]  श्रायोग  के  सदस्य  श्री  एम०  Uo  द्विवेदी

 श््रौर  श्री  वाई०  एन०  मेहता  की  जन्म-तिथियां  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  यह  जानकारी  प्राप्त

 की  जा  रही  है  प्रौर  सम्यक  शभ्रनुक्रम  में  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।  श्रायोग  के  अ्रध्यक्ष

 mit  सदस्यों  की  रिक  wet  श्र  agua  दर्शाने  वाले  विवरण  भी  सदन  के  पटल  पर

 रख  दिए  गए  111  से  XIV  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०

 टी०  1914/72]

 aim  1.  4.  1972  से  दो  av  की  श्रवधि  के  लिए  पुनर्गठित  कर शौर  (3)

 दिया  गया  है  ।  चु  कि  नये  श्रायोग  में  श्रध्यक्ष  झौर  सदस्यों  के  पदों  पर  नियमित  नियुक्ति  करने  में

 कुछ  समय  wa:  नियमित  श्राघार  पर  इन  पदों  पर  नियुक्ति  के  लिए  व्यक्तियों  के  छांटे

 जाने  तक  पिछले  aria  के  अध्यक्ष  ्रौर  सदस्यों  की  नाम  उपाबंध  11  में  दिए  गए

 जो  31  1972  को  समाप्त  होने  को  1  4.  1972 से  31.  5.  1972  तक

 दो  मास  के  लिए  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 नई  दिल्‍ली  रेलवे  wea  की  केला  ‘arefet  में  संतरों  की  नीलामी

 4754,  शी  लालजी  भाई  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  के  केला  के  प्रांगरा  रोजाना  बाहर  से

 व्यापारियो  द्वारा  संतरों  से  भरे  हुए  ट्रक  लाये  जाते  हैं  तथा  वहां  नीलाम  किये  जाते

 क्या  यह  कायें  रेलवे  की  कमंचारियों  की  सांठगांठ  से  किया  जा  रहा  श्रौर

 यदि  तो  इत  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  नई  दिल्‍ली  की  केला  साइडिंग  में  ताजे

 केलों  IT  संतरों  के  उन  परेषणों  की  सम्हलाई  होती  है  जो  विशेष  गाड़ियों  से  प्राप्त

 डोते  हैं  ।  ताजे  फलों  के  व्यापारी  थोक-भाव  से  श्रपने  माल  की  नीलामी  केला  साइडिंग  की

 सीमाश्रों  में  ही  करते  हैं  इस  नीलामी  में  संतरों  के  वे  परेषण  भी  कभी-कभी  शामिल  कर  लिए

 जाते  हैं  जो  cat  में  भरकर  दिल्‍ली  aa  हैं  ।

 (  श्र  रिपोर्ट  मिली  है  कि  सम्बन्धित  रेल  कमंचारियों  को  इस  कोय  की

 जानकारी  है  ।  सारी  समस्या  की  जाँच  की  जा  रही  है  ताकि  मामले  को  दुरुस्त  किया  जा  सके  ।

 नई  दिल्‍ली  से  श्रंगुरों  की  टोकरियों  का  ह  दराबाद  वापिस  भेजा  जाना

 4755.  श्री  लालभाई  क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर  21  1972  को  हैदराबाद  से  21  डाउन

 द्वारा  भ्रंगुरों  की  30  टोकरियां  art  थीं  ?

 यदि  तो  क्या  उन्हें  पार्सल  बिल  सहित  प्राप्त  किया  गया  था

 गया  था

 यदि  क्या  पारसल  कमंचारियों  द्वारा  इन्हें  वापिस  हैदराबाद  भेज  दिया
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 इस  मामले  में  दावे  की  कितनी  राशि  श्रन्तग्रंस्त  है  ;  श्रौर

 इसके  लिए  उत्तरदायी  कमंचारियों  के  विरुद्ध  क्या  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  जी

 जी  at

 जी  23-3-1972  ara  टोकरियाँ  हैदराबाद के  लिए  फिर  से  बुक  कर  दी

 गयीं  थीं  ।

 क  ्  T
 उत्तर  रेल  प्रदासन  को  श्रभी  तक  कोई  दावा  नहीं  मल  ||  है

 (3)  दोषों  कमंचारियों  के  विरुद्ध  अनुदासनिक  कार्रवाही  की  जा  रही  है

 कनाडा  में  राज्य  व्यापार  निगम  की  सहायक  asatat  को  बन्द  करना

 4756.  श्री  भान  fag  भौरा  :  क्या  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  में  कनाडा  में  श्रपनी  सहायक  aceqral  को  बन्द  कर  दिया

 है  ;  ग्रौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण हैं  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय
 में

 BI-Arat  ए०  ato  जी  हां  ।

 न  =ToTT  aTTsT निगम  का  यह  विचार  था  कि  उत्तरी  THU  tas  ही  कनाडा  में  निगम

 के  व्यापार  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  न्यूयाकं  में  एक  कार्यालय  स्थापित  करना  किफायती

 होगा  ait  उसके  परिणाम  श्रयेक्षाकृत  seg  निकलेगें  ,  इसलिए  निगम  ने  उसके  स्थान  पर  न्यू

 aah  में  कार्यालय  स्थापित  किया  ।

 aaa  की  alt  बहने  वाबी  नदियों  की  प्रयुक्त  तथा  श्रप्रयुक्त  सिचाई  क्षमता

 4757  श्री  ato  ato  नायक  :  सिंचाई  श्रौर  विद्यत  मंत्री  21  1972  के

 उतरांकित  प्रइन  संख्या  956  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  की  att  बहने  वाली  नदियों  की  प्रयुक्त  तथा  श्रप्रयुक्त  सिंचाई  क्षमता  का

 राज्यवार  ब्यौरा  क्यो  है  ;

 मंसूर  राज्य  की  200  मील  लम्बी  तट  रेखा  के  साथ  साथ  श्ररब  सागर  में  मिलने

 वाली  प्रत्येक  नदी  को  कितनी-कितनी  सिचाई  क्षमता  है  ;

 सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिये  योजनाएं  न  बनाए  जाने  के  क्या  कारण

 हैं  ;  att

 सिंचाई  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  भ्रथवा  की

 जा  रही  है
 ?
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 सिंचाई  att  विद्युत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बजनाथ  क्रोल )  ate  तापी

 के  दक्षिणा  में  की  शरीर  बहने  वाली  नदियों  की  कुल  सिचाई  शक्यता  का  श्रनुमान  मोटे  रूप

 में  58  लाख  एकड़  लगाया  जाता है  ।  इसमें  से  लगभग  48  लाख  एकड़  भुमि  की  सिचाई  केरल

 नदियों  से  और  10  लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  गुजरात  में  केरल  सीमा  श्रौर  तापी  नदी  तक

 के  बीच  की  ara  नद्यों  होती
 है  ।  अध्ययन  क्षेत्रवार  गया  न  कि  पृथक-पृथक

 ज्यों

 श्रौर  मंसूर  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  दुर्गाइला  ae  वीरपुर  टैंक

 परियोजनाश्रों  की  जांच  केन्द्रीय  जल  विद्युत  झ्रायोग  में  की  जा  रही  है  ।  ज्योंहि  केन्द्रीय  जल  ग्रौर

 faz  त  श्रायोग  इनकी  तकनीकी  स्वीकृति  दे  देगा  श्रोर  इन  नई  स्कीमों  को  हाथ  में  लेने  के  लिए

 राज्य  योजना  में  साघन  उपलब्ध  हो  त्यों  ही  राज्य  सरकार  ईन्हें  कार्यान्वयन के  लिए

 में  ले  लेगी ।

 Channel  of  Promotion  for  Artisan  Staff  in  Signa]  and  Telecommunication  Department

 4758  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister
 of

 Railways  be  pleased  to

 state

 (a)  whether  there  are  any  channels  of  promot  for  artisan  staff  (painters,  blacks-

 miths,  linemen  aud  carpenters  in  the  Railway  Signal  and  Telecommunications  Department

 (b)  f  so,  the  broad  outlines  thereof;  and

 (c)  if  not,  whether  Government  propose  to  provide  the  channels  of  promotion  for

 these  employees  ?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  Hanumanthaiya)  (a)  Yes

 (b)  The  broad  outlines  of  the  channels  of  promotion  are  given  in  para  163  under  sub-

 Section  | है है  of  Section  ‘B’  प्  Chapter  of  Indian  Railway  Establishment  Manual  (Second  edi-

 tion),  copies  of  which  are  available  in  the  Parliament  Library.  There  may  be  minor  variations

 in  practice  on  Railways  to  suit  their  local  conditions.

 (c)  Does  not  arise

 Increase  in  Staff  Due  to  Introduction  of  Modern  System  of  Signals  and

 Telecommunications

 4759  Shri  Chandrika  Prasad  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  work  of  the  employees  of  Signal  and  Telecommunication  Department
 of  the  Railways  has  increased  due  to  introduction  of  modern  system  of  signals  and

 telecomm-
 unications;

 (b)  whether  the  strength  of  the  employees  has  also  been  increased  correspondingly
 and  whether  any  yardstick  has  been  prescribed  for  assessing  the  volume  of  wor  and  the  requir-~
 ement  of  staff  therefor;  and

 (c)  if  outline  thereof  and  whether  this  yardstick  has  been  approved  by  the
 Railway  Board  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  K  Hanumanthaiya)  (a)  Yes
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 (b)  &  (c)  Strength  of the  nployees  has  been  increased  wherever  necessary.  There
 is  no  single  yardstick  fcr  assessing  staff  requirements.  The  individual  Zonal  Railways  are  follo-
 wing  their  own  yardsticks  which  take  into  consideration  local  conditions,  type  and  quantum  of
 equipment.  The  requirements  of  staff  for  new  installations  are  assessed  on  the  basis  of  job
 analysis  and  evaluation  of  workload.

 Posting  of  Leave  Reserve  Khalasi,  Maintainer,  Inspector  in  S  &  T  Department

 4760.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to
 State  :

 (a)  whether  leave  reserves  for  various  categories  of  posts  (Khalasi,  Maintainer,

 Inspector)  in  the  Signal  and  Telecommunication  Department  are  required  to  be  appointed  on
 same  posts;

 (b)  ifso,  whether  on  the  Western  Railway,  leave  reserves  are  appointed  in  the  lowest

 category  of  the
 posts,

 viz,,  Khalasi  or  BTM;  and

 (c)  the  policy  of  the  Railway  Administration  in  this  16]  &  ard  ? Aw

 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  Hanumanthaiya)  :  (a)  No.

 (b)  No.

 (c)  The  leave  reserve  are  normally  to  be  provided  in  the  lowest  Cal rota
 gory  in  each  normal

 promotion  group.  However,  in  certain  cases  the  Jeave  reserve  has  been  allowed  to  be  provided
 in  intermediate  grades.  Accordingly,  leave  reserve  for  Inspectors  all  grades  is  provided  in  the

 category  of  Asstt.  Inspector,  scale  Rs.  205-280  (As)  and  for  Maintainer'in  semi-skilled  and  for

 Khalasi  in  the  category  of  Khalasi  only.

 गार्डों  को  झ्ायकर  की  वापस  अदायगी

 4762.  श्री  इसहाक  सम्भली  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्रालय  के  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  ats  ने  दिनांक  25  1970  के

 झपने  पत्र  संख्या  40/28/68  argo  zo  (30  में  दिये  गये  भारतीय  रेलवे  के  संगचल

 कर्मचारियों  को  श्रायकर  की  वापस  श्रदायकी  के  बारे  में  अपने  पिछले  areal  की  श्रवधि  पहली

 1969  से  31  1970  तक  के  लिए  बढ़ा  दी

 क्या  इन  ग्रादेशों  को  श्रभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ate  यदि  तो

 इसके  क्या  काररा  श्रौर

 पहली  1969  से  31  1970  तक  की  श्रवधि  में  गार्डों

 से  वसूल  किये  गये  ग्रतिरिकत  झायकर  की  वापसी  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  के०  :  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  ats

 ने  झपने  25.  3.  70  के  पत्र  सं०  40/20  ।

 68-a1g0  टी०  में  यह  विनिच  किया  था  कि  श्रायकर  की  कटौती  के

 प्रयोजन  के  लिए  रनिंग  कमंचारियों  द्वारा  लिये  गये  वास्तविक  रनिंग  भत्ते  के  10  प्रतिशत  को
 बार  के

 ‘aa’  माना  जायेगा  AS  aa  के  दोप  ८  0  ofaara
 को  विमुक्त  कर  दिया  जायेगा  ।  यह  विनिश्चय
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 कर-निर्धारण  ag  1970-71  से  प्रभावी  था  ।  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ने  अपने  1.  6.  71  के

 झ्रद्ासनिक  पत्र  सं  ०  40/20/69  द्वारा  इस  रियायत  का  विस्तार  कर  निर्धारण  at  1969-70

 के  लिए  भी  कर  दिया  था  ।  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्डे  के  इस  विनिद्चय  का  पता  शभ्रभी  हाल  ही  में

 चला  ।  इसे  सूचनाथें  एवं  मार्ग  दर्शन  के  लिए  रेलों  को  परियात्रित  कर  दिया  गया  है  ।

 कर  दाताओं  को  पूत्र  व्याप्ति  अवधि  के  लिए  fan  कर  की  वापसी  की  मांग  सीघे

 अ्रायकर  से  करनी  चाहिए  ।

 हैदराबाद  मध्य  के  तेल  मिल-मालिकों  की  ate  से

 अधिक  माल-डिब्बों  के  लिये  श्रम्यावेदन

 4763.  श्री  एम०  राम  गोपाक  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हैदराबाद  के  तेल  मिल-मालिको  ने  दक्षिण-मध्य  रेलवे  के  श्रधिकारियों  को

 अभ्यावेदन  दिया  है  के  उन्हें  ग्रांध्र  प्रदेश  से  न झपने  उत्पाद  को  बाहर  भेजने  के  लिए  पर्याप्त

 डिब्बे  एलाट  नहीं  किये  जाते  ्रौर

 यदि  तो  उक्त  श्रभ्वावेदन  पर  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है
 ?

 रेक  मंत्री  क०  :  जी  हां  ।

 बढ़ी  हुई  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  टंकी  माल  डिब्बों  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए

 कार्रवाई  की  गयी  है  ।  1971-72  में  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  बड़ी  लाइन  के  टंकी  माल  डिब्बों  में

 वनस्पति  तेल  के  में  1969-70  में  हुए  लदान  की  AIAT  38.  96  afararat  की  वृद्धि  हुई  ।

 व्यस्त  समय  में  यदा  कदा  मांगों  का  भारी  जमाव  हो  जाता  है  क्योंकि  तेल  के  कारखानेदार  अपने

 उत्पादन  को  किन्हीं  गन्तब्य  स्थानों  को  थोड़े  से  संकेन्द्रित  समय  में  भेज  देना  चाहते  ऐसी

 परिस्थितियों  में  प्रावइ्यकताग्रों  को  पुरा  करने  में  सामा  न्यितः  कुछ  देर  हो  जाती  है  ।  लेकिन  पेट्रोल

 के  उत्पादन  से  टंकी  माल  डिब्बों  को  हटा  कर  वनस्पति  तेल  के  लिए  उपयोग  कर  के  तदर्थ

 सहायता  पहुंचाई  जाती  है  ।  कुछ  श्रन्तिम  coal  पर  परेषितियों  दवारा  टंकी  माल  डिब्बों  को

 श्रत्यधिक  देर  से  मुच्ति  करने  के  कारण  भी  लदान  स्थानों  पर  टंकी  माल  डिब्बों  की  उपलब्धता

 पर  ट्रृष्प्रभाव  पड़ता  है  |

 उच्चस्तरीय  समिति  का  कण्डला  श्रबाध  व्यापार  जोन  का

 4764.  डा०  महिपतराय  मेहता  बिदेश  व्यापार  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  एव  उच्चस्तरीय  समिति  ने  कुछ  महीने  पुर्व  कण्डला  अबाध  व्यापार  जोन  का

 दौरा  किया  य्रौर

 यदि  तो  उसने  क्या  सिफारिशों  कीं  ?
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 व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  से  (a):  कांडला  निर्बाध

 व्यापार  क्षेत्र  समिति  एक  स्थायी  क्वायंपालिका  समिति  है  जिसे  उस  क्षेत्र  में  उद्योग  स्थापित  करने  संबंधी

 विभिन्न  मामलों  शौर  कच्चे  माल  तथा  पुँजीपत  माल  श्रादि  के  हेतु  लाईसेंस  प्रदान  करने  के  मामलों

 में  विनिइचय  करने  के  लिए  भारत  सरकार  ने  नियुक्त  किया  है  ।  ईसकी  एक  बैठक  30  जुला

 पे  ।  1971  में  कांडला  में  हुई  थी  ।  श्रपनी  सामान्य  निपटाने  के  श्रतिरिक्त

 समिति  ने  जोन  तथा  क्षेत्र  के  ae  उद्योगपतियों  के  साथ  भी  विमर्श  fears  चूँकि  यह

 समिति  की  एक  सामान्य  बठक  थी  जिसमें  सरकारी  शअ्रधिकारी  ही  उपस्थित  द्र्त  समिति  द्वारा

 इत  बठक  की  कोई  श्रौपचारिक  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  करना  श्रपेषित  नहीं  था  ।

 पु  भारत  ग्लास  उद्योग  सहकारी  समिति  कौरतपुर

 हारा  कोयले  के  लिये  माल-डिब्बों  के  सम्बन्ध  में  ज्ञापन

 4765.  श्री  WITAST  क्या  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  को  न्यू  भारत  ग्लास  उद्योग  सहकारी  समि
 ते  लिमिटेड

 कीरतपुर

 में  विलम्ब  के  सम्बन्ध रेलवे  की  श्रोर  से  कोयले  के  लिए  माल  उत्तर  डिब्बे  प्राप्त  करने  में

 में  दिनांक  23  ara  1972  का  कोई  ज्ञापन  मिला

 यदि  तो  इस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  भ्रौर

 इस  बात  को  देखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  कि  उन्हें  समय  पर

 माल-डिब्बे  मिलते  रहें
 ?

 रेल  मंत्री  जी  att

 1972  से  ईस  उपभोक्ता  का  काय  माँग  श्रौर  उसके  लिए  प्रावंटन

 ईस  प्रकार  रहा  है
 :--

 (  माहवार  आंकड़े  चौपहियों  में  )

 महीना
 काय क्रम  साग

 4  7 72

 72  2  1

 72  3  3

 72  3  5  2

 मांग  कम  होने  के  कारण  फरवरी  में  कोई  श्रावंटन  नहीं  किया  जा  सका  ।  अरन्य  महीनों  में

 अआवटनत  संतोषपूर्ण  रहा है

 पश्चिम  बंगाल--विहार  कोयला  क्षेत्रों  से  कोयले  के  लदान  में  वृद्धि  करने  के  लिए

 सभी  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  BTaTsaTat  की  मांग  पूरी  की  जा  सके  ।  ईन  प्रयासों  के

 कोयला  कोत्रों
 फलस्वरूप

 72  से  लदान  में  उत्तरोत्तर  सुधार  gar  है  ।  बंगाल--बिहार

 से  72  में  प्रतिदिन  6072  माल-डिब्बों  लदान  हुमा  था  जबकि  72  में  5764

 माल  डिब्बों  श्रौर  Ratt  72  में  5920  माल-डिब्बों  का  लदान  था  ।
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 हरदुद्मागंज  इलाहाबाद  डिवीजन  पर  राजस्व  में  होने  वाली  हानि

 4766.  श्री  चन्द्रिका  प्रसाद  :  क्या  रेल  मंत्री  उत्तर  रेलवे  के  इलाहाबाद  में

 हरदुग्नागंज  रेलवे  स्टेशन  पर  tag  राजस्व  होने  वाली  हानि  के  सम्बन्ध  में  21  माच  1972  के

 ताराँकित  प्रइन  संख्या  110  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्या  रेल  प्र्ञासन  ने  राजस्व  में  होने  वाली  हानि  को  रोकने  के  लिए  इलाहबाद

 fed  के  श्रन्य  Tra  पर  साइडि  के  कार्यकरण  की  जाँच-पड़ताल  की  है  ;  भ्रोर

 तो  जांच-पड़ताल  का  क्या  परिणाम  निकला  तथा  इस  प्रकार  से  कल यदि  हां

 कितनी  वित्तीय  हानि  हुई  शरर  इस  संबंध  में  क्या  कायवाही  की  गई  ?

 रेल  मंत्री  कण  att  :  जुलाई  1970  हरदुप्रागज  FT

 ‘ay’  पावर  हाउस  साइडिंग  में  खड़े  किये  गये  माल  डिब्बों  के  सम्बन्ध  में  स्थान  शुल्क  लगाने  के

 सम्बन्ध  में  की  गयी  धघोखा-धघड़ी  ait  उसके  फलस्वरुप  हुई  रेलवे  राजस्व  की  हानि  के  बारे  में  जो

 शिकायतें  मिली  उनके  arent  पर  मामले  की  facaad  जाच  की  गयी  थी  ।  इलाहबाद  मंडल

 की  '  meq  साइडिंगों  के  काबं  के  सम्बन्ध  में  इस  प्रकार  की  कोई  जांच-पड़ताल  नहीं  की  गई
 है  भ्रौर

 नही  wea  साइडिंगों  से  राजस्व  की  हानि  होने  का  कोई  मामला  नोटिस  में  श्राया  फिर  भी

 में  जसी  व्यवस्था  उसके  श्रनुसार  सभी  सा्डडिंगों  की  बकाया  भ्रौर

 यातायात  लेखा  विभाग  के  निरीक्षकों  द्वारा  झावधिक  जांच  की  जाती  है  ।

 दस्तकारी  के  लिये  नियत  लक्ष्य

 4767.  श्री  राजदेव  tag  क्या  fazar  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  आखल  भारतीय  दस्तकारी  विपरान  सम्लेलन  के  दौरान  उन्होंने  200  करोड़

 रुपये  के  निर्यात  लक्ष्य  प्राप्त  करने  का  सुभाव  दिया  था  श्रौर

 यदि  हाँ  तो  इस  दिशा  में  श्रब  तक  क्या  प्रगति  हई  है  ale  उक्त  लक्ष्य  को  प्राप्त

 करने  के  लिये  क्या  कॉोयंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 ¢ wis fazer  व्यापार  मत्रालय  में  उपमंत्री  vo  ato  STUNG  जी  हां  इस  बात

 का  उल्लेख  किया  गया  था  कि  art  चार  पांच  वर्षों  में  200  करोड़  रुपये  का  निर्यात  लक्ष्य

 प्रात  किये  जा  सकता  है  ।

 इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  भारत  सरकार  द्वारा  झनेक  उपाय  किये  गये  >
 ष्

 तथा  किपे  जाने  का  विचार  है  ।  उनमें  से  भ्रत्यन्त  महत्वपूर्ण  उपाय  नीचे  दिये  जाते

 (1)  हस्तथ्िल्प  वस्तुझ्रों  के  पंजीकृत  निर्यातकों  को  ara  प्रतिपूर्ति  लाईसेंस  मंजूर  करने

 की व्यवस्था  की  गई  है

 (2)  हस्त  दिल्प  में

 ne  अभिमुख  | डिजॉइन
 विकसित  करने  तथा  युवक  शिल्पियों  को

 प्रशिक्षण  देने के  लिए  देश  के के  भीतर  कई  स्थानों  पर  ufaaq  भारतीय  हस्तशिल्प
 ae  के  grata  डिजाइन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ।

 205



 2  May,  Written  Answers  to  Questions

 (3)  fae  को  श्रौजार  तथा  उपस्कर  देन  की  एक  योजना  चालू  है

 (4)  हस्तशिल्प  की  वस्तुभ्रों  के  प्रचार  तथा  संमथन  के  लिए  भारत  में  प्रदशंनियाँ  की

 जाती  हैं  ।

 (5)  एम्पोरियम  के  आ्राध्याय  से  कच्चे  माल  के  लिए  दस्तकारों  को  ऋण  सुविधाएं

 दी  जाती  हैं  ।

 विदेशों  में  व्यापार  मेलों  तथा  waar{  नियों  में  भाग  लेना  । (6)

 विदेशों  में  श्रध्ययन-सह  बिक्री  दल  भेजे  जाते  हैं  ।

 (8)  विदेशों  में  चुने  हुए  बहु-विभागनीय  भण्डारों  के  माध्यम  ul  हस्तशिल्प  के

 विश्षेष  प्रदर्शनों  तथा  सवधंन  को  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 (9)  भारतीय  निर्यातकों  तथा  विदेशी  अ्रायातकों  से  प्राप्त  व्य।पार  सम्बन्धी  पुछताछों  पर

 कार्यवाही  की  जाती  है  तथा  उन्हें  ्रावव्यक  जानकारी  दी  जाती  है

 (10)  बैंकों  द्वारा  शिल्पियों  को  ऋणा  सुविधाएं  दी  गई  श्र

 (11)  भारतीय  निर्यातकों  को  निर्यात  ऋणा  प्राप्त  कराने  में  सहायता  दी  जाती  है  ।

 त्रिपुरा  के  लिये  सीमेंट  श्रौर  कोयले  के  ana

 4768.  श्री  ददारथ  देव  :  क्या  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  बर्ष  त्रिपुरा  के  सीमेंट  ate  कोयला  व्याहारियों  ने  कितने  बंगनों  की  माँग

 की  थी  श्रौर  उन्हें  प्लग  अलग  कितने  वेगन  सप्लाई  किये  गये  ;  थ्रौर

 किसी  व्यापारी  को  सबसे  श्रधघधिक  बेगन  सप्लाई  किये  गये  ate  उनकी  सप्लाई

 किये  गये  वैगनों  की  संख्या  कितनी  थी  ?

 रेल  मंत्री  के ०  त्रिपुरा  ले  जाने  के  लिए  सीमेंट  श्रौर  कोयले

 का  लदान  त्रिपुरा  के  बाहर  से  किया  जाता  है  त्रिपुरा  के  सीमेंट  श्रौर  कोयले  के

 रियों  द्वारा  माल  डिब्बों  की  मांग  करने  का  sea  ही  नहीं  उठता  ।  पिछले  ag  त्रिपुरा  में  कोयले  के

 कुल  277  माल  डिब्बे  श्रौर  सीमेंट  के  173  माल  डिब्बे  ग्राय थे  ।

 कोयले  के  56  माल  डिब्बे  के  श्री  प्रियब्रत  चौधरी  को  प्रेषित  किये

 गये  थे  जिन्हें  कोयले  के  सबसे  भ्रघिक  माल  feed  मिले  थे  ।  सीमेंट  के  33  माल  डिब्बे  प्रराई  वाड़ी

 के  श्री  पालादा  कौल  को  मिले  थे  ।  किसी  एक  परेषिती  को  मिले  हुए  सीमेंट  के  माल  डिब्बों  की

 यह  अ्रधिकतम  संख्या  थी  ।

 किरीबुरु  श्र  कोइस
 घाटी

 के  बीच  लाईन

 4769.  श्री  डी०  कण  पडा  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किरीबुरु  श्रौर  कोइरा  घाटी  के  विशेषकर  मालगथोली

 उद्योग  समूह  wit  खाँडाधर  में  लोह  के  विशाल  निक्षेपों  के  विवोहन  हेतु  उक्त

 स्थानों  को  रेलवे  लाइन  द्वारा  f  Heil
 Tar  =  razr

 कोई  प्रस्ताव
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 यदि  तो  इस  ara  पर  कितना  खर्च  ग्राने  का  अनुमान  श्रौर

 प्रस्ताव  के  अनुसरण  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल-मंत्री  Fo
 :  से  :  विसलगढ़  से  तालचेरी  तक  रेल

 argh  थ्रौर  उसके  साथ  ही  उसे  कोयरा  घाटी  तक  बढ़ाने  के  खिए  इंजीनियरिंग  और  यातायात

 सर्वेक्षण  किये  गये  हैं  श्रौर  फिलहाल  ये  रिपोर्ट  रेलवे  बोर्ड  के  विचाराधीन हैं  ।  मलंगटोली  ब्लाक

 में  अ्रयस्क  gard  के  fata  के  लिए  एक  अध्ययन  दल  नियुक्त  किया  गया  है  श्रध्ययन  दल  की

 विशिष्ट  मालुम  हो  जाने  के  बाद  ही  इस  लाइन  के  निर्माण  के  संबंध  में  कोई  faraway

 किया  जायेगा  ।

 टेलोग्राफ  टफिक  इन्सपेक्टरों  के  रूप  में  पदोन्नति  के  लिये  हैड  fanaaz  की

 मिली-जुली  वरिष्टता  सुची

 4770.  श्री  do  एस०  लक्ष्मणन  :  कया  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 15  नवम्बर  1969  को  दक्षिणा  दक्षिण  मध्य  रेलवे  ale  उत्तर  रेलवे  में

 150-300  रुपये  के  वेतनमान  में  वायरलैंस  श्रापरेटरों  के  कुल  कितने  पद  थे  2

 दक्षिण  रेलवे  में  205-280  रुपये  के  वेतन  मान  में  हैड  सिगनलरों  के  कुल  कितने

 पद  थे  ;

 क्या  हैड  सिगनेलरों  के  लिये  205-200  रुपये  के  वेतनमान  में  नियुक्ति  की  तिथि

 ही  सब  रेलों  में  टेलीग्राफ  पद  पर  250-380  रु०  के  वेतनमान  में  ट्रैफिक  इसपेक्टरों  के  पदों

 पर  पदोन्नति  के  लिये  का  झ्राधार  मानी  जाती  है  ;  श्रौर ४

 ~  मे क्या  रेलों  पर  वायरलेस  श्रापरेटरों  क  स्प  पदोन्नति  के  100-110

 पर
 tN ९०

 =  विचार रुपये  att  150-240  रुपये  के  वेतन  मान  में  सिंगनेटरों  की  मिली  जुली  परिष्ठता

 किया  जाता  है  ?

 रेलमंत्री  :

 ta  150-300  रुपये  के  बेतनसान में  बेतार  प्रचालकों

 के  पदों  की  संख्या

 दक्षिणा  74

 दक्षिणा  मध्य  47

 उत्तर  125

 14

 जी  दक्षिण  ate  दक्षिण  मध्य  रेलों  पर  ।  उत्तार  रेलवे  पर  250-380  रुपये  के

 वेतनमान  के  सहायक  प्रधान  तार  arqat,  जिनकी  वरिष्ठता  मंडलीय  भ्राघार  पर  होती  में  से

 सुना  जाता है
 250-380  रुपये  के  वेतनमान  के  तार  यातायात  निरीक्षक  के  पद  को  yaw  के

 झाघार  पर  250-380  रुपये  वेतन  मान  के  प्रधान  तार  argat  से  भरा  जाता  है  ;
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 arlsaat  fir
 (1)  दक्षिण  रेलवे  में  अन्य  व्यक्तियों  के  ry  रा  FAL-TaTTHl  के  पद

 को  श्रखिल  भारतीय  श्राघार  पर  110-200  रुपये  के  वेतन  मान  के  तार  वाबुझ्रों

 से  भरा  जाता  है  ।

 (11)  उत्तर  ate  दक्षिणा  मध्य  रेलों  पर  वेतार-प्रचालकों  के  पदों  को  मंडलीय  ग्राधार

 पर  नियन्त्रित  किया  जाता है  श्रौर  150-240  रुपये  तथा  110-200  रुपये

 मान  के  तार  aga  से  विकल्प  ले  लेने  के  बाद  संयुक्त  मंडलीय  वरिष्ठता  के

 आधार  पर  भरा  जाता  है  ।

 दक्षिण  रेलवे  में  तीसरी  ् श्र्णी  के  पदों  पर  चौथी  श्रेणी  के  कमंचारियों  की  पदोन्नति

 4771.  श्री  टी०  एस०  लक्ष्मणन  :  क्या  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  मुख्य  कार्यालय  में  श्रीर  उसके  प्रत्येक  डिवीजन  क्लर्कों  के  कितने

 पद  रिक्त हैं  ;

 दक्षिणा  रेलवे  के  मुख्य  कार्यालय  ait  इसके  प्रत्येक  डिवीजन  में
 कुल  कितनी  संख्ता

 में  चौथी  श्रेणी  के  कमंचारी  श्र  णी  तीन  में  पदोन्नति  के  लिए  प्रतिक्षा  सुची में
 हैं

 क्या  इस  बारे  में  ay  1967  से  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ;  ौर

 श्रेणी  तीन  के  कार्यभारिक  fra  पदों  पर  पैनल  में  स्थित  चौथी  श्रे  री  के  कमंचारियों

 को  पदोन्नत  न  करने  के  या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  क्‌०  से  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  श्रौर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  रेलगाड़ियों  का  पटरी  से  उतरना

 पि  at  T 4772.  शना  a  1०  नोयक  व्य  |  HHA त्न  य  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  क्या  9

 1972  को  तीन  गाड़ियां  जिनमें  डाउन  सिलीगुड़ी-बसैंनी  पैसेन्जर  थी  शामिल  पटरी

 से  उतर  गई  थी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  ae

 यदि  हां  तो  इसके  या  परिणाम  निकले  ?

 रेल  मंत्री  ( ait  कण  :  9-4-1972  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  एक  गाड़ी  भ्ौर

 पूर्वोत्तर  सीमा  रेलवे  पर  दो  गाड़ियां  पटरी  से  उतर  गयी  थी  ।

 से  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।
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 12  वेशाख  1894  ) श्रदनों  के
 लिखित  उत्तर

 रुपसा-तालबन्द  रेलवे  ल।इन  की  बड़ी  रेल  लाइन  A  बदलना

 4773.  श्री  डी०  Fo  पंडा  :  क्या  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 या  छोटी  लाइन  को  बड़ी  रेलवे  लाइन  में  बदलने  के  संबंध  में  किया

 गया  विस्तृत  सर्वेक्षण  इस  बीच  पुरा  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  तर

 श्रलाभप्रद  ब्रांच  लाइन  द्वारा  की  गई  fasifcar  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिए  ate  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्री  के  ०
 :  से  1969  की  श्रलाभप्रद  शाखालाईन  समिति

 की  सिफारिशों  के  श्राधार  पर  रुपसा-तालबंद  छोटी  लाइन  को  बड़ो  लाइन  में  परिवर्तित  करने  के

 लिये  यातायात  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका  है  श्ौर  रेलवे  ढ् वो  इस  समय  रिपोर्ट  की  जाँच कर  रहा  है  ।

 इस  जाँच  के  पुरा  हो  जाने  के  बाद  ही  उक्त  afzaaa  के  सम्बन्व  में  कोई  विनिचय  किया  जायेगा  ।

 Stakana  Project  in  Leh

 4774,  Shri  रप  shok  Bakula  :  Will  the  Minister.  af  Tr Ui  arr  igation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  The  time  by  which  the  Hydro-electric  Project  in  Stakana  (Leh)  will  be  completed :
 and

 (b)  the  capacity  thereof ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  B.  N.  Kureel) :

 (a)  The  Stakana  Hydro  Electric  Project  is  targetted  to  1  completed  by  1977-78.

 (b)  Six  generating  units  of  540  kW  capacity  each.

 mist  प्रदेश  में  अनकपत्ली  के  लाल  मिच  ate  गुड  के  व्यापारियों  को  सप्लाई  किए

 गये  साल  डिब्बे

 4775.  के०  कोडण्डा  रामी  रेड्डी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  अंध्न  प्रदेश  में  गुष्ट्ूर  से  faa  शौर  श्रनकपत्ली  से

 गुड़  तथा  टेनली  से  इमली  ले  जाने  के  लिए  माल  डिब्बों  की  भारी  कमी  है  ;

 राज्य  सरकार  ने  कितने  माल  डिब्बों  की  मांग  की  तथा  रेल  विभाग  ने  faa  माल

 डिब्बे  सप्लाई  किए  ;  श्रौर

 कम  माल  डिब्बे  सप्लाई  किए  जाने  के  कारा  हैं  तथा  उनकी  संख्या  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  कोई  gave  किया  जा  रहा  है  ?

 रेल  मंत्री  के ०  :  चालू  वर्ष  के  दौरान  15  श्रप्रैल  तक  श्रनकापल्लि
 Boe © से  as  ak  गुन्टूर  से  faq  का  लदान  विगत  ag  की  इसी  श्रवधि  में  हुए  लदान  से  श्रघिक  gar  ।
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 इनके  लिए  भारी  मौसमी  मांग  ate  सीमेंट  प्रादि  जैसी  अन्य  श्रनिवायं  वस्तुओं  के

 परिवहन  के  लिए  बन्द  माल  डिब्बों  की  मांग  बढ़  जाने  के  कारण  उपयुक्त  यातायात  के  लिए  की

 गयी  सभी  मांगे  पुर्णतः  पुरी  न  की  जा  सकीं  ।  इस  श्रवधि  में  तेनाली  से  हमली  के  परिवहन  के

 लिए  कोई  मॉग  नहीं  थी  ।

 (a)  1  जनवरी  से  15.0  1972  तक  की  में  श्रनकापल्लि  से  गुड़  के  1438

 माल  डिब्बे  लादे  गये  थे  जबकि  भिन्न  भिन्न  पार्टियों  की  मांग  2535  माल  डिब्बों  की  थी

 इसी  अ्रवधि  में  से  मिचों  के  383  माल  डिब्बे  लादे  गये  जबकि  मांग  879  माल  डिब्बों

 की  थी  1

 भारी  मौसमी  माँग  के  कारण  सभी  मांगे  पुरी  न  की  जा  सकीं  ।  इन  तांगो  एक

 विस्तृत  श्रवधि  में  पूरा  करने  के  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ।

 पूर्वोतर  रेलवे  के  मुख्य  लेखा  परीक्षक  द्वारा  निरीक्षण  रेल  डिब्बों  का  उपयोए

 4776.  श्री  Fo  सुर्यनारायण  :  क्या  रेल  मंत्री  रेलवे  के  मुख्य  लेखा  परीक्षकों  द्वारा

 निरीक्षण  रेल  डिब्बों  के  उपयोग  के  बारे  में  1  1  1972  के  अतारांकित  प्रदन  संख्या  2438

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पुर्वोत्तर  रेलवे  के  तत्कालीन  मुख्य  लेखा  उसके  पूर्वांधिकारी  तथा

 घिकारियों  ने  श्रपने  सेवा  काल  में  सरकारी  Font  में  भाग  लेने  के  लिए  तथा  श्रण्य  कार्यो  ते  कितनी

 बार  नई  दिल्‍ली  ।  दिल्‍ली  तक  निरीक्षण  रेल  डिब्बों  से  यात्रा  की  श
 ्

 क्या  नई  दिल्‍ली  में  वे  इन्हीं  रेल  डिब्बों  में  ठहरे  ;

 यान  तथा  रसोइया  के  अतिरिक्त  इस  रेल  डिब्बों  में  अन्य  क्या  सुविधाएं

 प्रौर

 (7)  इनमें  से  प्रत्येक  श्रघिकारी  दिल्‍ली  के  दौरे  पर  कितनी  बार  aga  परिवारों  के  सीथ

 आए  तथा  क्या  उनके  परिवारों  ने  उनके  रेलवे  पासों  पर  मुफत  यात्रा  की  थी  ?

 रल  मंत्री  के०  हनुमन्त॑  :  उल्लिखित  मुख्य  लेखा  परोक्षकों  में  से  किसी

 ने  gaa  कार्यकाल  में  नयी  दिल्‍ली  ।  दिल्‍ली  के  लिए  निरीक्षण  यान  में  यात्रा  नहीं  की  ।

 केवल  तत्कालीन  मुख्य  लेखा  परीक्षक  1-2-69  से  9-2-69  तक  उनके  दौरे

 की  श्रवधि  नई  दिल्‍ली  स्टेशन  पर  उनके  DCIATTY  ठहराव  के  लिए  उत्तर  रेलवे  का  निपीक्षण

 यान  सं०  रार ०  श्रावंटित  किया  गया  था  |

 निरीक्षण  यान  में  श्रवधायक  के  रुप  में  एक  डिब्बा  परिवार  के  भोजन

 पकाने  के  बर्तन  क्राकरी  श्रौर  बिस्तर  दिये  जाते  हैं  ।

 दिल्‍ली  के  दौरे  की  श्रवधि  में  तत्कालीन  मुख्य  लेखा  परीक्षक  के  साथ  उनका  परिवार

 नहीं  गया  था  ।  उनके  पूर्वाघिकारी  अर  उत्तराधिकारी  ने  श्रपने  कार्यकाल  में  दिल्‍ली  की  यात्रा

 सहीं  की  |
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 चाय  के  निर्यात  व्यापार  का  राष्ट्रीकररण

 4777.  ait  बनसाली  पटनायक  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fF

 s
 क्या  छोटे  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  चाय  के  नियांत-व्यापार  का

 ap जे
 रष्ट्रीयक रण  करने  संबंधी  सुभाव  सरकार  को  प्राप्त  BSG:

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ;  श्रौर

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  विचार  है
 ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ए०  सी०  :  जी  हां

 att  :  चाय
 के  निर्यात  व्यापार  का  राष्ट्रीयकरण  करने  के  प्रइन  पर  विचार

 करना  सरकार  ने  फिलहाल  नहीं  समभा  है

 हरियाणा  में  रुई  का  समथन  मुल्य

 4778.  श्री  बनमाली  पटनायक  :  क्या  feast  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  हरियाणा  सरकार  ने  राज्य  में  रुई  का  समर्थन  मुल्य  निर्धारित  करने  के  लिए

 भारतींय  रुई  fata  से  ग्रतु रो£  किया  क्योंकि  रुई  की  35%,  गाँठे  उत्पादकों  के  पास

 बड़ी  हुई  है  ।

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ate

 इसके  क्या  परिशाम  निकले  ?

 fader  व्यापार  मंत्रालय  में  3q-AaT  go  सी०  :  से  :  हरियाणा

 सरकार  तथा  भारतीय  रुई  निगम  के  में  रुई  के  गिरते  हुए  मुल्यों  के  परस्पर  बातचीत

 ह
 ई  है x  @  |  को  उचित  मुल्य  दिलाने  हेतु  भारतीय  रुई  निगम  को  इस  बीच  हिदायत  दी

 गई  हैं  कि  यह  सरकार  दट्ववारा  निर्धारित  उचित  क्रय  कीमतों  पर  हरियाणा  तथा  श्रन्य  स्थानों  में

 पैदा  होने  वाली  रुई  खरीदें  ।  भारतीय  रुई  निगम  को  भी  निर्देश  दिया  गया  है  कि  वह  सभी  राज्यों

 में  ear  रुई  की  श्रपनी  खरीद  बढ़ां  दे  ।

 Qualifications  for  Appointment  as  Principal  in  Railway  run  Educational  Institutions

 779.0  Shri  Chhatrapati  Ambesh  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :
 ज  न (a)  Whether  his  Ministry  had  consulted  the  Union  Publ  lc  VIC -e  Commission  before

 laying  down  essential  qualifications  and  percentage  of  reserved  posts  for  Scheduled  Castes  and
 Scheduled  Tribes  in  the  rules  for  the  recruitment  tothe  posts  of  principal,  Headmaster  and
 Headmistress  ;  and

 (b)  क  not,  the  reasons  therefor  ?
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 The  Minister  of  Railways  (Shri  K.  cial  numanthafya):  (a)  The  qualifications  laid  down
 in  the  recruitment  rules  for  the  posts  of  Principals/Headmasters/Headmistresses  of  Railway

 in Schools/Colleges  have  been  prescribed  consultation  with  the  Union  Public  Service
 Commission.

 The  rules  also  provide  that  reservations  and  other  concessions  required  to  be  made  for

 Scheduled  Castes/Tribes  in  accordance  with  the  orders  issued  by  Central  Government  from
 time  to  time  in  this  regard,  shall  not  be  affected.

 (b)  Does  not  arise.

 प्रदेश  में  बिजली  की  कमी

 4780.  sit  बी०  एस०  मूर्ति  क्या  सिंचाई  att  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  उसकी  श्रावइ्यकताओं  के  श्रनुसार  बिजली  की  वास्तविक  कमी

 कितनी  है  ?

 सिचाई  att  विद्यत  मन्त्रालय  में  3q-Aeat  बेजनाथ  :  श्रपने  ही  स्त्रोतों  से

 faa त
 ऊर्जा  की  उपलब्यता  शौर  मंसुर  श्रौर  केरल  के  सहवर्ती  राज्यों  से  प्राप्त  होने  वाली  0.5  मिलियन

 युनिट  विद्युत  को  हिसाब  में  ग्रांघ्  प्रदेश  में  विद्य,त  की  वास्तविक  कमी  लगभग  1.5  मिलियन

 युनिट  प्रतिदिन  है  ।

 करसाली  परियोजना  से  बिजलो  खरीदने  के  बार  में  भारत-नेपाल  वार्ता

 4781.  श्री  पी०  वेक्टासुब्बया  :  क्या  सिंचाई  प्रौर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  fase  बैंक  द्वारा  दिए  गए  ऋण  की  सहायता  meq-afeary  नेपाल  में

 निर्मित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  करनाली  परियोजना  मे  बिजली  खरीदने  के  प्रदन  पर  नेपाल  के

 प्रधान  मन्त्री  की  हाल  की  भारत-यात्रा  के  दौरान  चर्चा  की  गई  थी  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिराम  निकला  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्यूत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बेजनाथ  :  शर  :

 =}
 हां  परियोजना  रिपोर्ट  ate  canara  तैया  ने  के  पदचात्‌  ही  विस्तार  से

 विचार-विमर्श  किया  जा  सकता  है  ।

 प्रदेश  सें  बिजली  को  भारी  कसी

 4782.  श्री  पी०  वकटायुब्बया  :

 श्री  के०  |
 क्या  सिचाई  att  विद्य/त  मन्त्री  यट  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  ares  प्रदेश  में  बिजली  की  भारी  कमी  है  ;

 क्या  पड़ौसी  राज्यों  में  काफो  बिजली  फालत ूहै  जिससे  ore  प्रदेश  की  श्रावश्यकताएं

 पुरी  हो  सकती  हैं  ;
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 क्या  निवेली  ate  कलपर्क्कम  जैसी  केन्द्रीय  परियोजनाश्रों  में  उत्पनन  बिजली  का

 उपयोग  केवल  तमिलनाडु  राज्य  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ;  ग्रौर

 इन  केन्द्रीय  तथा  पड़ौसी  राज्यों  से  श्रांघ्र  प्रदेश  को  बिजली  की  पर्याप्त

 सप्लाई  कराने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाई  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  श्रौर  विद्य,/त  मन्त्रालय  में  3q-azat  बेजनाथ  :  इस  समय

 दिन  विद्य/त  की  कमी  लगभग  1.5  मिलियन  युनिट  तक  की  है  ।

 मंसुर  भ्रौर  केरल  राज्यों  में  कुछ  फालतू  विद्युत  उपलब्ध  है

 नेवेली  से  जनित  विद्यूत  का  उपयोग  एक  मात्र  तमिलनाडू  कर  रहा  कल्पक्कम

 श्र  विद्य,/त  परियोजना  श्रभी  तक  चालु  नहीं  की  गई  है  ।

 विद्यू,त  सप्लाई  के  वर्तमान  कठिन  स्थिति  को  पार  करने  में  श्राध्न  प्रदेश  की  सहायता

 के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (  A  )  मैसूर  प्रतिदिन  लगभग  0.28  मिलियन  युनिट  सप्लाई  कर  रहा  है  ।  पुनः

 तमिलनाडु  द्वारा  wit  प्रदेश  की  जो  भी  विद्युत  उपलब्ध  की  जाती  उसे  मैसूर

 भ्र पनी  पारेषण  प्रणाली  के  माध्यम  से  श्रागे  बढ़ा  देने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।

 (2)  केरल  ater  प्रदेश  में  उपयोग  के  लिए  तमिलनाडु  प्रणाली  को  लगभग  एक  मिलियन

 यूनिट  विद्युत  देने  पर  सहमत  हो  गया  है  ।  तमिलनाडु  ग्रांध्र  प्रदेश  को

 इनमें  से  प्रतिदिन  लगभग  0.1  मिलियन  यूनिट  विद्यूत  ही  att  बढ़ा  पाया  है  ।

 (3)  तमिलनाडु  से  यह  भ्रनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वह  ais  प्रदेश  को  att  ahaa

 विद्यू त
 विशेशत्‌ः  इस  कारण  कि  निवेली  से  विद्युत  जनन  में  वृद्धि  हो

 गई  है  ।

 दक्षिण  रलवे  में  कोयले  की  सप्लाई

 Jara  क् 4783.  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम  :  Far  रल  मन्त्री  यह  प  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिणा  रेलवे  डिवीजन  की  उसकी  श्रावश्यकता  के  श्रनुसार  पर्याप्त  कोयला  नहं

 दिया  गया  ;

 क्या  दक्षिणा  रेलवे  को  कोयले  की  सप्लाई  न  किये  जाने  के  कारण  माल  डिब्बों  की

 कमी  के  फलस्वरूप  केरल  को  चावल  ले  जाने  अर  तमिलनाडु  में  नागापट्रिटनम  श्रौर  पोडिचेरी  से

 उवेरकों  के  लादान  में  पड़ी  थी  ;  wiz

 यदि  तो  इस  सम्बन्घ  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रल  मन्त्री  के०  :  पर्याप्त  कोयला  दिया  गया  था  ॥

 जी  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता
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 रेल  दुर्घटनायें

 4784,  श्री  एस०  डी०  सोमसुन्दरम  :  क्या  रेलमंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  दो  वर्षों  से  रेल  दुर्घटनात्रों  में  वृद्धि  हो  रही  है  ;

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 वर्ष  1970-71  झर  वर्ष  1971-72  के  दौरान  कुल  कितनी  दुर्घटनायें  अ्रौर

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रल  मंत्री  Fo  से  1970-71  श्रौर  1971-72 में  भारत

 की  सरकारी  रेलों  में  गाड़ियों  की  गाड़ी  के  पठरी  से  समपारों  पर  गाड़ियों  के

 सड़क-यातायात  से  टकराने  श्रौर  गाड़ियों  में  oa  लग  जाने  की  कोटियों  में  840  श्रौर

 867  गाड़ी  दुर्घटनायें  हुई  waa  1969-70  में  इन  गाड़ी  दुघनाओओं  की  संख्या  963  थी  इस

 प्रकार  1969-70  के  वर्ष  की  तुलना  में  पिछले  दोनों  वर्षों  में  दुर्घटनाओं  के  मामले  में  स्थिति

 श्रघिक  aval  रही  ।  पिछले  दो  वर्षों
 में  स्थिति  1969-70  तक  के  किसी  ae  की

 श्रपेक्षा  अघिक  भ्रच्छी  रही  हैं  ।

 चूंकि  दुर्घटना श्रों  के  लिए  उत्तरदायी  एकमात्र  सबसे  बड़ा  कारण  रेलकमंचारियों  की

 गलती  है  इसलिए  रेलों  पर  गठित  संरक्षा  संगठन  गाड़ियों  के  संचलन  से  संबंधित  कमंचारियों  में

 संरक्षा  भावना  जागृत  करने  श्रौर  कर्मचारियों  में  निर्धारित  संरक्षा  नियमों  की  उचित  जानकारी

 सुनिश्चित  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।  इ  के  यह  देखने  के  लिए  fe  कमंचारी  संरक्षा  नियमों

 का  उत्लघन  तो  नहीं  करते  या  इस्तलाघव  के  तरीके  तो  नहीं  उनके  काम  के  स्थानों

 पर  जाँच  की  जाती  है  1  सभी  के  काररों  की  जांच  की  जाती है
 ale  उनके  लिए

 जिम्मेदार  पाये  गये  कमंचारियों  के  विरुद्ध  निवारक  दण्ड  दिये  जाते  हैं  इनके  यदि  किसी

 जांच  से  किसी  श्रन्य  कमी  या  हानि  का  पता  लगता  है  तो  उनकी  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए

 कार्यवाह्दी  की  जाती  है  ।  जहाँ  तक  व्यावहारिक  सुधरी  हुई  सिगनल  तथा  श्रन्तपशि  व्यवस्था

 az  रेल  परिपथन  झ्रादि  के  रूप  में  तकनीकी  सुधार  किये  गये  हैं  ।

 सियालवह  डिवीजन  में  एक  fratia  बन्द

 4785.  श्री  क  कोडण्हा  रामी  रेड्डी  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सियालदह  डिवीजन  में  31  1972  को  एक  द्विवसीय  बद  रहा  ;

 यदि  तो  बंद  के  क्या  कारण  थे  ;  atk

 इसके  परिणामस्वरूप
 रेल

 fawrit  को  कितना  घाटा  gal  तथा  इस  पर  सरकार  की

 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मंत्री  क ०
 से  :  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही है  श्रौर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 प्रदतों  के
 लिखित

 उत्तर
 12

 1894

 अफगानिस्तान  के  साथ  किये  जा  रहे  व्य।पार  का  मूल्य  एवं  उसकी  मात्रा

 4786.  श्री  ज्योतिमंय  विदेदा  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  भारत  से  झ्रफगानिस्तान  को  कितने  मूल्य  तथा  मात्रा के  निर्यात  किये

 एवं  कहा ंसे  कितने  मुल्य  तथा  मात्रा  के  झायात  किये  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  अफगानिस्तान  को  निर्यात  किये  गये  ate  वहाँ  से  ara  किये

 गये  उत्पादों  का  वर्षवार  श्रौर  वस्तु-वार  व्यौरा  क्या  है  ;  शरीर

 श्रफगानिस्तान  के  साथ  अपने  व्यापार  संबन्ध  सुधारने  की  दिशा  में  क्या  कार्यवाही

 की  गई  है
 ?

 fata  व्यापार  म  घ्रालय  में  उप-मंत्री  (at  To  ato  :  तथा  एक

 विवरणा  संलग्न  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1915/72]

 (7)  समय  समय  पर  परामर्शों  के  भारत  श्र  श्फगामनिस्तान  के  बीच  20

 फरवरी  1972  को  नई  दिल्‍ली  में  जिस  व्यापार  करार  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  उसमें  दोनों  देशों

 के  बीचਂ  व्यापार  सम्बन्धों  पर  निम्नलिखित  महत्वपुर्ण  व्यवस्थाएं  हैं

 (1)  दोनों  सरकारों  ने  लाभ  के  लिये  भारत  तथा  श्रफगानिस्तान  के  बीच

 व्यापार  विकसित  करने  तथा  उसे  विविध  रूपी  बनाने  के  व्यापार  के  सकेन्द्रण  को

 दूर  करने  तथा  बतमान  प्रणाली  में  तराने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  aga  संकल्प  की

 पुष्टि
 की  है  ।

 (11)  दोनों  एक  दुसरे  के  देश  से  श्रायात  किए  हुए  माल  का  प्रन्य  देशों  को

 जाना  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कार्यवाही  करेंगी  |

 (ili)  दोनों  देशों  के  बीच  grata  तथा  निर्यात  Ha  खरीद  के  श्राधार  पर  होंगे

 (1४)  व्यापार  का  श्रादान  प्रदान  बैंक  माध्यमों  से  करने  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 सबसे  पहले  इन  माध्यमों  से  श्रफगानिस्तान  से  हींग  के  श्रायात  करने  की  श्रनुमति  दी  जायेगी  ।

 दोनों  सरकारें  श्रफ्ने  श्रपने  केन्द्रीय  बैंकों  को  निदेश  देगो  कि  वे  व्यापार  के  पथ  प्रदर्शन  के  लिए

 बैंक  मोध्यमों  से  भुगतान  तथा  निर्यात  ।  श्रायात  दस्तावेजों  के  भेजने  की  area  क्रियाविधि

 घोषित  करें  पर्याप्त  aqua  प्राप्त  होने  के  बाद  बैंक  प्रणाली  को  बढ़ा  कर  उनके  TeaTT  दोनों

 देशों  के  ब्रीच  व्यापार  का  व्यापक  क्षेत्र  शाभिल  कर  लिया  जाएगा  |

 (v)  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  मेवा  का  व्यापार  कुछ  व्यक्तियों  के  हाथ  में

 केन्द्रित  न  हो  किसी  भी  व्यक्ति  से  श्रायातों  के  लिए  प्राप्त  श्रावेदन  पत्रों  पर  कुछ  स  रक्षणों
 के  झघीन  विचार  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है  ।

 2.  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  सभ्बन्ध  वहुत  ही  मंत्रीपुण  रहे
 हैं  ste  विगत  दशाब्त्

 में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  विनिमयों  में  उल्ले  प्लावन  वृद्धि  हुई  है  ।
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 भारतीय  वाशिज्य  तथा  उद्योगमंडल  संघ  द्वारा  निर्यात  श्रौर

 aaa  के  बारे  में  सुभाव

 4787.  श्री  नवल  किशोर  शर्मा  विदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  भारतीय  वाशिज्य  तथा
 per
 oa

 yor
 it  मंडल  संघ  ने  निर्यात  श्रौर  अझायात  के

 निर्भरता  के  लिये  एक  संकल्प  पारित  किया  है  ;

 यदि  तो
 भारतीय  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  भारतीय  वाशिज्य  तथा  उद्योग

 मण्डल  ने  क्या  उपाय  सुभाये  हैं  ;

 इन  उपायों  से  भारत  की  श्रपनी  अ्राधिकਂ  स्थिति  सुधारने  में  कितनी  सहायता

 भ्रौर

 इस  बारे  में  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  व्यापार  मन्त्रालय  में  SqUATAT  ए०  एस०  से  भारतीय  वाशिज्य

 तथा  उद्योग  चेम्बर  संघ  द्वारा  ग्रात्मनिभंरता  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्रौपचारिक  संकल्प  पारित  नहीं

 किया  गया  है  ।  भारतीय  वारिज्य  तथा  उद्योग  चैम्बर  संघ  ने

 निभंरता  की  पर  एक  पृष्ठ  भूमि  लेख  तथा  विमर्श  का  साराँश  निकाले हैं
 ।

 फेडरेशन  ने  इन  विषयों  पर  बल  दिया  है  ।  (1)  बाजार  श्रौर  निर्यात  के  लिए  नए  उत्पादों

 का  (2)  विदेशी  क्रताश्रों  के  साथ  पुख्ता  वाशिज्यिक  संविदाएं  (3)

 त्पादक  विक्रय  विश्वासोत्पादक  विज्ञापन  ौर  विक्रय  के  उपरान्त  उचित  (4)  सुरत

 सुपुदंगी  उत्तम  wage  पैकिंग  (5)  saad  योजना  में  निर्यात  की

 विकास  दर  40  प्रतिवष॑  करना  ।  सर्कार  को  निर्यातों  के  विविधीकरण  अर  विस्तार  की

 यकता  का  पहले  से  ही  ज्ञान  है  ।  जुलाई  1970  में  संसद  में  रखे  गये  निर्यात  atta  संकल्प  का

 क्षेत्र  बहुत  व्यापक  है  जिसमें  संघि  द्वारा  उल्लिखित  बातें  भी  शामिल  है  ।  निर्यातों  की  प्रवृतियों  के

 बारे  में  सावधानीपुवेक  ध्यान  रखा  जाता  है  श्रौर  जब  कभी  श्रावश्यक  होता  है  निर्यात  संवर्धन  के

 लिए  प्रभावी  कदम  उठाये  जाते  हैं  ।  निर्यात  उत्पादन  ake  विदेशी  वाजारों  का  पता  लगाने  के  लिए

 विशेष  सुविधायें  दी  जाती  हैं

 Non-Supply  of  wagons  for  Onions  at  Khandwa  Station  in  Madhya  Pradesh.

 4788.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Dr.
 Laxminarain

 Pandey:  Will  the  Minister  of

 Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  Whether  farmers  and  traders  of  Khandwa  in  Madhya  Pradesh  are  not  being

 supplied  the  desired  number  of  Railway  wagons  for  the  last  one  month  as  a  result  of  which

 hundreds  of  tons  of  onions  are  in  a  deteriorating  condition  ;

 long  a  go  ;  and (b)  whether  indents  for  wagons  had  been  placed  LONE

 (c)  if  so,  the  reasons  for  which  wagons  are  not  supplied  in  time  and  the  time  by  which

 this  difficulty  would  be  remo’  ved  ?
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 The  Minister  of  Railways  (Shri  Hanumanthaiya):  (a)  &(b)  As  cn  23-4-72  indents

 for  only  135.0  Broad  Gauge  and  12  Metre  Gauge  wagons  were  outstanding  for  onion  at  Khandwa

 of  which  indents  for  99  Broad  Gauge  wagons  were  more  than  a  month  old.

 (c)  During  the  period  from  Ist  March  to  23rd  April,  274  Broad  Gauge  and  14  Metre

 Gavge  wagons  were  loaded  with  onions  from  Khandwa.  Demand  could  not  be  met  in  time  due

 to  increased  demands  for  covered  wagons  for  movement  of  essential  commodities,  like  cement,

 foodgrains,  etc.  Every  effort  is  being  made  to  step  up  loading  of  onions  from  Khandwa.

 एदियाई  देवों  की  व्यापार  मण्डियों  पर  चीन  का  श्रघिकार

 4789,  श्री  के०  कोडण्डा  रायी  रडडी  :  क्या  fadar  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उसारे  त्व 2  तों  ने  हाल  ही  में  चीन क्या  दक्षिण-पूर्व  श्रौर  ga  एशियाई  देशों  में  ि

 द्वारा  उन  देशों  की  व्यापार  मण्डियों  के  हमसे  छीने  जाने  के  काररा  बताये  थे  ;

 at  at:  प्लन यदि  |  तो बे  कारण  व  हैं  ;  att

 मण्डियों  पर  ga:  अधिकार  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 बिचार  है  ?

 faaat  व्यापार  मन्त्रालय  में  3q-Arat  ए०  ato  :  से  दक्षिण

 पु  ste  qd  एशिया  में  स्थित  भारतीय
 मिशनों

 के  प्रमुखों  के  हाल  में  प्रायोजित  एक

 सम्मेलन  इन  क्षेत्रों  के  देशों  के  साथ  भारत  के  व्यापारिक  तथा  श्राधिक  सहयोग  के  प्रदइन  पर

 सामान्य  रूप  से  विचार-विमश॑  किया  गया  ।  दक्षिणा  ga  एशिया  के  zat  इक। फे

 के  देशो  के  नाम  से  जाने  जाते  भारत  के  निर्यातों  को  मुख्य  मदों  में  अ्रधिकतर  aia

 इन्जीनियरी  रसायन  ate  अन्य  निमित  वस्तुए  श्राती  हैं  ।  इन  निर्यातों  में  वर'बर  वद्धि ८  होतो

 रही  है  जो  1966-67  में  242'66  करोड़  रुपये  से  बढकर  1970-71  में  410.80  करोड़  ह्पये

 के  हुए  ।  श्रप्रैल-सितम्बर  1971  की  श्रवधि  में  ये  निर्यात  195'91  करोड़  रुपये  के  हुए  जबकि  गत

 ag  की  उसी  श्रवधि  में  194  44  करोड़  हुपये  के  हुए  थे  ।  दोन  से  दक्षिणा  ga  एशिया  के  देशों  को

 प्राथमिक  वस्त्रों  ate  हलकी  इन्जीनियरी  वस्तुभ्रों  का  निर्यात  होता  है  यह

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किये  जाते  हैं  कि  श्रनक  सवर्धनात्मक  उपापों  द्वारा  इस

 क्षेत्र  att  ae  क्षेत्रों  में  भारतीय  वस्तुझ्नों  की  प्रतियोगी  स्थिति  बनी  रहे  ।

 भारत  श्रौर  चिली  के  बीच  व्यापार  करार

 4790.  att  के०  कोडण्डा  रायी  रेड्डी  :  क्या  बिदेश  व्यापार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  ate  चिली  के  बीच  हाल  में  कोई  व्यापार  करार  gar  alk

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?
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 a विदेश  व्यापार
 मन्त्रालय

 में  उप-मन्त्री  (sit
 ०  सी०  जीहां  ।

 व्यापार  करार  की  एक  प्रति  संलग्न  के  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०
 टी०  1916/72]

 siafaarat  को  सामान्यीकृत  योजना  के  अन्तगंत  भारतीय  निर्यात  व्मापार

 4791.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  विदेश  व्यापार  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fr

 व्यापार  एवं  टॉिफ  सम्बन्धी  सामान्य  समभौता  शौर  राष्ट्रसंघ  व्यापार  विकास

 पाता  sen ney  dine पि
 गह 1 जना  HT  किये  जाने  में  सरकार सम्मेलन  में  प्राथमिकताओं  की  सा  सरपुर

 ने  क्या  कार्यवाही  की  ;

 fra  देशों  > प्राथमिकताओं  की  सामान्यीकृत  योजना  को  है  पिर  ने  दि क अ  |  ह  स्वीकार  कर  लिया  है

 श्रौर  उनके  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  Far

 विभिन्‍न  देशों  कों  प्राथमिकताश्रों  की  स  ककाट्डा प्र  a4  कृत  योजना  भारतीय  निर्यात

 में  किस  प्रकार  सहायक

 भारत  के  निर्यात-हित  वाली  aequi  पर  विभिन्‍्त  बच्चा  म  प्राथमिकताओं  को

 rea  योजना-पूर्व॑  शुल्कों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  विकसित  देशों  के  मुकाबले  भारत  को  मिलने

 वानी  srafamarat  का  व्यौरा  कया  शर

 भारत  के  हित  सम्बन्धी  व्यापार  श्रौर  भुगतान  की  समस्याश्रों  के  बारे  में

 में  भारत  द्वारा  क्या  नीति  wana  का  बिचार  है  ?

 fata  व्यापार  मंत्रालय  में  उप  सत्री  ए०  सी०  श्रधिमानों  की

 न्यीकृत  योजना  श्र  संकल्प  संख्या  21  (2)  के  सम्बन्ध  में  की  गई  ग्रनुवर्ती  कार्यवाही  के

 परिगाम  स्वरूप  wy  हुई  ।
 भारत  ने

 श्र
 मे  ate  उसके  बाद  श्रनुवर्ती  कार्यवाही

 संकल्प  के  स्थापित  प्रधिमानों  सम्बन्घी  समिति  में  प्रमुख  भाग  लिया  ।

 जिन  देशों  ने  ग्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  योजना  स्वीकार  कर  लिया  है  उनके

 नाम  संयुक्त  राज्य  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय

 बेल्जियम  तौर  लक्समवगं  की  झ्र  से  ,  स्विटज

 न्यूजीलेंड  ate  जापांन  ।  इन  देवों  ने  विकासशील  देशों  द्वारा

 निर्यात  की  जाने  वाली  कतिपय  किस्म  की  मदों  को  छोड़कर  सभी  श्रौद्योगिक  झघे-निरमित

 व  निमित  वस्तुद्रों  के  सम्बन्ध  में  ग्रधिमानों  की  सामान्यीकृत  के  श्रन्तगंत  व  शुल्क

 रहित  की  व्यबस्था  प्रदान  करने  की  पेशकश  की  थी  ।  श्रमरीका  ने  वस्त्रों  तथा

 कयर  हस्तनिर्मित  कालीनों  ate  हथकरघा  सूती  वस्त्रों  को  पैट्रोलियय  उत्पादों

 git  जूतों  को  शामिल  नहीं  किया है
 ।  यूरोपीय  ग्राधिक  समुदाय  ने  पटसग  तथा  कयर  से  बनी

 को  छोड़कर  भारत  के  निर्यात  हित  के  किसी  भी  निर्मित  व  अ्रघ-निर्मित  श्रौद्योगिक  उत्पाद

 को
 नहीं

 निकाला  परन्तु  विकसित  देशों
 से

 ायातों  Gaye  5  प्रतिशत

 के  श्रलावा  1968  में  दिकासशील  देशों  से  अ्रायातों  Citic: Gy  के  20  प्रतिशत  से  50
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 प्रतिशत  तक  की  gfanan  सीमा  लागू  की  है  ।  पटसन  तथा  कयर  से  वनी  वस्तु्रों  के  सम्बन्ध  में

 श्रलग  से  वार्ताएं  चल  रही  हैं  ।  जापान  ने  रेदाम  तथा  कृत्रिम  रेशम  वस्त्रों  तथा  हाइडोकारवंन  जैसी

 कुछ  मदों  को  निकाला  है  जिन  पर  राजकोषीय  शुल्क  लगना  होता  है  श्रौर  वस्त्रों  तथा  चमड़े  से

 बनी  वस्तुग्रों  जैसी  नाजुक  किस्म  की  कतिपय  मदों  के  सम्बन्ध  में  केवल  50  प्रतिशत  की  कमी  करने

 की  पेशकश  की  है  ।  शुल्क  रहित  मदों  के  सम्बन्ध  में  1970  में  विकसित  देशों  से  भ्रायातों  (TAIT

 के  10  प्रतिद्यात  के  श्रलावा  1968  में  विकासशील  देशों  से  श्रायातों  (ATaATRyA  के

 50  प्रतिशत  की  श्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।  नार्डिक  देशों  ने  सभी  निर्मित  तथा

 निर्मित  उत्पादों  के  लिये  श्रधघिमानों  की  परिकल्पना  की  परन्तु  यह  काय॑  इन  उपबन्धों  के  श्रधीन

 रहते  हुए  होगा  कि  जिन  मदों  को  इन  देशों  में  से  किसी  में  भी  बाजार  विघटन  के  सम्बन्ध  में  नाजुक

 किस्म  का  amar  जाये  उनके  मामले  में  विद्वेष  व्यवहार  प्रदान  किया  जा  सकता  जिसमें  प्रारम्भ

 से  ही  श्रपवाद  भी  शामिल  उनकी  अ्रन्तिम  पेडाकशों  में  भारत  के  निर्यात  हित  की  ada  मदों

 जेंसे  सूती  सिले-सिलाए  ज़्तों  तथा  मशीनरी  की  कतिपय  मदों  को  निकाल

 गया  है  श्रास्ट्रिया  ने  सूती  वस्त्रों  व  उन  मदों  को  छोड़कर  जिनके  सम्बन्ध  में  परिवर्ती

 कराधान  व  समायोजन  प्रभार  लागू  होते  सभी  निर्मित  तथा  श्रघं-निर्मित  मदों  के  लिये  भ्रधिमानों

 की  पेशकश  की  है  |  स्विटजरलैंड  ने  कतिपय  मदों  को  राजकोषीय  शुल्कों  की  शर्तें  के

 अधीन  रहते  सभी  निर्मित  व  श्रघं-निरमित  उत्पादों  के  सम्बन्ध  में  झधिमान्य  व्यवहार  प्रदान

 करने  की  पेशकदा  की  है  ।  इसी  प्राकर  श्रायरलेंड  ने  भी  उन  कतिपय  मदों  को  निकाला  है  जिन  पर

 भारी  राजस्व  You  श्रथवा/श्रौर  परिमारात्मक  प्रतिबन्ध  लागू  होते  हैं  शर  जिन्हें  किस्म

 का  aaa  जाता  है  ।  ब्रिटेन  ने  भी  उन  कतिपय  मदों  को  शामिल  नहीं  किया  है  जिन  पर  राजस्व

 शुल्क  लगने  होते  हैं  जैसे  कि  सुवासित  दियासलाई  तथा  सुवाह्य  लाइटर

 सुती  वस्त्र  तथा  मानव-निर्मित  रेशे  के  वस्त्र  प्रौर  ऊन  ।  कनाडा  ने  उन  seqret  को  निकाला  है  जिनके

 सम्बन्ध  में  निर्यातक  देशों  द्वारा  ऐच्छिक  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  हैं  जैसे  कि  इलैक्ट्रोनिक  ट्यूवें

 तथा  जूते  ।  न्यूजीलैंड  ने  407  मदों  की  एक  रूची  के  सम्बन्ध  में  रियायतें  प्रदान  करने  की  पेशकश

 की

 (1)  की  सामान्यीकृत  योजना  से  कुछ  हद  तक  विकसित  देशों  में  होने  वाले

 अ्ायात  व्यापार  का  रूख  बदलकर  श्रन्य  दिकसित  देशों  से  विकासशील  देशों  की  श्रोर  तो  हो  ही

 बल्कि  विकासशील  देशों  के  श्रपरम्परागत  निर्मित  व  उसके  निर्मित-उत्पादों  के  निर्यात के

 लिए  झ्रतिरिक्त  श्रवसर  भी  मिल  सकेंगे  ।  चू  कि  भारत  उन  थोड़  से  विकासशील  देशों  में  से

 इस  योजना  के  भ्रत्तगंत  राने  वाले  निर्मित  a  श्रघं-निर्मित  उत्पादों  के  उत्पादन  का  बढ़ता  हुमा

 अधार  मौजुद  है  अत  भारत  इसे  योजना  के  पुरंरूपेणा  faa  हो  जाने  पर  निम्न  टेरिफ

 दरों  से  भ्रघिक  लाभ  उठाने  की  बेहतर  स्थिति  में  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  में  पूर्ण  व्योरे  भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्‍ली  द्वारा

 प्रकाशित  ग्न्य  भ्रपारट्यूनिटी  फार  इण्यिज  एक्सपोर्ट्स  नामक  प्रकाशन  में  उपलब्ध  है  ।

 (z.)  भ्र कटाड-3/के  लिये  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  1971  में  विकास

 शील  देशों  के  77  के  समूह  की  सीमा  में  हुई  मन्त्रिस्तरीय  बैठक  में  स्वीकृत  कायंवाही  के  कार्यक्रम

 के  सिद्धान्तों  की  घोषणा  के  काय॑  करेगा  ag  दस्तावेज  दिनांक  23  1971  को

 संसद  के  दोनों  सदनों  के  सभा  पटल  पर  रखा  जा  चका  है  ।
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 रेलवे  बों  के  विरुद्ध  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  लेख  याचिका

 4792.  श्री  ato  किरूतिनन  :  क्या  रल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ऊरेंगे  कि  :

 क्या  इन्टेगरल  कोच  फंक्टरी  में  काम  कर  रहे  प्रोग्रेसमेनों  ने  रेलवे  बोर्ड  के  दिनाक

 27  1960  के  area  संख्या  पी०  सी  ०/6०  पी०  ao  के  विरुद्ध  मद्रास

 न्यायलय  में  लेख  याचिका  दाख़िल  की  है  ;

 यदि  तो  उच्च  न्यायालय  का  क्या  fata  है  ;

 क्या  रेलवे  बोड़े  ने  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  क्रियान्वित  नहीं  किया  था  ;

 ग्रौर

 क्या  रेलवे  बो  ने  दक्षिणा  रेलवे  को  उच्च  न्यायालय  के  श्रादेश  श्रनुरूप  उचिस  निदेश

 जारी  नहीं  fea  हैं  ;  श्रौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 ०५
 रेल  के ०  :  जी

 उच्च  न्यायालयों  ने  कर्मचारियों  की  यह  दलील  स्वीकार  कर  ली  थी  कि  अ्रपेक्षित

 अ्रहताएं  न  होने  के  are  पर  उनकी  पदावनति  गैर  कानूनी  थी  are  यह  मत  व्यक्त  कपि  कि  ऐसी

 wear  का  निर्घारण  केवल  भविष्य  प्रभावी  होना  चाहिए  ।

 जी  सवारी  डिब्वा  कारखाना  के  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  इन्हें  क्रियान्वित  कर

 दिया  गया  है  ।

 दूसरी  रेलों  पर  जिनमें  दक्षिणा  रेलवे  भी  शामिल  है  क्रियान्वित  करने  के

 प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 ata  इण्डिया  लोको  रनिंग  स्टाफ  द्वारो  अजमेर  में  पश्चिम  रेलवे  के

 महाप्रबन्धक  को  प्रस्तुत  किया  गया  ज्ञापन

 4793.  श्री  प्रवीण  सिंह  सोलंकी  :  क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दाल  इण्डिया  लोको  रनिंग  स्टाफ  ने  11  1970  के  पदिचिम  रेलवे  के

 महाप्रबन्धक  से  उसके  अजमेर  भ्राने  पर  भेंट  की  थी  ;

 यदि  तो  उस  भेंट  में  कया  निर्णाय  किये  गये  ;

 क्या  उस  समय  किये  गये  शि  faut  को  ग्रभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया

 गया है
 ;  झ्रौर

 यदि  तो  उन  सभी  के  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सरकार  कितना  समय  लेगी  ?

 रेल  मंत्री  क०  :  जी  नहीं  ।

 से  :  प्रइन  नहीं  उठता
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 of Construction  we  d  m  from  Buxar  to  Koilwar

 4794,  Chandrika  Prasad:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to
 State  :

 (a)  Whether  Government  of  Bihar  are  constructing  a  dam  from  Buxar to  Koilwar

 along  the  border  of  Uttar  Pradesh  and  if  so,  whether  the  Government  of  Bihar  have  got  it

 examined  by  the  poona  Research  Centre  so  that  it  may  ho  affect  Ballia  District  of  Uttar
 Pradesh  adversely  ;

 (b)  whether  Gaighat  Birla  dam  and  certain  other  dams  in  Uttar  Pradesh  are  likely  to

 give  way  as  result  of  the  construction  of  the  said  dam  ;  and

 (c)  if  so,  Central  Government’s  reaction  thereto  ?

 The
 Deputy

 Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Baij  Nath  Kureel)  :

 (a)  to  (c)  The  Government  of  Bihar  are  preparing  the  scheme  for  the  construction  of

 an  embankment  from  Buxar  to  Koilwar  taking  into  account  the  result  of  model  studies  carried

 out  at  the  Central  Water  and  Power  Research  Station  Poona.  The  proposed  alignment  of  the

 embankment  has  also  been  discussed  recently  at  a  meeting  of  the  Chief  Engineers  of  Bihar  and

 Uttar  Pradesh.  There  is  no  apprehension  that  this  embankment  is  likely  to  endanger  the

 Casting  embankments  00  the  Uttar  Pradesh  side.

 डाक्टरों  की  ध्रनुपस्थिपि  में  कम्पाउडरों  द्वारा  मरीजों  को  नुस्खा  देने

 के  लिए  श्रतिरिक्त  पारिश्रमिक

 4795.  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  स्वास्थ्य  एकंकों  में  क जटा  एक  एक  कम्पा  एक  ड्रेसर  ग्ौर  एक

 सफाई  कर्मचारी  तक  ही  स्टाफ  सीमित  डाक्टरों  के  छूट्टी  चले  जाने  पर  कम्पाउन्डर  को  मरीजों

 के  लिए  दवाई  लिखनी  पड़ती  है  ;  az

 यदि  तो  कम्पाउन्डरों  को  अतिरिक्त  कार्यों  के  लिये  कोई  भ्रतिरिक्त

 श्रमिक  दिया  जाता  है  ?

 रेल  मंत्री  के०
 :

 जी  नहीं

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 करल  में  विधान  सभा  के  नए  निर्वाचन  कराने  का  प्रस्ताव

 4796.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :  क्या  fafez  ate  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  केरल  राज्य  विधान-सभा  के  लिए  नए  निर्वाचन  कराने  का  प्रस्ताव

 है  श्रोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 विधि  शौर  च्यायथ  तथा  पेट्रोलियम  श्रौर  रसायन  मंत्री  (an  एच०  कर ०  :

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 देश  में  बिजली  की  कमी

 4797,  श्री  saifaay  ब  :  क्या  सिंचाई  शौर  विद्युत  wet  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  far

 क्या  देश  में  बिजली  की  सप्लाई  बहुत  कप  है  ;  ate

 तो  प्रत्येक  राज्य  मे  बिजली  की  कितनी-कितनी  कमी  है  ?

 सिंचाई  ale  विद्युत  मंत्रालय  में  Tq-wAr  बजनाथ  :  हां  ।

 मंसूर  at  मध्य  प्रदेश  राज्यों  के  जहाँ  बिद्युत  फालतू  है  प्रौर  उसका  उपयोग  पास  के

 राज्यों  में  किया  जा  रहा  देश  के  दोष  राज्यों  में  विद्य,त  सप्लाई  की  स्थिति  बहुत  तंग  है

 उत्तर  प्रदेश  में  विद्यय  की  प्रतिदिन  की  कमी  5  मिलयन  यूनिट  की  है
 ।  नंगल  खाद

 कारखाने  के  लिए  प्रतिदिन  की  यह  कभी  एक  मिलियन  युनिट  की  है  ।

 चालू  मौसम  के  बविद्य,/त  की  कमी  के  महाराष्ट्र  में  8  प्रतिशत  तक  की

 भ्रौर  गुजर।त  में  25  प्रतिशत  तक  की  कटौतियाँ  लागू  करनी  पढ़ी  थीं  ।  1  72a  गुजरात  में

 विद्युत  की  कटौती  को  घटाकर  10  afaaa  कर  दिया  गया  है  ।

 दक्षिणी  उड़ीसा  जो  मचकुड  जल  विद्य/त  पर  fad  प्रतिदिन  0.3  मिलियन  यूनिट

 तक  की  विद्यूत  की  कमी  है  ।

 are  प्रदेश  में  प्रतिदिन  1.5  मिलियन  युनिट  तक  की  विद्यूत  की  कमी है
 थ्रौर  25  प्रतिशत

 तक  की  कटौती  की  सुचना  दे  दी  गई  है  !

 भारत-रूस  व्यापार  करार

 4798.  श्री  बयासार  रवि  :  क्या  विदेश  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1972  के  लिये  रूस  के  साथ  व्यापार  करार  पर  त्र भी  तक  हस्ताक्षर

 नहीं  किये  हैं  ;

 यदि  हां  तो  इस  देरीं  के  क्या  कारण  हैं  ;  ale

 इससे  रूस  के  साथ  व्यापार  पर  किस  हद  तक  दुष्प्रभाव  पड़ा  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  ए०  ato  जाज॑  )  :  से  भारत  तथा

 सोवियत  संघ  की  सरकारों  के  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडलों  के  बीच  हुई  वार्ता्रों  के  परिणामस्वरूप

 225



 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर  12
 1894

 एक  व्यापार  संलेख  पर  24-12-71  को  किये  गये  थे  श्रौर  दोनों  देशों  के  बीच  माल  का

 ग्रादान-प्रदान  ्ब  इसी  संलेख  के  चल  रहा  1972  के  पहले  सप्ताह में  मास्को

 में  मंत्रिस्तरीय  वार्ताश्रों  का  एक  ate  दौर  शझ्रायोजित  किया  जा  रहा  जिसमें  उस  संलेख  पर

 हस्ताक्षर  होने  से  ब्यापार  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  की  संभावनाश्  पर  श्रौर  श्र

 fang  किया  जावेगा  ॥

 केरल  के  काजू  कारखानों  में  जवरन  छुट्टी

 4799,  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  क्या  fate  व्यापार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केरल  राज्य  काज़  विकास-निगम  ट्वारा  श्रब  तक  श्रधिकार  में  लिये  गये  ary

 कारखानों  में  कुल  कितने  मजदूर  कार्य  कर  रहे  हैं

 क्या  वहाँ  कोई  जबरन  चुटूटी  की  गई  थी  ate  यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 श्रौर

 उक्त  काय्खानों  में  जबरन  छुट्टी  को  रोकने  के  लिये
 केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 विदेश  व्यापार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  To  ato  जाज  )  केरल  राज्य

 बिकास  निगम  के  चालू  20  कारखानों  में  नियुक्त  कमंचारियों  की  सख्या  16745

 वहाँ  किसी  प्रकार  की  कामबंदी  नहीं  हुई है  लेकिन  कच्ची  गिरी के  प्रभाव  में

 कारखाने  35  दिन  बंद  रहे  ।

 भारतीय  काज़  निगम  को  निदेश  दिये  गय ेहैं  कि  वह  केरल  राज्य  काजू  विकास

 निगम  को  श्रायातित  कच्चे  काजू  की  गिरियों  का  कुछ  तदर्थ  श्रावंटन  कर  दे  ताकि  बंद  पड़  ये

 कारखाने  चाल  हो  सकें  |

 करल  तथा  तमिलनाडु  में  पन  तापीय  बिजली  तथा  परमाणु  शक्ति  योजनाएं

 4800,  श्रीमती  मागंत्री  क्या  fa  चाई  ate  विद्य क ३  सद  ्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 केरल  तथा  तमिलनाड  में  क्रियान्वित  की  जाने  वाली  पन  तापीय  बिजली

 तथा  परमार  शक्ति  योजनाम्रों  के  नाम  क्या  है

 क्या  ये  सभी  योजनायें  1974  से  पहले  क्रियान्वित  की  जायेंगी

 यदि  तो  1974  से  पहले  क्रियान्वित  जाने  वाली  योजनाश्ं  के  नाम  तथा

 उनकी  संख्या  कितनी  झ्रौर

 इन  दोनों  राज्यों  में  ये  सभी  योजनाएਂ  कब  तक  कार्यान्वित  की  जायेंगी  ?
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 सिचाई  झोर  faq  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बेजनाथ  क o  केरल  श्रौर

 तमिलनाडु  में  चौथी  योजना  के  दौरान  जिन  ताप  एवं  परमारप-विद्युत्‌  स्कीमों  को  कार्यान्वित

 किया  जाना  है  उनके  नाम  विवरण  में  संलग्न  हैं  ।

 ate  :  नहीं  ।  उन  स्कीमों  की  संख्या  श्रौर  नाम  विवरा  में  बताए  गए  हैं

 जिनके  1973-74  में  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 चौथी  योजना  में  सम्मिलित  शेष  सभी  स्कीमों  के  पाचवीं  योजनावधि  में  ही

 कार्यान्वित  किए  ज।ने  की  संभावना  है

 faazcm

 केरल  wit  तमिलनाडु  में  चौथी  योजना  के  दौरान  कार्यान्वय ना  थे
 स्की

 में

 चालू  की  गई  श्रथवा  1974  तक  चालू  होने  के  लिए  संभावित  ews

 1.  केरल

 3K  25.0  75  मेगावाट
 कुट्टियाडी  जलविद्य  a

 eee  पि

 75  मेगावाट
 कुल

 ह

 2.  तमिलनाडु

 परांबिकुल म  श्रलियार  जलविद्य तु
 1x  60

 2  >(  25  155  मेगावाट

 Ix

 कोडयार  जल  frag  1X  60

 1x40  100  मेगावाट

 30  मेगावाट बेसिन  ब्रिज  तापविद्य तू  >(  30

 एननोर  तापविद्य तू
 2  >(  55

 2110  330

 2x  100  200  मेगावाट नेवेली  तापविद्य

 कुल  815  मेगावाट

 वे  स्कीमें  जो  पांचवीं  योजना  में  श्रप्रनौत  ate  चालू  होंगी  :

 1.  केरल

 260  मेगावाट
 इडिककी  जलविद्युत

 2X  130

 260  मेगावाट

 ——  एला
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 2.  तमिलनाडु

 कुड़ा  चरणा-चार  1X  60

 1X50  110  मेगावाट

 1xX!110  110  मेगावाट went  विस्तार  तापविद्युत्‌

 परमाशु  >(  200  200  मेगावाट
 ल  ee  ee

 420  मेगावाट
 a  os

 केरल  में  ग्रामीण  विद्युतीकरण  योजनाएं

 4801.  श्रीमती  भागंवी  क्या  सिंचाई  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  cents  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  केण्द्र  सरकार

 मे  केरल  सरकार  को  कितनी  राशि  दी  है  ?

 सिचाई  श्रौर  faq  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  बेजनाथ  :  चतु्थे  योजना  के

 area  से  ग्राम  विद्यतीकरण  स्कीमों  पर  व्यय  राज्य  योजना  संसाधनों  जिसमें  केन्द्रीय  सहायता

 भी  सम्मिलित  प्रा  किया  जाता  है  ।  aga  योजना  में  केरल  की  ग्राम  विद्यतीकरण  स्कीमों  के

 लिए  450  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  जिसमें  से  50  लाख  रुपये  योजना  के  प्रथम  ag

 के  वास्ते  व्यवध्थित  थे  ।  चतुर्थ  योजना  के  झ्ारम्भ  में
 विद्य  VHT  ग्रामों  ale  पम्पसेटों  की  संख्या

 1137  ate  13909  थी  ।  चतुर्थ  योजना  के  प्रथम  वर्ष  में  विद्यूतीकृत  ग्रामों  भ्रौर  पंपसेटों

 की  संख्या  27  झ्रौर  4570  थी  ।  1972  के  श्रन्त  विद्यतीकृन  ग्रामों  श्रौर

 पम्पसेटों  की  कुल  संख्या  क्रमशः  1264  wie  27788  ग्राम  विद्य/तीकरण  जो  केन्द्रीय

 सेन्टर  में  1969  से  स्थापित  गया  ग्राम  विद्युतीकररा  स्कीमों  के  लिए  राज्य

 बिजली  बोर्डों  धन  की  व्यवस्था  करता  है  ।  1972  तक  निगम  ने  केरल  में

 8  स्कीमों  को  स्वीकृत  किया  है  जिसमें  246  ग्रामों  ste  5046  qeqaal  के  विद्युतीकरण  के

 लिए  359  लाख  रुपये  की  परिकल्पित  है  ।

 केरल  को  बिजली  को  सप्लाई

 4802.  श्रीसती  भागंवी  तनकप्पन  :  वया  सिचाई  श्रौर
 विद्यूत

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करगे

 गत  दो  वर्षों  में  केरल  राज्य  को  श्रौद्योगिक  तथा  कृषि  कार्यों  के  लिये  बिजली  की

 सप्लाई  करने  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  शौर

 क्या  केरल  की  वर्तमान  तथा  झागामीं  दो  वर्षों  की  कुल  श्रावइ्यकतागय्रों  का  कोई

 लगाया  गया  है  ?

 सिचाई  Giz  faa  मंत्रालय  में  उप-संत्री  बेजनाथ  कुरील  )  :  केरल  में  उद्योगों

 द्वारा  विद्युत  की  जो  1969-70  के  sit  तक  1148  मिलियन  यूनिट  1971-72  के

 [|  सी  7 afer  मं चय झ्रत्त  तक  बढ़कर  1580  मिलियन  यूनिट  हो  गई  सा  Aas  कृषि-क्षेत्र  द्वारा  की  जाने  वाली
 40  मिलियन  युनिट  की  खपत  बढ़कर  45  मिलियन  युनिट  हो  गई  |
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 हाँ  सातवें  वार्षिक  विद्युत  सर्वेक्षण ने
 हस  समय  भ्रौर  1972-73  तर

 1973-74  के  दौरान  केरल  में  पीक  माँगों  का  अनुमान  350  375  मेगावाट

 wiz  400  मेगावाट  लगाया है  ।  इसके  लिए  455  485  मेगावाट  श्रौर  520

 मेगावाट  की  प्रतिग्टापित  क्षमता  रखना  झावइ्यक  है  ।  इन  झ्रावइ्यकताश्ों  की  तुलना  पुरी

 अ्रवषि  में  622  मेगावाट  fers  उपलब्ध  होने  की  सम्भावना  है  ।'

 अल्प  सुचना-पत्र
 SHORT  NOTICE  QUESTION

 कोयले  के  लिए  रल  डिब्बों  की  कमी  के  कारण  बिहार  में  बिजली  के  उत्पादन  तथा

 सप्लाई  को

 Jo  Ho  संख्या  3.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपा  कोयला  ढोने  के  लिए  रेल  डिब्बों  को  भ्रनुपलब्धता  के  कारण  बिहार  में  बिजली

 का  उत्पादन  तथा  सप्लाई  तुरन्त  बन्द  हो  जाने  की  त्राद्यंका  है  ;  अ्रौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारा  हैं  ate  इस  दिशा  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही

 की  जा  रही  है  ?

 रल  मंत्री  के०  :  नहीं  ।

 प्रदन  नहीं  उठता  |

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 124  दि  गाड PAPERS  LAID  ON  THE  प  ‘A

 ऊनी  वस्त्र  श्रीर  faazar)  नियंत्रण  संशोधन

 fazer  ध्यापार  मंत्री  (sit  एल०  एन०  :  मैं  प्राववयक  वस्तु  1955  की

 घारा  3  की  उपघारा  (6)  के  ग्रन्तगंत  कनी  वस्त्र  ate  नियंत्रण  संशोधन

 TIS,  1972  हिन्दी  तथा  भ्रंग्रेजी  संस्कररा  की  एक  जो  भान्त के  दिनांक

 15  1972  में  ग्रघिसुचना  संख्या  एस०  श्रो०  966  में  प्रकाशित  हुमा  सभा  पटल  पर

 t | रखता  हूं  [awutaz  में  रखी  एई  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी  1883/72]

 उड  के  feta  के  लिए  समिति  के  बारे  में  विवरण

 शिक्षा  झौर  समाज  कल्यार  सन्त्रालय  तथा  सरकति  विभाग  में  उप-सस्त्री  डी०  पी०

 :  मैं  प्रो०  एस०  एल०  हसन  को  श्रोर  से  उद  के  विकास  के  लिए  एक  समिति  बनाने  के

 बारे  में  एक  विवरण  तथा  श्रंग्रेजी  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  जारी  किये

 यधशनान्य  सें a  च्  ् जाने  वाले  सकल्प  की  एक  प्रति  सभा-पटन  पर  AM  ु  ॥  Lਂ  रखी  देखिये

 संख्या  |  एल०  Zto  1884/72
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 (17)
 )

 पटसन  उत्पाद  निर्यात  aaa  नियम

 fader  व्यापार  मन्त्रालय  में  उप-मंत्री  To  ato  निर्यात

 नियन्त्ररा  र  1963  की  धारा  17  की  उपधारा  (3)  के  भ्रंतगंत

 पटसन  उत्पाद  निर्यात  संशोधन  1972  तथा  प्रंग्रेजी  की

 एक  जो  भारत  के  दिनांक  15  1972  में  अधिसूचना  संख्या  एस०  श्रो०  967

 में  प्रकाशित  हुए  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  [ wate  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०

 1885/72  ]

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  कानपुर  का  वाघिक  प्रतिवेदन

 शिक्षा  श्रौर  समाज  कल्यारा  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उप-मंत्री  डी०  पी०

 :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  हैँ  :

 (  1  /
 )  भारतीय  प्रोद्योगिक  कानपुर  के  ag  1970-71  सम्बन्धी  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 (2)  उपयु क्त  प्रतिवेदन  के  श्रंग्रेजी  संस्करण  के  साथ-साथ  हिन्दी  संस्करण  सभा-पटल

 पर  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  प्रग्रेजी

 |  में  रखी  देखिये  एल०  टी०  1886/72]

 ि  कं  ना

 उपदान  संदाय  विधेयक

 PAYMENT  OF  GRATUITY  BILL

 प्रबर  समिति  का  प्रतिवेदन

 डा०  जी०  एस०  मेलकोटे  (2ecrarz)
 :  मैं  तेल  पत्तनों  ,

 रेल  दुकानों  या  अरन्य  eat  में  लगे  हुए  कमंचारियों  को  उपदान  के  संदाय  के  लिए

 एक  स्कीम  का  तथा  उससे  सम्बन्धित  उसके  श्रानुष॑ंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाला

 विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 ee

 नियम  377  के  अधीन  मामला

 MATTER  UNDER  RULE  377

 वेतन  श्रायोग  का  प्रतिवेदन

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  वेतन  ग्रायोग  ने  श्रभी  तक  कोई  संकेत  नहीं  दिया  हैं  कि

 वह  श्रपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  रहा  है  ।  इसमें  केन्द्र  सरकार  के  22  लाख  कमंचारियों

 में  भारी  अ्रसंतोष  व्याप्त  है  ।  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  नेताओं  ने  वेतन  ara  satay

 के  सामने  24  घटे  दक्तिपूणं  धरना  दिया  है  ।  सरकार  को  इस  ate  ध्यान  देना  चाहिए
 जिससे  भविष्य  में  कोई  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  न  हो  ।  वेतन  श्रायोग  से  कहा  जाना  चाहिए  कि  वह
 दो  मास  के  श्रन्दर  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दे  ।
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 aren  है  कि  सरकार  वेतन  श्ायोग  से  परामदों  करके  श्राज  या  कल  इंस  सम्बन्ध  में

 कोई  वक्‍्तबय  देगी  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  दार ०  ग  a
 नो bb  गड़ा श  :  मैं  माननीय  सदस्य  विचारों  को

 वेतन  श्रायोग  तक  पहुँचा  sat  ।

 ce  ee

 र्थ  3
 अ्रनुदानों  की  मांगें  1972-

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1972-73

 रक्षा  मन्त्रालय

 hri  Jagdish  Chandra  Dixit  (Sitapur):  Basically  I  support  the  demands  for  grants  of

 the  Defence  Ministry.  But  certain  points  are  necessary  to  be  mentioned  here.  It  is  a  fact

 that  our  armed  forces,  Army,  Air,  and  Navy  have  done  great  deeds  in  the  last  war  in  Bangla
 Desh.  Our  nation  is  proud  of  them.  Even  then  the  conditions  of  other  ranks  in  the  Army  is

 not  very  satisfactory.  They  are  low-paid  and  deprived  of  basic  amenities.  The  procedure

 regarding  recruitment  in  Army  has  not  been  changed  according  to  the  needs  of  socialistic

 pattern  of  society  in  the  country  Certain  classes  of  society  in  the  country  are  not  allowed  to

 join  our  Armed  Forces.  This  tendency  should  be  changed  and  the
 personnel

 of  low  ranks  in
 Indian  Forces  should  be  provided  adequate  facilities,

 With  the  creation  of  Bangla  Desh  our  Government  should  not  feel  that  the  danger  is

 over:  Even  now  we  are  getting  indications  from  our  Western  border  that  at  any  time  our

 country  may  have  to  face  difficulties.  In  these  circumstances  there  is  a  need  to  strengthen  our

 forces  continuously.  It  has  been  observed  that  our  ordinance  factories  are  not  utilizing  their

 full  capacity  resulting  in  reduction  in  production.  If  may  be  attributed  to  the  fact  that  more

 and  more  work  is  assigned  to  the  private  contractors.  The  figures  regarding  the  defence

 production  given,  by  the  hon.  Minister  two—turee  days  back  could  not  reveal  the  true  facts

 and  as  far  as  know  the  factis  that  our  ordinance  factories  are  not  working  at  their  full

 capacity.  It  is  also  a  fact  that  the  employees  of  these  factories  are  disappointed  with  the

 policy  of  the  Government  regarding  fixation  of  their  pay  scales  etc.  Abnormal  delay  in

 presentation  of  Report  by  Pay  commission  has  created  unrest  and  distress  amongst  these

 employees.  Government  are  unable  to  check  the  price  increase  and  they  are  also  indifferent  to

 the  various  difficulties  faced  by  these  employees.  In  these  circumstances  how  can  it  be

 expected  from  these  employees  that  they  should  not  feel  discouraged.  I  suggest  that  Govern-
 ment  should  ask  the  Pay  commission  to  expedite  the  submission  of  their  Report  or  give  some

 financial  relief  to  these  low-paid  employees.

 1  also  suggest  that  retirement  age  of  personnel  in  active  service  and  other  services
 should  also  be  increased  as  has  been  done  in  the  industrial  sector.

 would  also  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  towards  the  cantonment

 employees  who  are  doing  scavenging  work..  These  are  the  persons  from  depressed  classes  and

 Government  should  give  certain  facilities  as  an  to  them.  With  these  words  I

 support  the  demands  for  grants  of  the  Ministry  of  Defence.

 Shri  Jagannathrao  Joshi  (Shajapur) :  It  is  a  matter  of  great  pleasure  and  pride  that

 our  amed  forces  have  done  distinguished  service  for  the  country  during  the  recent  Indo-

 Pakistan  war.  I  have  great  honour  for  them  who  have  Jaid  their  lives  for  the  cause  of  the

 country.

 C It  should  be  understood  that  Britishers di  not  give  us  freedom  out  of  generocity.

 Actually  they  reccgnised  the  fact  that  Indian  army  was  no  longer  loyal  to  them.  Besides,
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 various  agitations  launched  by  Indian  leaders  including  Shri  Subhash  Chandra  Bose  forced
 them  to  give  independence  to  our  country.  They  also  felt  that  after  second  World  War  it  was

 not  possible  for  them  to  have  their  control  over  a  big  country  like  India.  11३  we  had  under-

 stood  their  policy  we  would  not  have  ignored  the  importance  of  military  powers  after  achieving

 independence  Our  then  Prime  Minister  concentrated  his  efforts  to  bring  peace  in  the  world

 and  tried  to  have  friendly  relations  with  the  countries  like  China.  But  his  faith  in  friendship
 and  peaceful  co-existance  was  shaken  in  1962  when  China  attacked  India  without  any  caus

 It  has  also  been  mantained  in  the  Report  that  Government  had  to  increase  defence  expenditure
 after  1962  from  Rs.  260  crores  to  Rs.  800  crores  Now  it  has  becn  increased  to  Rs.  1400

 crores  While It  is  true  that  Government  have  now  paid  their  attention  to  the  defence  forces

 formulating  policies  regarding  warfare  Government  should  take  into  consideration  the

 military  strength  of  the  enemy  countries  like  China  and  Pakistan.  China  is  a  super  power

 having  atomic  and  nuclear  bombs  In  these  circumstanz  es  Government  should  decide  to  have

 atomic  bombs  because  to-day  we  can  not  afford  to  depend  upon  other  countries  for  such

 things  matter  of  encouragement  that  Late  Dr.  Bhabha  had  said  that  India  could  also

 produce  high  power  atomic  bombs  provided  Government  wants  to  have  it  (Interruptions).  Peace

 can  be  maintained  in  the  world  only  when  there  is  balance  of  power.  Any  weak  country  can  not

 claim  to  be  safe.  Strong  countries  want  to  have  their  influence  over  a  group  of  smaller

 countries  India  should  also  follow  this  path  In  recent  past  Shri  Swaran  Singh  thought
 I  feel  it  is  possibie that  it  was  possible  to  develop  friendly  relations  between  India  and  China

 only  when  we  do  not  lag  behind  in  producing  nuclear  weapons  We  cannot  ignore  the  claim

 of  Shri  Bhutto  to  the  effect  that  Pakistani  Forces  would  be  one  of  the  best  forces  in  Asia

 very  soon  (Interruptions)  Actually  his  advisors  and  friends  do  not  want  to  see  India  as  a

 strong  nation  Therefore  they  want  perpetual  tension  between  Pakistan  and  India

 If  Pakistan Governmer.t  should  not  repeat  the  mistake  committed  in  Tashkent
 withdraw  their  forces  from  our  territory  which  she  has  occupied  in  Jammu  and  Kashmir  and
 ii  Kutch  and  if  it  is  ascertained  that  Pakistan  would  not  create  any  difficulty  for  usin  future

 only  then  we  can  have  friendly  relations  with  her  What  our  Jawans  have  gained  after  their

 great  sarifices  should  not  be  lost  at  political  level  by  the  Government  again

 Asian  countries  have  much  hope  from  India  as  a  result  of  this  historic  achieve-
 ment  made  by  our  Forces  who  have  liberated  Bangla  Desh.  Certain  mistakes  committed  in  the
 past  should  not  be  repeated  again  Therefore,  it  is  necessary  for  us  to  equip  our  forces  with

 Government  should  also the  most  modern  arms  and  ammunition  including  nuclear  weapons
 Increase  naval  strength  with  latest  type  of  submarines  supported  with  atomic  energy.  I  do  not

 gree  to  the  point  raised  by  certain  persons  that  defence  and  development  programmes  can  not
 be  taken  up  side  by  side  By  nature  man  has  to  engage  himself  in  defensive  and  development
 activities  simultaneously  We  have a  vast  sea-coast  which  necessitates  us  to  have  effective
 naval  basis  in  Indian  ocean  to  maintain  our  influence

 Itis  also  necessary  to  have  coordination  between  three  parts  of  the  armed  forces.

 During  the  recent  conflict  we  found  an  appreciable  coordination  amongst  them  which  led

 our  victory  over  Pakistan  1  suggest  that  Government  should  have  a  Chief  of  Staff  who  can
 give  necessary  suggestions  to  the  Defence  Minister  regarding  maintenance  of  effective  co-
 ordination  among  He  should  also the  three  forces  and  other  important  Defence  matters.

 participate  in  the  me  of  Planniing  commission  and  Defence
 Committee  of  cabinet  so  that

 at  the  level  of  planning  defence  needs  he  can  highlight  them.

 Government  should  also  create  All  India  Defence  Service  to  utilise  the  specialised
 know-'ow.  Emergency  Commissioned  officers  releascd  from  Army  are  facing  certain
 difficulties.  Those,  who  got  employment  through  competitions,  are  being  treated  as  new
 entrants  in  the  service  without  giving  them  benefit  of  their  seniority.  Government  should
 take  suitevle  sieps  in  this  matter.
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 After  retirement  certain  militarymen  want  to  do  farming  but  they  do  not  have  their
 land.  Government  should  give  such  retired  militarymen  land.  Besides,  certain  other  basic
 facilities  are  to  be  provided  to  them  such  as  accommodation,  education  to  their  children  etc.

 While  concluding  I  would  like  to  mention  a  point  regarding  the  disparity  between  the
 pay  scales  of  Pilots  of  Civil  Aviation  and  Flight  Lieutenants.  The  plea  that  since  Civil
 Aviation  is  a  commercial  Department  earning  revenue  for  the  country  therefore  the  pilots  of
 this  department  are  entitled  to  have  better  pay  scales  while  Flight  Lieutenants  are  not  a
 earning  staff,  is  not  justified.  Considering  equality  of  seriousness  of  risk  in  both  the  services
 Government  should  remove  this  disparity  of  pay  scale.

 Shri  Swami  Brahmanand  ji  (Hamirpur)  :  rise  to  support  the  demands  of  the  Defence
 Ministry.  We  are  proud  of  our  Jawans  who  have  brought  gieat  honour  and  glory  to  the
 country  in  the  recent  war.  congratulate  them  including  the  hon.  Minister  of  Defence  for
 this  viicory.  Our  Defence  forces  are  immune  from  any  kind  of  corruption.  Our  Jawans  only
 know  to  die  for  the  cause  of  country.

 According  to  our  Shastras  only  free  men  can  follow  the  path  of  justice  and  Dharma.

 Our  valiant  Jawans  have  maintained  our  freedom  and  security  for  which  we  are  highly  obliged
 to  them.  It  is,  therefore,  our  duty  to  suggest  certain  points  to  the  Government  for  their

 welfare.  My  first  suggestion  is  that  various  regiments  should  be  named  after  our  martyrs  like

 Subhash  Chandra  Bose  and  the  great  leaders  and  not  after  certain  communities  and  castes.

 T  have  repectedly  demanded  that  caste  system  should  be  removed  from  the  country.

 We  should  never  forget  the  great  sacrifices  of  our  militarymen.  The  families  of  our

 Jawans  who  have  laid  their  lives  should  be  fully  compensated.  I  also  suggest  that  all  type  of

 corruption  should  be  removed  from  rest  of  the  Departments  of  Government  of  India,  With

 these  words  I  support  the  demands  of  the  Ministry  of  Defence.

 Sto  मधु  दंडवते  (@ITTGT)  :  श्रध्यक्ष  महोदय  वास्तव  में  हमारे  सैनिको  ने  विजय  प्राप्त

 करके  एक  सराहनीय  कार्य  किया  है  तथा  faa  में  देश  का  गौरव  बढ़ाया  है  ।

 हमारी  कार्य  नि्ेक्षता  की  नीति  बंगला  देश  में  पहुँची  उसके  परिणाम  स्वरुप  वहां

 से  सैनिक  तानाशाही  समाप्त  कर  दी  गई  ।

 प्रमरीका  तथा  चीन  जैसे  देशों  को  हमारी  यह  नीति  पसंद  नहीं  श्राई  |  इसी  कारा  में

 दोनों  देश  विभिन्‍न  प्रकार  की  चालें  खेलकर  श्रपनी  प्रतिक्रिया  दिखाते  हैं  श्रमरीका  ने  सातवें  बड़े

 2 को  स्थाई  रुप  से  हिन्दमहासागर  में  एकत्र  कर  जिनसे  एक  नई  समस्या  उत्पनन  हो  गई

 वर्तमान  स्थिति  में  भारत  की  सुरक्षा  के  लिये  तीन  प्रकार  की  समस्याएँ  खड़ी  की  गई  है  ।  पहली

 समस्या  शास्त्रों  की  धमकी  दूसरी  हिन्द  महासागर  में  बड़े  देशों  द्वारा  तनाव  की  स्थिति

 तथा  तीसरी  चीन  श्रौर  श्रमरीका  द्वारा  हस्तक्षेप  की  नीकि  ।  इन  ब!तों  का  भारत  को  सुरक्षा  पर

 प्रभाव  पड़ना  नितान्त  श्रावदयक  है  ।

 इन  खतरों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  श्रपने  सुरक्षा  बजट  में  कमों  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 हमारे  लिये  यह  श्रत्यंत  श्रावश्यक  हो  गया  है  कि  हम  वर्तमान  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर

 ही  कोई  fama  करें  ।  ह  में  श्रपनी  सैनिक  दाक्ति  का  गठन  इस  बात  को  ध्यान  में  रखकर  करना

 सके  जो  भविष्य  में  बनेगी  |
 होगा  कि  वह  ag  देशों  को  उस  शक्ति  का  भी  मुकाबला

 कर

 पुर्वाग्रह  नहीं  है  ।

 जहां  तक  ,  परमाणु  शस्त्रों  का  प्रइन  है  मेरा  इस  सम्बन्ध में  कोई

 से  विचार
 देश  के  समक्ष  विद्यमान  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखकर  इस  विषय  पर  गम्भीरता
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 जाना  चाहिए  ।  परमाणु  शस्त्रों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  दो  प्रकार  के  विचार  सभा  के

 सदस्यों  द्वारा  प्रकट  किये  जाते हैं  दोनों  विचारों  में  ही  शझतिशायता  पाई  जाती  है  कुछ

 माननीय  सदस्यों  के  विचार  हैं  कि  यदि  हम  परमाणु  शास्त्र  नहीं  बनाते  तो  देश  की  सुरक्षा  नर्ह
 at
 हटा  सकती  |  इसमें  पक्ष  का  विचार  !  है  कि  यदि  इस  श्रोर  कदम  बढ़ाया  गया  तो  देश  का  विकास

 रुक  जाएगा  तथा  देश  की  गरीबी  हटाना  असम्भव  हो  जायेगा  |

 ग्राणिविक  शक्ति  का  विकास  हम  परमाणु  हथियारों  के  लिए  करें  ग्रथवा  विकासात्मक

 कार्यों  ग्र्थात  परमार  प्रोद्योगिकी  के  लिए  यह  दोनों  बातें  श्रापस  में  एक  प्रकार  से  सम्बन्ध

 यदि  हम  परमाशु  प्रोद्योगिकी  की  इस  समस्या  से  संबंधित  श्राघार  तथ्यों  को  स्वीकार  करनें

 का  प्रयत्न  करें  तो  प्रतीत  होगा  कि  चाहे  हमारा  देश  परमाश  हथियारों  के  मिणि  के  लिए  निणय

 करें  अथवा  हम  निर्रि  कार्यों  के  लिए  परमारा  उर्जा  का  उत्पादन  करें  दोनो  कार्यों  मैं  प्रारम्भिक

 छह-सात  प्रक्रियाएं  समान  है  यह  सोचना  कि  यदि  सम  परमाण  हथियारों  के  उत्पादन  पर  कुछ

 व्यय  करेंगे  तो  यह  व्यय  उस  स्थिति  में  व्यथ  हो  जाएगा  जब  हस  यह  निश्चय  ata  कि  परमारा

 ऊर्जा  उपयोग  हम  केवल  शाँतिपुरां  प्रयोजन  के  लिऐ  ही  करेंगे  agar  गलत  है  ।  ग्र्तः  इस

 रहा  में  किया  गया  व्यय  इन  में  एक  उदय  को  छोड़  देन  पर  भी  व्यथ  नहीं  होगा  ।

 हमें  इस  पर  भी  विचार  करना  है  कि  परमाणु  हथियारों  के  निर्माण  के  प्रति  हमारा  क्या

 दृष्टिकोश  होना  चाहिए  ।  हम  इंस  दिशा  में  धीमी  नीति  अपना  सकते  हैं  ।  परन्तु  हमारा  दृष्टिकोण

 कम  से  कम  कूटनीति  ga  चाहिये  ।  चीन  ate  प।किस्तान  के  नेताश्रों  के  मन  पर  हमेशा  यह

 बात  छाई  रहनी  चाहिये  कि  श्राज  यदि  भारत  परमाणु  हथियारों  का  उत्पादन  नहीं  कर  रहा  तो  कल

 पर  भी  सकता  है  ।  हमें  इस  संबंध  में  शीघ्रता  करके  सभी  राष्ट्रों  को  ag  नहीं  सुचित  करना

 चाहिये  कि  भारत  न  परमाण  हथियारों  का  निर्माण  न  करने  का  निश्चय  कर  लिया  है  ।  सरकार

 श्रौरज  नता  के  सामने  दोनों  विकलप  रहना  चाहिये  जिससे  कि  युद्धदनीति  तरह  किसी  भी  समय  हम

 देश  की  श्राथिक  स्थिति  ate  संशोधनों  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  इस  दिशा  में  कुछ  भी

 निर्गाय  कर  सकें  ।

 arn  fara  के  बारे  में  श्राज  बहुत  बातें  की  रही  हैं  परन्तु  प्रतिरक्षा  के  क्षेत्र  में

 आत्म-निर्भरता  की  कुछ  बारीफियां  हैं  यदि  भारत  को  faza  राजनीति  में  स्वतन्त्र  निर्णय  का

 केन्द्र  बनाना  है  तो  इसके  लिए  ग्रावस्यक  है  कि  युद्ध  के  प्राधघुनिक  उपकरयाों  के  क्षेत्र  में  हम

 fadaar  प्राप्त  करने  की  कोदिश  इस  बात  के  लिए  सबसे  बड़ी  श्रावव्यकता  इस  बात  की  है

 कि  ्रनुसन्धान  श्रौर  विकास  पर  खर्चे  थी  बढ़ाया  जाए  ।  ag  1962-63  में  हमने  भ्रपने  प्रतिरक्षा

 ame  का  1.1  प्रतिदात  भाग  इस  परियोजना  के  लिए  व्यय  ay  1965-66  में  इस  दिशा

 में  व्यय  के  ग्रांकड़ों  में  तो  वृद्धि  हुई  परन्तु  प्रतिशतता  घट  कर  1  प्रतिशत  रह  वर्ष  1972

 झर  1973  में  इस  परियोजना  के  लिए  कुल  प्ररिरक्षणा  वजट  के  प्रतिदात  के  व्यय  की  संभावना

 हैं  यदि  हम  दूसरे  देशों  द्वारा  इस  परियोजना  के  लिए  किये  जा  रहे  व्यय  को  देखें  तो  हमें  पता

 लगेगा  कि  इस  में  अमरीका  द्वारा  7.6  इंगलैंड  द्वारा  11.6  प्रतिशत  ate  चीन  द्वारा

 20  प्रतिद्ात  व्यय  किया  जा  रहा  है  ।  हमें  इस  दिशा  में  व्यापक  करनी

 चाहिये  ।

 हमारी  प्रतिरक्षा  समस्याएं  बड़ी  जटिल  होती  जा  रही  हैं  अतः  देश  में  दीघंकालीन

 रक्षा  आायोजना  के  लिए  झौद्योगिक  झौर  प्रतिरक्षा  उत्पादन  श्रायोजन  की  एक  समेकित

 राष्ट्रीय  योजना  ढाँचे  में  ढालना  श्रावश्यक  है  |
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 डा०  कैलाश  मै  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  aaya  करता हूं  ।  श्री
 a.

 फ्रंक  एन्थनी  ने  अपने  भाषण  में  कहा  है  कि  युद्ध  के  दौरान  समन्वय  की  कमी  थी  ।  उदाहरण  के

 रूप  में  उन्होंने  कहा  कि  स्वर्गीय  पंडित  नेहरू  व  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  समय  समन्वय  समिति

 की  बैठकें  होती  थीं  परन्तु  अब  समन्वय  समिति  की  gon  नहीं  हुई  ।  परन्तु  उनकी  यह  शिकायत

 निराधार  है  ।  उन्होंने  दायद  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  प्रतिवेदन  नहीं  देखा  है  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  है

 कि  रक्षा  विदेश  सेनाध्यक्षों  श्रौर  संबधित  श्रसनिक  afaarfcat  ने

 बहुत  ही  निकट  का  सम्पर्क  बनाए  रखा  ।'

 इस  ay  हम  स्वाधीनता  की  रजत  जयन्ती  मनाने  जा  रहे  हैं  ।  हमने  यह  निणांय

 किया  है  कि  इस  वर्ष  कुछ  ऐसे  कार्य  करेंगे  जिनसे  देश  का  हित  होगा  ।  देश  में  ग्रामीरा  क्षेत्रों

 को  नागरिय  क्षेत्रों  से  मिलाने  वाली  सड़कों  का  निर्माण  इस  प्रकार  का  एक  कायें

 मैं ग्रतुरोध  करता  हूं  कि  इस  श्रवसर  पर  देश  के  पश्चिमोत्तर  क्षत्र  में  नांगल  बांध  को  रेल

 लाइन  द्वारा  तलवाड़ा  से  श्रौर  चण्डीगढ़  रोपुड़  मे  मिला  दिया  जाए  ।  इससे  रास्ता  अम्बाला

 झ्ौ द  चण्डीगढ़  नई  दिल्‍ली  से  पठानकोट  के  लिए  सैनिकों  को  लाने  जाने  में  सुविधा  रहेगा  ।

 इस  समय  हमारे  पास  नामक  केवल  एक  ही  विमान  वांहक  पोत  zi  यह  जल

 पोत  श्रब  पुराना  भी  होता  जा  रहा  हैं  ।  समुन्द्री  तट  की  लम्बाई  को  देखते  यह  श्रावश्यक  है

 कि  हमारे  पास  एक  ale  विमान-वाहक  जलोपोत  हो  |

 प्रतिवेदन  मे  पता  चलता  है  कि  मध्यम  श्रेणी  के  अ्रधिकारियों  के  4600  पद  इस  समय

 खाली  हैं  ।  इसका  कया  कारण  है  ।  क्या  इनके  लिए  उपयुक्त  व्यक्ति  उपल  S  नहीं  इस  दिशा में

 पर्याप्त  कायंवाही  की  जानी  चाहिये  ।

 qeata  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  तक  के  लिए

 स्थागित

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Fourteen  of  the  Clock

 (ReaTE  मोजन  के  पदचात  लोक  सभा  दो  बज  कर  चार  मिनट  a.  पद  पुनः

 समवेत

 (The  Lok  Sahha  ressmbled  after  luch  of  four  uuintes  fourteen  of  the  Clock)

 उपाव्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 |  Mr.  Depty  Speaker  in  the  chair

 श्री  एस०  एम०  बनर्जों  :  मैं  इस  मंत्रालय  की  मांगों  का  समथन  करता  हूं  ।

 चौदह  दिवसीय  युद्ध  के  कारण  को  हार्दिक  बधाए  देता  मैं  उनको  भी

 qae  देता  हूँ  ।  जिन्होंने  मातृभूमि  की  रक्षा  के  लिए  अपने  प्राणों  की  झ्राहति  दी

 बहुत  से  सदस्यों  ने  यह  विचार  किया  है  कि  हमारे  देश  को  अणु  बम  बनाना

 भ्रणुबम्ब  बनाने  पर  तो  ये  लोग  लाखों  रुपया  व्यय  करना  चाहते  हैं  परन्तु  दूसरी  ah  शहीदों  की

 याद  में  इंडिया  गेट  मे  बनाए  गए  स्मारक  के  खर्च  पर  ये  श्रापत्ति  करते  हैं  यह  बातें  समभ  में

 नहीं  art  ।  wa  समय  ग्रा  गया  है  जबकि  हमें  यह  कर  लेना  चाहिए  कि  हमारी  प्रतिरक्षा
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 1894  (a1)

 नीति  क्या  होगी  ?  water  चीन  श्रौर  फ्रांस
 के

 पास  अझर चय  बम  परन्तु  दूसरी  शौर

 वियतनाम  के  पास  नहीं  फिर  भी  पिछले  13  वर्षों  से  यह  देश  rasa  के  सबसे  शक्तिशाली  देश

 के  साथ  युद्ध  कर  रहा  है  अणु  बम  तथा  शझ्न्य  श्राराविक  हथियारों  से  श्रमरीकी  साम्राज्यवादी  क्या

 कर  सके  हैं
 ।

 इस  सन्दभं  में शरण ट  बम  न  बना  कर  शांति  पुर  उपायों  के  लिए  aq  शक्ति  का  उपयोग

 करने  सम्बन्धी  हमारा  निणंय  बिल्कुल  उचित  मैं  श्रपने  दन  की  श्रौर  से  इसका  समर्थन

 करता  हु  ।

 ade  सै  निकों  की  बातें  हम  बहुत  करते  पर  उनके  लिए  करते  कुछ  नहीं  ।  हाल  के  युद्ध

 में  कानपुर  के  लेफ्टिनेंट  दीपक  दास  शहीद  हुए  ।  कानपुर  के  छावनी  ats  ने  यह  फैसला  किया  कि

 एक  सड़क  का  नाम  उनके  नाम  पर  रखा  जाएगा  ।  परन्तु  उन्हें  बताया  गया  कि  जब  तक  छावनी

 बोर्ड  अ्रघिनियम  में  संद्योधन  न  किया  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  माननीय  रक्षा  मंत्री

 को  इस  मामले  पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मु सन  प्रसनचता है  कि  हमने  परम्परागत  हथियारों  के  बारे  में

 ्रात्म-निर्भर ता  प्राप्त  करली  है  ।  इसकी  प्राप्ति  के  लिए  aga  कारखानों  के  श्रमिकों  की  प्रद्य॑ंसा

 की  जानी  चाहिये  ।

 कानपुर  में  विद्वेष  मिश्रित  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  इसके  उत्पादन

 प्रारम्भ  करने  पर  हमें  श्राधुनिक  शथियार  बनाने  के  विशेष  मिश्रित  इस्पात  का  श्रायात  नहीं

 करना  पड़ेगा  ।

 विजयंत  fe  बनाने  के  कारखाने  में  श्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुधार  होना  रक्षा

 उत्पादन  बौर्डों  में  श्रमिकों  को  प्रतिनिधित्व  देना  चाहिये  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने

 भी  हाल  के  aaa  प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  के  sara  में  श्रमिकों

 को  साभीदार  बनाया  जाना  चाहिये  |

 ay  1971  में  प्रौद्योगिक  परिषद्‌  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  किया  गया  कि  25-30

 वर्षों  तक  एक  ही  ग्रेड  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  पदोन्नति  कर  दी  जाएगी  ।  इसे  कार्यान्वित

 नहीं  किया  गया  है  ।  श्रौद्योगिक  परिषद्‌ के  निरांयों  के  प्रति  हमें  गम्भीर  होना  चाहिये  ।  इनके

 कार्यान्वित  न  किये  जाने  का  उत्तरदायित्व  मन्त्री  पर  अना  चाहिये  ।

 ग्रायुध  कारखानों  में  नियुक्तियां  करते  समय  श्रपेक्षित  में  श्रनुसुचित  जातियों

 an  अ्रनुसूचित  जन-जातियों  के  व्यक्तियों  को  नहीं  चुना  जाता  ।  उनके  न  चुने  जाने  का  कारण

 उनके  गन्दे  कपड़े  होते  हैं  ।  यह  दृष्टिकोण  उचित  नहीं  है  ।

 सेन्य  इन्जी  निर्यारिंग  सेवा  में  ठेका  प्रणाली  समाप्त  होनी  चाहिये  ।  इसमें
 बहुत

 व्याप्त  है  ।

 मजदूर  यूनियनों  की  कार्यवाहियों  के  कारण  पश्चिम  कानपुर  श्रथवा

 meq  स्थानों  पर  जिन  कमेंचारियों  को  सेवा  से  हटा  दिया  गया  है  उनके  मामलों  पर  मन्त्री  महोदय

 को  फिर  से  विचार  करना  ।

 ब्रिटिश  साम्राज्यवाद
 की  पुराने  छावनी  श्रघिनियम  को  समाप्त  करके  इसके  स्थान

 पर  नया  विधेयक  तुरन्त  लाया  जाना  चाहिये  ।
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 श्री  प्रसन्नमाई  Agat  :  हाल  ही  के  युद्ध  में  सद्यस्त्र  सेनाश्रों  भ्रौर  मंत्रालय

 की  विजय  से  हमें  इस  श्रोर  से  त्ति  fazqca  नहीं  हो  जाना  चाहिये  ।  यदि  हम  श्रपने  पड़ौसी  देशों

 की  att  देखें  तो  भारत  की  प्रतिद्वन्द्वी  शक्ति  के  रूप  में  हमें  चीन  दिखाई  देता  चीन  के  एक

 हाथ  ya  वम  है  अर  दूसरे  हाथ  में  संयुक्त  राष्ट्र  में  निषेधाधिकार  ।  चीन  की  हमारी  भूमि

 पर  कुदृष्टि  है  ।  रक्षामन्त्री  को  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  जिससे  कि  चीन  से  भाबी

 खतरे  का  हम  उसी  तरह  मुकाबला  कर  सकें  जिस  तरह  हमने  पाकिस्तान  के  खतरे  का  किया  ।

 लोगों  का  ध्यान  सामान्यता  इस  शर  जाता  है  कि  हमारी  सेनाएं  श्राधुनिक  शस्त्रास्त्रों  से

 लैस  हैं  अथवा  नहीं  ।  मंत्रालय  को  इस  बारे  में  स्थिति  का  निरन्तर  मुल्यांकन  करने  श्रौर  श्राधुनिक

 हथियारों  त्रौर  उपकरणों  की  व्यवस्था  करने  की  नीति  श्रपनानी  चाहिये  ।

 जिन  लोगो  ने  मातृ-भूमि  की  सुरक्षा  ate  प्रभुसत्ता  के  लिए  झपने  प्राणों  का  उत्सगं  किया

 उन्हों ने  भ्रपना  कतंव्य  निभाया  ।  परन्तु  अब  सरकार  जनता  का  भी  कतंव्य  है  कि  उनके

 परिवारों  के  कल्याण  की  शर  ध्यान  दिया  जाए  ।  सरकार  ने  इस  बारे  में  कुछ  काय  वाही  की  है

 परन्तु  में  सरकार  से  यह  अपील  करता  हूँ  कि  इस  बारे  में  ate  अ्रधिक  काय  किया  जाना  है  अतः

 धन  की  कमी  की  बात  इस  कार्य  के  रास्ते  में  रुकावट  नहीं  बननी  चाहिये  ।  सशस्त्र  सेनाश्रो  के

 लिए  श्राधुनिक  दास्त्रास्त्र  जुटाने  के  लिए  भी  धन  की  कमी  की  रुकावट  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 देर  में  वस्तुग्नो  के  मुल्य  दिन-प्रतिदिन  बढ़  रहे  है  ।  सेवा  निवृत्त  संनिको  के

 जीवन-स्तर  पर  भी  इसका  दुप्रभाव  पड़ता  है  ।  रक्षामन्त्री
 को  इस  मामले  की  श्रोर  ध्यान  देना

 चाहिये  ,

 रक्षामंत्री  जगजीवन  हमारी  सशस्त्र  dara  ने  हाल  हो  में  सीमाओं  की

 सुरक्षा  करने  में  श्र  पड़ौसी  देश  की  मुक्ति  में  जो  कि  प्रभुसत्ता
 aa  निरपेक्ष  श्रौर  लोक

 तान्त्रिक  बंगला  देश  के  रूप  में  उदित  टना  सहायता  करने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  ।  इन्हीं

 बातों के  संदर्भ  में  रक्षा  मंत्रालय  के  बजट  पर  चर्चा  हो  रही  इस  श्रभ्रुतपूवं  विजय  श्रौर

 उपलब्धि  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  मेरी  झौर  सशस्त्र  सेनाग्रों  के  श्रधिकारियों  ग्र  संनिकों  की

 जो  qatar  तथा  सराहना  को  गई  है  उसके  लिए  मैं  ग्रत्यन्त  श्राभारी  हूं  ।

 सभा  को  ज्ञात  है  कि  पाकिस्तान  की  कर  की  जा  रहीं  कार्यवाहियों  के

 स्वरूप  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  क्षेत्रों  में  हमारी  सीमाश्रों  पर  खतरा  बढ़  गया  था  ।  हमने  हर  क्षण  संकट

 को  टालने  की  कोदिश  की  परन्तु  पाकिस्तान  के  सेनिक  शासकों  ने  25  1971  को  जो

 रास्ता  पकड़ा  था  उससे  हटने  की  कोशिश  न  की  ।  पाकिस्तान  में  भी  अरब  यह  aqua  किया  जा

 रहा  है  कि  इन  दुखदायी
 घटनाश्ों  उत्तरदायित्व  पाकिस्तान  के  सैनिक  शासकों  पर  है

 15  नवम्बर  को  इस  सदन  में  दी  गई  मेरी  चेतावनी  के  पाकिस्तान  ने  aa  पहले  की

 TAFT  के  ्रनुसार
 3  दिसम्बर  1971  को  भारत  पर  युद्ध  थोप  दिया  ।  हमारी  सावधानी  का  ही

 यह  परिणाम  था  कि  हमारे  हवाई  श्रड्डों  पर  किए  गए  पुर्व  नियोजित  झाक़मण  सफल  न  हो  सके  ।

 हमारी  सेना  ने  पूर्वी  सीमा  पर  मुर्क्तिवा।हिनी  के  साथ  निकट  सम्पक्तें  स्थापित  ate  कुशलता

 तथा  दृढ़ता  के  साथ  समन्वित  रूप  से  कार्य  किया  ।

 gee  क्षेत्रों  को  श्रौर  पाकिस्तान  सेनाश्रों  द्वारा  स्थापित  ee  छावनियों  का  सामना  करते  हुए

 givza
 हमारी  सेनाश्रों  का  एक  श्रग्रिम  दस्ता  संघर्ष  के  र  a4  प्च्च  दिन  ढाका  से  बाहर  जा  पहुँचा  ।  बंयला
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 देश  में  पाकिस्तानी  वायु  सेना  का  पहले  ही  नाश  किया  जा  चुका  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  भी

 हमारी  सैनिकों  को  शीघ्र  सफलता  में  सहायता  प्राप्त  हुई  ।  पश्चिमी  क्षेत्र  में  घमासान  युद्ध  eat  ।

 पाकिस्तानी  सैनिकों  ने  हमारी  रक्षा  पंक्तियों  को  तोड़ने  के  लिए  बार-बार  प्रयास  पर  वह

 सफल  रहे  ।  जैसा  कि  मैंने  सदन  में  बचन  दिया  युद्ध  शत्रु  के  क्षेत्र  में  ही  gar  16  दिसम्बर

 1971  को  बंगला  देश  मैं  पाकिस्तानी  सेना  ने  संयुक्त  कमांड  के  सन्मुख  आत्म-सरपंच  कर  दिया

 it  ढाका  एक  स्वतन्त्र  देश  की  स्वतन्त्र  राजधानी  बन  गया s  17  1971  को

 पाकिस्तान  ने  युद्ध  जारी  रखने  के  अपने  फैसले  को  बदल  कर  युद्ध-विराम  के  हमारे  एक-पक्षीय

 प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  ।

 सभा  को  स्मर गा  होगा  कि  हम  पाकिस्तान  की  तुलना  विशेष  रूप  से  पश्चिमी  क्षेत्र

 कुछ  ही  बेहतर  थे  ।  वास्तव  में  कुछ  हथियारों  में  पाकिस्तान  हमसे  आगे  था  ।  परन्तु  इन

 स्थितियों  में  हमारी  सफलता  का  श्रेय  हमारे  वीर  शभ्रधिकारियों  जवानों  युद्ध  क्षेत्र  के

 कमांडरों  पर  भ्र ौर  सेनाध्यक्षों  पर  तथा  उच्चस्तरीय  व्यवस्थापक  मण्डल  पर  हमारी  रक्षा

 aaa  क  सफलता  सैनिक  इतिहास  में  एक  स्मरणीय  अध्याय  है  ।

 तथापि  ag  कहा  गया  है  कि  रक्षा  सैनिकों  की  कार्यवाहियों  में  समन्वय  एक  श्राकरिमिक

 घटना  थी  ।  we  यह  कहना  है  कि  यदि  ऐसी  बातें  कहने  से  पुर  हमारे  वार्षिक  प्रतिवेदन  में

 ait  प्रबन्धਂ  प्रयास  पढ़  लिया  जाता  तो  ऐसी  बातों  की  श्रावस्यकता  नहीं  रहती  ।  उस  wears

 में  सुविचारित  योजना  कौर  प्रबन्ध  का  निष्पक्ष  वर्शन  है  ।  हमारी  नौसेना  की

 पाकिस्तान  के  हवाई  हमलों  से  उनके  टैंकों  प्राणी  को  नष्ट  करने  sife  में  भारतीय  ay

 सेना  का  योगदान-थे  ऐसे  उदाहरण  हैं  जो  सामान्य  परिस्थितियों  में  सम्भव  नहीं  थे  ।  यह  काय

 एक  समुचित  विकसित  प्रणाली  के  परिणाम  थे  जिसके  कारण  तीनों  सेनाएं  अपनी  योजनाकारों  को

 एकीकृत  कर  सकीं  कौर  सु-गठित  दल  के  रूप  में  काय  करने  में  समक्ष  हुई  ।  देश  की  सुरक्षा  के

 शांतिकाल  में  कौर  युद्धकाल  में  विभिन्न  सैनिकों  में  पारस्परिक  सहयोग  ही  केवल  आवश्यक

 नहीं  होता  ।  इसके  लिए  राजनीतिक  ale  प्रशासनिक  स्तर  पर  समन्वय  की  भी  आवश्यकता  होती

 है  |  हम  यह  दावा  नहीं  करते  कि  जो  प्रणाली  हमने  अ्रपनाई  बह  पूर्णतया  सही  है  ।  हम  वास्तविक

 काय  करम  थ्रोट  अनुभव  के  अ्राधार  पर  इसमें  कौर  सुधार  परन्तु  कुछ  सदस्यों  द्वारा  जो

 सुभाव  दिये  गए  हैं  वे  हमारी  श्रावस्यकताओओं  के  अनुकूल  नहीं  हैं  ale  न  ही  वे  हमारी  लोकतन्त्री

 प्रक्रिया ग्र ों  के  अनुकूल  हैं  ।

 सेनाध्यक्षों  से  सम्बन्धित  मामलों  का  भी  चर्चा  में  उल्लेख  किया  गया  सभा  की

 परम्परा  के  इस  प्रकार  के  मामलों  की  चर्चा  सभा  में  नहीं  होनी  कौर  फिर

 सेनाध्यक्षों  के  वर्तमान  दल  ने  संकट  के  समय  संयुक्त  नेतृत्व  का  उदाहरण  प्रस्तुत  किया है  ।  हमारी

 पश्चिमी  सीमाओं  पर  स्थिति  mat  भी  सामान्य  है  ।  गर्त  सेना  की  परम्पराश्रों  के  प्रति  हमें

 सम्मान  का  भाव  रखना  चाहिये  ।  मैं  इतना  ही  श्राइवासन  देना  चाहता  कि  यह  नहीं  सभा

 जाना  चाहिये  कि  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  निराले  नहीं  किया  है  ।

 पाकिस्तान  द्वारा  युद्ध-बिराम  रेखा  का  अपने  सैन्य-सामन्य  में  वृद्धि
 बिदेशी  स्रोतों  से  हथियार  इरादी  प्राप्त  करने  की  बाते  भी  चर्चा  के  दौरान  उठाई  यह  भी

 हा  गया  कि  पाकिस्तान  के  कुछ  तत्व  फिर  से  संघर्ष  के  लिए  तैयारी  करते  प्रतीत  हो  रहे  हैं  ।
 wae  वस्तुतः  शांति  के  सारे  विश्व  में  शांति  एशिया  में  शांति  कौर  विशेष  रूप  से  इस
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 महाद्वीप  में  शांति  के  प्रति  दृढ़  a  az  ञ  |  ह नाप  S  स  सदन  ने  सरकार  की  इस  शांति  नीति  के  प्रति

 अपना  समथन  दिया  है  ।  इसी  नीति  के  अनुसरण  में  हमसे  पाकिस्तान  के  साथ  बिना  शर्ते  वार्ता

 q अपनी  इच्छा  व्यक्त  की  ।  हमारी  प्रधान  मंत्री  पाकिस्तान  के  राष्ट्रपति  भुट्टो
 के

 होने  वाली  शिखर  वार्ता  की  रूपरेखा  हाल  ही  में  में  हुए  सम्मेलन  में  तय  हुई  है  |

 इस  समय  हमें  बंगाल  भारत  शरर  पाकिस्तान  के  लोंगों  के  लाभ  के  लिए  रचनात्मक

 योग  की  ait  श्रमिक  ध्यान  देना  चाहिए  ।  गर्त  पाकिस्तान  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  का  वृतान्त

 मैं  इस  समय  नहीं  देना  चाहता  ।  पाकिस्तान  द्वारा  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  स्वयं  खरीदें  जाने  वाले

 हथियारों  तथा  उसको  अन्य  देशों  से  मिलने  वाले  हथियारों  पर  हम  निगाह  बांधे  हए  हैं  ।  हम  अपनी

 सतकता  में  कमी  नहीं  तराने  देंगे  ।

 बंगला  देश  की  आजादी  पश्चात  कर्ब  वहां  पर  सामान्य  स्थिति  लाने  की  तौर  ध्यान  देना

 ।  अपने  इन  उपायों  में  हमें  पर्याप्त  सफलता  प्राप्त  हुई  विद्रोही  तत्वों  की  तलाशी  ली  गई  है

 तथा  उनसे  हथियार  शादी  जब्त  करे  गये  हैं  ।  सड़कों  से  सुरंगें  रानी  साफ  की  गई  हैं  ।  नये  पुलों

 का  निर्माता-कार्य  हाथ  में  लिया  गया है  ।  नौका  तथा  रेल  सेवायें
 बहाल

 कर  दी  गई  दूरसंचार

 लाइनों  की  मरम्मत  की  गई
 है  तथा  उन्हें  चालू  कर  feat  गया है

 ।  हवाई  भ्रमरों  की  मरम्मत

 की  गई  है  ।  बन्दरगाहों  से  भी  सुरंगें  साफ  कर  दी  गई  हैं  कौर  उनको  यातायात  के  लिए  खोल  दिया

 है  ।  हमारी  सागरों  को  जो  कार्य  सौंपा  गया  था  वह  उन्होंने  तीन  महीने  में  पुरा  कर  या

 है  ।  सैनिकों  को  निर्धारित  समय सूची  के  अनुसार  12  972  को  वापस  बुला  लिया  था  ।

 हमारी  aaa  ने  जिस  लगन  से  इस  ऐतिहासिक  कायें  को  किया  है  उस  पर  हमें  गव  |  इससे  दोनों

 देशों  के  लोगों  के  बीच  मित्रता  ale  मजबूत  हुई
 है  ।

 हमने  अल्प  संख्यकों  तथा  आत्म-सहपरे  करने  वाली  पाकिस्तानी  सेना  को  संरक्षण  तथा

 छे  व्यवहार  का  बचन  दिया  था  ।  उस  वचन  को  हमने  पूरा  कर  दिया  ।  पाकिस्तानी  सेना  को

 त  तेजी  से  भारत  लाया  गया  था  ।  wa  उनको  दीवारों  में  रखा  गया  i  उनके  साथ  परम्परा

 तथा  युद्ध  के  कानूनों  के  भ्रनुसार व्यवहार  किया  जा  रहा है  ।  रेड  क्रास  की  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  समिति  को

 शिविरों  में  जाने  तथा  युद्ध  बन्दियों  से  मिलने  की  पूरी  सुविधायें  दीगई  समिति  ने  हमारे  प्रबन्धों

 की  सराहना  की  है

 पाकिस्तान  में  भारतीय  युद्ध  बन्दियों  की  संख्या  बहुत  कम है  ।  हमें  उनके  कल्याण  की  चिन्त

 के  अरन है  ।  उनसे  सम्पक  बनाने  तथा  उनकों  उपहार  भेजने  के  उपाय  किये  गये  हमें  रेउक्रास के  wea

 |  रोगी राष्टीय  समिति  ने  विशवास  दिलाया  है  कि  उनकी  अ्रच्छी  तरह  देख  भाल  की  जा  रही है

 युद्ध  बन्दियों  को  भारत  वापस  बुला  लिया  है  ।  भारतीय  युद्ध-बन्दियों  से  बुरे  व्यवहार  के  कुछ  मामले

 हमारे  ध्यान  में  जाये  ;  हमने  रेडक्रास  की  श्रस्तर्राष्ट्री  समिति  को  इस  मामले  की  जांच  करने  का

 अ्रनुरोध  किया  है  ।

 सभा  ने  मार्च  के  महीने  में  177  करोड़  रुपये  की  जो  अनुपूरक  मांगे  पास  की  थीं  उनके

 लिए  मैं  सभा  का  आभारी हूं  ।  वास्तव  में  माल  के  आपरेशनल  सामान  की

 कच्चे  माल  का  व्यापार  करने  तथा  महत्वपूर्ण  gat  की  खरीद  पर  अधिक  खच
 gar

 है

 मैं  सभा

 सभा  इस को  श्रीनिवासन  दिला  सकता  हूं  कि  मिल  मालिकों  के  लिए  पुरी  सावधानी  बरती  गई
 है

 बात  की  सराहना  करेगी  कि  हमने  देश  पर  श्राये  गम्भीर  खतरे  पर  काबू  पा  लिया  है  ।
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 सभा  के  समक्ष  aa  जो  मांगें  रखी  गई  हैं  कुल  राष्ट्रीय  उत्पाद  का  केवल  3.8  प्रतिशत

 56  में  से  34  देश  ग्रसने  प्रतिरक्षा  बजट  पर  कहीं  अधिक  व्यय  करते हैं
 ।  13  देशो ंने  सुपर

 पावर  के  साथ  वापसी  सुरक्षा  प्रबन्ध  कर  रखे हैं
 ।  सभी  जानते  हैं  कि  al  भी  कुछ  शक्तियां  इस

 क्षेत्र  में  तनाव  बनाये  रखना  चाहती  है  ।  हिन्द  महासागर  में  बड़ी  शक्तियों  की  होड़  से  एक  नई

 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।

 ग्रामर री  की  सातवें  वे  के  क्ष  त्राधिकारमें  जो  परिवहन  किया  गया  है  वह  कुछ  चिन्ता  का

 विषय  है  ।  मैंने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  है  कि  सभा  चाहती  है  हमारी  नौसेना  we  वायु  सेना  में

 जो  किया  हैं  उनको  शीघ्रता  से  दूर  किया  जाये  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  भरसक  प्रयत्न  करू गा  ॥

 सेना  को  75/24  पेय  हों  130  एम  की  तोपें  शौर  विजयंत  टैंक  दिये  गए  हैं  ।  सेना
 को

 105

 एम  एम  की  तोप  भी  शीघ्र  ही  सत्लाई  कर  भरी  जायेगी  ।  श्रामंड  पर्सनल  कमियों  की  संख्या  में  भी

 fg  की  उनको  देश  में  बनाने  का  ara  हाथ  में  लिया  गया  है  ।  एच०  To  एल०  द्वारा  एम०

 एं०  135  हैलीकाप्टर  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  को  आधुनिक  बनाने  इसके  लिए  alt  अधिक  घन

 रखने  का  अनुरोध  किया  है  नौ  सेना  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाये  गेये  हैं  ।

 नये  जहाज  खरीदे  जा  रहे  बेड़े  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  उसकी  मार  शक्ति  तथा  मिसाईल

 तथा  क्षमता  को  भी  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  पनडुब्बी  बेड़े  को  भी  मजबूत  बनाया  जा  रहा  है  ।  कुद

 ate  गठती  नौकाएं  निकट  भविष्य  में  नौसेना  को  प्राप्त  हो  जायेंगी  ।  पहला  लीडर  क्लास

 पोत  शीघ्र  ही  नौसेना  को  दे  जावेगा  ;  ge  पोतों  के  निर्माण  कार्य  को  तेज  किया  जा

 रहा  गति  नौकरों  के  निर्माण  का  sr  अन्तिम  अ्रवस्था  में  है  ।  सी  वाई  डिफेन्स  बोनस

 एवं  टीस  ate  gad  के  निर्माण  के  लिए  देना  में  क्षमता  स्थापित  वकी  गई  है  ।  इस  क्षमता

 का  विस्तार  किया  जा  रहा  नौसैनिक  विमान  विंग  को  मजबूत  किया  जा  रहा  सी  किंग

 हेलीकॉप्टरों  से  हमारी  पनडुब्बी-विरोधी  क्ष  मता  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 अरब  हम  झपने  अनुभव से  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  शीघ्र  ही  विगम्दाल्य  का

 निर्माण  आरम्भ  कर  दिया  जायेगा  ।  भेंट  अथवा  एच०  एकम्प  विमानों  के  सुधरे  हुए  माडल  तेयार

 किये  जायेंगे  ।  एच०एस०  748  को  सुधारे  हुए  डिजाइनों  का  तजुर्बा  दिया  जा  रहा  है  ।  नीची

 उड़ान  भरने  वाले  जहाजों  का  पता  लगाने  के  लिए  राडार  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  एयर  डिफेंस  ग्राउण्ड

 एनवायनंमेंट  सिस्टम  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।

 देश  के  समक्ष  जो  तुरन्त  खतरा  उसको  देखते  हुए  योजना  पर  कार्य  बन्द  कर  दिया

 गया  था  ।  कर्ब  इंस  पर  कार्य  चालू  कर  गया है  कौर  इसके  लिए  संबंधित  बातों  तथा

 टेक्नॉलोजी  को  ध्यान  में  रखा  जा  रहा  है  ।

 कार्यक्रम  मुल्यांकन  बजट  आपरेशन  सम्बन्धी  लागत  के

 अनुसार  उसका  प्रभाव  इलैक्ट्रोनिक  पद्धति  से  ates  तैयार  करने  में  आधुनिक  प्रबन्ध  को

 लागू  रहा  है  ।  विधिक  इन्वेंटरी  संचार  तथा  उत्पादन  आयोजन
 में  इलैक्ट्रोनिक  पति  द्वारा  मांकड़  तैयार  करने  की  प  वती  को  लागू  कर  दिया  गया  है  ।

 उत्पादन  आधुनिक  हथियारों  की  पद्धति  की  स्थापना  तथा  उनको  सेना
 को  देने  सम्बन्धी  क्षेत्रों  में  17  परियोजना  प्रबन्ध  ग्रूप  कार्य  कर  रहे  हैं  ।
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 हमारी  सेना  के  जवानों  ने  ag  fag  कर  दिया  है  कि  युद्ध  मशीन  पर  कायें  करने  वाले

 व्यक्ति  ही  जीतते  जवानों  के  वेतनमानों  में  वृद्धि  करने  की  ae  घ्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 उनको  अनेक  प्रकार  के  नकदी  भत्ते  तथा  wa  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।
 उनकी  वार्षिक  वृद्धि  की

 दर  भी  बढ़ा  दी  गई  है  इन  पर  वार्षिक  22  करोड़  रुपये  खच  होते  हैं  ।  इसमें  अ्रन्तरीम  राहत

 कर  होने  वाला  व्यय  शामिल  नहीं  है  ।  जवानों  के  वेतनमानों  के  पुनरीक्षण  का  काय  पहली  वार

 वेतन  ara  को  सौंपा  गया  है  ।

 जवानों  की  सेवा  नियुक्ति  की  arg  को  बढ़ाने  का  सुल्तान  गया  तकनीकी  ब्रांडों

 में  काम  करने  वालों  को  कम  से  कम  15  वर्ष  तक  सेना  में  कार्य  करना  होता  है  ।  शेष  जवानों

 को  दस  वर्ष  की  सेवा  के  gear  सेवा  से  मुक्त  कर  दिया  जाता  परन्तु  उनके  सेवाकाल  को

 पांच  वर्ष  तक  बढ़ाया  जा  सकता  यदि  वे  जुनियर  कमीशन  प्राप्त  अ्रधिकारी  बन  जायें  तो

 फिर  भी  इस  मामले  पर  बिचार  किया  जा उनके  सेवाकाल  को  25  ay  कर  दिया  जाता  है  ।

 रहा  है  ।  जवानों  को  निशुल्क  यात्रा  अाफिसरों  जवानों  के  लिए  मनोरंजन  क्लबों

 की  व्यवस्था  है  ।  उनको  केतीनों  से  रियायती  दरों  पर  राशन  fear  जाता  है  कौर  उनके  बच्चों

 को  वजीफे  इरादी  भी  दिये  जाते  है  ।  उनको  बिक्री  कर  तथा  मनोरंजन  कर  से  छूट  प्राप्त  है  ।

 विवाहित  जवानों  को  श्रीवास  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  अवस्था  में  पर्याप्त  सुधार  झरा

 कौर  भी  अनेक  मकान  बनाये  जा  रहे  इस  सम्बन्ध  में  अनेक  परियोजना ग्र ों  पर  काय

 किया  जा  रहा  है  ।

 सेवा  निवृत्ति  के पइचात  जवानों  रोजगार  देने  के  लिए  अनेक  योजनाओं  पर  किये

 आरम्भ  किया  गया  है  ।  इस  बारे  में  वार्षिक  प्रतिवेदन  मैं  कुछ  व्यौरा  दिया  गया  है  ।  यह  एक  राष्ट्रीय

 समस्या  है  ।  इसमें  राष्ट्रीय  ws  व्यवस्था  को  भी  लाभ  होगा  ।  इम  वारे  में  हम  राज्य

 सरकारी  उपक्रमों  तथा  गैर  सरकारीं  उपक्रमों  से  सहायता  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  राज्य

 सरकारों  से  अ्रनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  सेवानिवृत्त  सैनिकों  के  लिए  पद  आरक्षित  करें  ।  सरकारी

 उपक्रमों  में  इस  बारे  में  निर्देश  दे  दिये  गये  हैं  ।  अधिकरणों  के  परामर्श  से  स्व०  नियोजन

 सम्बन्धी  योजनायें  भी  बनाई  गई  हैं  ।  रोजगार  महा-निदेशालय  पुनर्गठन  तथा  उसको
 yas

 करने  के  लिए  कायंवाही  की  गई  है  ताकि  इससे  अधिक  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  इस
 ws

 वात  से  सहमत  हूँ  कि  भूतपूर्व  सैनिक  को  रोजगार  दिलाने  में  मुल्की  नियमोंਂ  को  बाधा  नहीं

 बनने  दिया  जाना  चाहिए  ।

 भू तपु  सैनिकों  को  भूमि  देने  के  सुभाव  आ्राये हैं  परन्तु  यह  तो  राज्यों  के  अधिकार  में  है

 mix  अधिकांश  राज्य  सरकारे  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  कर  रही  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भी  ऐसा

 किया  जा  रहा

 भू तपु  सैनिकों  कौर  adie  हुए  सैनिकों  की  विद्वानों  व  आश्रितों  के  लिए  सरकार  ने

 विभिन्‍न  योजनाएं  बनाई  हैं  गत  युद्ध  में  हुई  3,158  विद्वानों  atc  अपंग  सैनिकों  के  पुनर्वास  की  झ्र ौर

 ग्न्य  लाभ  देने  की  योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ।  पेंशन  बढ़ाने  में  निणंथ  से  वे  लगभग  वैसा  जीवन  व्यतीत

 कर  सकेंगे  जैसा  कि  वे  सेवा  में  रहते  हुए  करते  ag  निर्णय  पहले  के  युद्धों  से  प्रभावित  सैनिकों

 पर  भी  लागू  होगा  ।
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 रक्षा  मन्त्रालय  में  एक  विशेष  संगठन  बनाया  गया  है  जो  इन  विभिन्‍न  योजनायें  का  at

 कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करेगा  ।  राज्य  सरकारों  से  भ्रनुरोध  किया  गया  हैं  कि  वे  इनके  बच्चों  की

 प्रथम  डिग्री  पाठ्यक्रम  तक  निःशुल्क  शिक्षा  का  प्रबन्ध  करे  ।  उनका  उत्तर  काफी  उत्साहवघंक  है  ।

 विधवाओं  और  श्रपंग  सैनिकों  के  लिए  स्थायी  श्रावास  प्रबन्ध  होने  तक  कोई  ठिकाना  जुटाने

 की  योजना  तैयार  करके  उस  पर  काय  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  :

 qh  यह  बताते  हुए  ay  हो  रहा  हैं  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  इनके  लिए  रियायती  दरों

 पर  लम्बी  अ्रवधि  के  आगरा  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  जो  विचाराधीन  है  ।

 युद्ध  में  घायल  हुए  कुल  8,635  सैनिको  में  से  4,251  की  अस्पताल
 से  छुट्टी  कर  दी  गई

 है  ग्रोवर  दोष  की  चिकित्सा  या  तो  हो  रही  है  या  वे  वहां  स्वास्थ्य  लाभ  कर  रहे  हैं  इनके  रोजगार

 का  पर्याप्त  प्रबन्ध  किया  जा  रहा  है

 हमारे  सीमावर्ती  गांवों  के  निवासियों  की  विशेष  प्रद यां सा  की  जानी  चाहिए  ।  हम  भी  उनकी

 फसलों  को  युद्ध  की  तैयारी  शादी  में  हुई  हानि  की  क्षतिपूर्ति  करते  रहे  है  इनके  लिए  पंजाब  में

 36.64  जम्मू-कशमीर  में  905  लाख  कौर  राजस्थान  के  लिए  6°23  लाख  रुपये  मंजूर  किए

 गए  इसी  प्रकार  पूर्वी  सीमा  के  राज्यों  को  भी  सहायता  दी  जाएगी  ॥

 यद्यपि  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  aaa  सुझावों  की  मैं  यहाँ  चर्चा  नहीं  कर  तथापि  मैं

 उन्हें  ग्रा इव वासन  देता  हूँ  कि  उनके  सुभाव  नोट  कर  लिए  गए  हैं  कौर  उन  पर  विचार  के  परिचित

 श्राबइ्यक  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 श्रीमती  सहोदरा  बाई  श्री  सरज  पांडे  कौर  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  ने  भ्रनुरोध  किया

 था  कि  सेना  में  श्रमिक  संख्या  में  भ्रनुसु चित  जाति  ।  जन  जाति  के  व्यक्ति  लिए  जायें  ।  श्री  दीक्षित

 चाहते  हैं  कि  सम्पूर्ण  भर्ती  नीति  बदल  जायें  ।  श्री  विमल  चाहते  हैं  कि  रेजिमेंट  के  नाम  बदले  जाये

 मैं  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमारा  ध्येय  सदस्य  सेनाग्र ों  में  अधिकतम  प्रतिनिधित्व  देना  है  ।

 युद्ध  ने  सिद्ध  कर  दिया है
 कि  लड़ाकू  ate  गैर-लड़ाकू  कौमों  की  बात  निराधार है

 ।  सभी  धर्मो

 ar  क्षेत्रों  के  सेनिक  मातृ  भूमि  की  रक्षा  के  लिए  ot  रहे  हैं  ।  सभी  राज्यों  ake  क्षेत्रों  में  भतों

 का  उचित  प्रबन्ध  करके  यह  सुचित  सुनिश्चित  किया  जाएगा  कि  सेनाश्रों में सभी में  सभी  राज्यों  अर

 समुदायों
 को  सेवा  करने  का  उचित  अवसर  मिले  ॥

 यद्यपि  पुरानी  रेजिमेंटों  के  नाम  बदलना  संभव  नहीं  है  फिर  भी  सरकार  की  नीति  रही  है

 कि  नई  बनने  वाली  किसी  रेजिमेंट  का  नाम  क्षेत्र  या  धर्म  के  नाम  पर  न  रखा  जाये  ।

 श्राराविक  शास्त्रों  के  बारे  में  अनेक  सुभाव  ore  हैं  शर  प्रतिकाश  सुभाव  qweqz-fatiety

 मैंने  सभी  सुझावों  पर  गम्भीरता पू वंक  विचार  करने  के  बाद  फैसला  किया  है  कि  वर्तमान  अन्त

 राष्ट्रीय  स्थिति  को  देखते  हुए  हमें  अ्रपनी  वर्तमान  नीति  में  परिवर्तन  करने  की  कोई  श्रावव्यकता

 नहीं है  ।  माननीय  सदस्य  ;  जहां  तक  अ्ररादा क्ति  के  जान्तिपू्णां  उपयोग  का

 सम्बन्ध  भारत  में  काफी  विकास  हो  चुका  है  ate  इससे  27,00  मेगावाट  बिजली  1980  तक
 बनने  लगेगी  ।  भू-गर्भीय  विस्फोट  करने  के  बारे  में  भी  अध्ययन  जारी  है  ।

 242



 2  May,  1972  Demands  for  Grants,  1972-73

 में  उन  सभी  सदस्यों  का  ध्राभारी  हूँ  जिन्होंने  मेरी  सैनिकों  शौर  रक्षा  विभाग  में

 काम  कर  रहे  सैनिक  कर्मचारियों  की  प्रशंसा  की  झ्र ौर  साथ  ही  मैं  उन्हें  तथा  राष्ट्र  को  श्राइवासन

 देता  हूँ  कि  हम  सच्चे  दिल  से  अपनी  सीमाओं  की  पवित्रता  एवं  भ्रस्तित्ब  की  रक्षा  करेंगे ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मैं  सभी  कठौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  एक  साथ  रखूं
 ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हाँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 Al!  The  Cut  Motions  was  put  and  negatvied

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  रक्षा  मन्त्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  खिए  रखी  गई

 तथा  स्वीकृत  हुई

 The  following  demands  in  respect  of  the  Ministry  of  Defence  were  put  and  adopted  :

 a

 मांग  संख्या  शीर्षक  राशि

 रुपये

 |  रक्षा  मन्त्रालय  1,00,9  9,000

 रक्षा  सक्रिय  थल-सेना  ,68,28,33,000

 रक्षा  सक्रिय  जल-सेना  56,696  8,000

 रक्षा  सक्रिय  वायु-सेना  2,26,59,83,000

 रक्षा  निष्क्रिय  45,08,33,000

 104  रक्षा  सम्बन्धी  पु  जी  परिव्यय  1,58,91,67,000

 105  रक्षा  मन्त्रालय  का  wea  पू  जी  परिव्यय  520,8  3,000

 श्रम  और  पुनर्वास  मन्त्रालय

 त्ात्नग उपाध्यक्ष  महोदय  ;  कब  सभा  द्वारा  श्रम  कौर  पुनर्वास  मन  AISI  की  मांग  संख्या  61  से

 63  124  पर  चर्चा  तथा  मतदान  होगा  जिसके  लिए  6  घन्टे  नियत  हैं  ।

 जो  माननीय  सदस्य  यहां  उपस्थित  हैं  ae  अपने  कटौती  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहते  हैं  वे
 पर्चियों  पर  उनके  mute  लिखकर  15  मिनट  के  weet  भेज  दें  ।  इन्हें  प्रस्तुत  हश्र  माना  जाएगा  |

 ay  कौर  पुनर्वास  मन्त्रालय  की  aq  1972-73  के  अनुदानों  को  निम्नलिखित  मांगें

 प्रस्तुत  की  गई
 लला

 मांग  संख्या  छिटक  राशि

 रुपय

 61  श्रम  ait  नियोजन  विभाग  1,37,6  1,000

 62  श्रम  att  नियोजन  18,62,17,000

 63  7,17,41,000 पुनर्वास  विभाग

 124  6,65,87,000 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय  का  पूजा  परिव्यय
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 Shri  Muhammad  Ismail  (Barrackpur)  Atthe  very  outset,  may  state  that  Govern-
 ment  has  not  been  pursuing  any  labour  policy  so  far,  as  a  result  of  which  the  labour  class  in
 our  country  has  suffered  a  lot  Although  many  Acts  were  passed,  awards  were  announced  and
 recommendations  were  made  but  none  were  implemented  effectively  to  their  benefit  This
 resulted  in  absolute  dictatorship  of  the  employer  Government  have  never  framed  a  national

 wage  policy  or  a  minimum  wage  policy  and  so  their  intentions  never  became  clear

 Asaresult  of  this,  casual  labourers  remain  so  even  after  serving  for  long  periods

 On  the  other  hand,  the  employers  have  always  been  enjoying  the  right  of  retrenchment,  closure

 of  factories  and  of  rationalisation  and  increasing  the  work-load

 Today,  when  these  Demands  are  being  discussed,  I  am  focussing  attention  of  Govern-

 ment  to  these  facts  for  the  consideration  of  the  House

 For  twenty-five  long  years  the  interests  of  labour  were  ignored  but  today,  in  1972

 when  the  writ  of  a  single  party  runs  throughout  the  country,  they  want  ban  on  strikes  for  three

 years,  formation  of  a  joint  National  Council  labour-employer  relations—but  still  they  are  not

 prepared  to  fix  a  minimum  national  age  They  have  permitted  closure  of  a  factory  of  two

 month’s  notice,  but  what  about  the  fate  of  the  workers  thus  rendered  idle  ?

 Nearly  2,000  factories  have  been  closed  down  in  the  entire  country.  of  which  300-400

 have  closed  in  West  Bengal  alone  They  have  no  banned  closure.  Instead  employers  have

 benefit  allowed  to  do  so

 The  emplorer-employee  relations  cannot  improve  unless  their  exploitation  stops  and

 a,  ban  is  not  imposed  on  closure  of  factories  Instead,  Government  is  trying  to  forge  unity  in

 INTUC,  AITUC  and  M.S.  on  this  issue  through  back  door.

 The  Ministry  has  since  been  demoted  from  Cabinet  rank  in  1971  How  can  we  expect
 a  correct  labour  policy  ?

 It  is  regrettable  that  the  Secretary  of  this  Department  continues  on  his  post  despite
 the  fact  that  the  charges  of  irregularities  in  relief  welfare  fund  and  his  having  relations  with

 colliery  owners  were  proved

 After  1971,  the  rights  of  Trade  Unions  were  badly  hit  by  the  incident  offorcible

 occupation  of  Union  offices  in  Calcutta  by  ruling  partymen  with  the  help  of  local  police  If

 the  Ministry  is  helpless  in  the  matter,  why  not  scrap  the  T.U.  Act-  itself?  All  trade  Union

 activity  has  come  to  a  standstill  after  1971  and  union  office  bearers  are  not  being  allowed  to

 go  to  work  despite  lodging  complaints  with  the  police.  Workers  are  being  coercedto  join
 certain  Trade  Unions  only

 It  was  unanimously  decided  in  the  last  Labour  Conference  that  a  bill  be  brought  to

 reopen  closed  units  and  maintain  Status-quo  by  re-engaging  the  old  workers  But  nothing  has

 happened  so  far

 Only  the  other  day,  the  Hon.  Minister  was  speaking  highly  of  Heavy  Vehicles  Factory
 at  Avadi  but  it  was  later  reported  that  5,000  workers  are  on  stay-in  strike  and  5  workers  have

 been  charge-sheeted.  Similar  condition  prevails  in  1.0.P.L.  and  L.I.C.  There  is  wide-spread
 discontent  in  workers

 I  shall,  therefore,  request  the  Hon.  Minister  to  consider  the  points  raised  by  me  and
 cover  them  in  his  reply

 Lancet Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna) :  Sir,  only  yesterday  the  wo-kers  of  India  took  a
 Pledge  to  end  capitalism  and  monopolistic  practices  and  today  we  are  discussing  labour
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 Ministry’s  demands.  We  had  hoped  that  in  the  light  of  changed  political  climate  and  world

 events,  the  Budget  would  reflect  basic  changes  in  labour  policy  but  unfortunately  this  con-

 ventional  Budget  strikes  at  their  rights  by  giving  maximum  latitude  to  monpoly  Capitalism  and

 giving  them  maximum  opportunities  to  exploit  the  workers.  Socialism  cannot  be  ushered  in

 by  mere  slogan-mongering.  All  labour  laws  have  been  framed  on  the  pattern  of  Britishers  and

 these  are  anti-labour  at  the  core.  There  are  different  labour  laws  in  various  States.  Take

 the  recent  legislation  of  Maharashtra—it  is  anti  labour  in  character  but  they  do  not  have  the

 courage  to  oppose  it

 The  interest  of  labour  will  continue  to  suffer  unless  they  extend  support to  really  re-

 presentative  Unions,  icrespective  of  their  party  affiliations.  Instead,  Government  supports  and

 encourages  only  INTUC,  which  is  their  own  labour  Wing.

 The  President  called  upon  the  country  to  declare  moratorium  on  indusrial  strikes  for

 three  years  and  the  Prime  Minister  supported  it  but  we  have  to  examine  the  circumstances

 leading  to  strikes.  If  they  go  on  allowing  the  mill-owners  to  flout  the  laws  openly  and  fill

 their  coffens  with  money  on  the  one  hand  and  deny  any  increase  in  the  wages  of  workers  in

 the  face  of  sky-rocketting  prices,  they  cannot  expect  industrial  peace.

 The  Essential  Services  Maintenance  Act  should  be  withdrawn  as  it  is  a  ‘black

 Only  then  they  can  regain  the  confidence  of  labour.

 They  urge  the  workers  to  increase  production.  But  is  it  in  their  power?  Capitalists
 control  raw-material  and  prices.  They  create  scarcity  and  thus  prices  soar.  These  tendencies
 shall  have  to  be  curbed  and  workers  demands  met,  only  then  they  can  ensure  increased

 production.

 The  demand  of  nationalisation  of  the  industries  run  by  75  big  monopoly  Capitalists  is

 being  made  by  workers,  propressive  citizens  and  those  who  want  to  bring  in  socialism  in
 the  country  and  it  should  be  accepted.  But  Government  cannot  touch  them  as  they  control
 the  reins  of  Government  itself.

 The  only  proper  criterion  for  recognition  of  trade  Unions  is  verification  plus  secret

 ballot  but  this  is  not  acceptable  to  I.N.T.U.C.,  though  this  was  jointly  agreed  to  by  INTUC,
 AITUC  and  H.M.S.  I  want  the  Hon.  Minister  to  declare  that  this  formula  shall  be

 adopted.

 Unemployment  is  mounting  in  the  country  due  to  anti-labour  policy  of  Government.
 It  requires  serious  consideration.

 Regarding  gratuity,  the  legislation  has  yet  to  be  brought.  This  shall  also  ease  the  un-
 cmployment  in  the  country.

 I  understand  that  construction  workers  shall  not  get  gratuity  and  that  grant  of  10
 percent  interim  relief  is  proposed.  I  want  an  announcement  in  this  regard  to  be  made  to-
 day,  itself.  A  minimum  of  8.33  percent  bonus  should  also  be  declared.

 Arrears  of  22  crores  of  rupees  are  yet  to  be  paid  by  Employers  towards  Em  ployees
 Provident  Fund  and  for  this  top  bureuerats  in  the  Labour  Ministry  are  responsible.

 The  Employees  of  Andhra  Bank  Ltd.  are  on  strike  since  9th  March,  but  t  he  manage-
 ment  of  the  Bank  is  not  prepared  to  negotiate  with  their  All-Cadre  repr  Union.
 They  want  the  Hun.  Labour  Minister  to  mediate.  What  is  the  hurdle  then  ?

 Recently,  Insurance  Employees  also  observed  one-day’s  strike  to  demand  bonus,  more
 ELR.  Allowance  recognition  of  their  Union  and  other  facilites.

 d WwW  ao as  COhitta Wil Lastly,  I  want  the  EPDP  Colony  to  be  name  ittaranjan  Park  after  the  great
 martyr  Deshban  a ua  rue hu  C.R.Das.
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 pis
 1894

 श्रम  श्र  पुन
 चबा  मन aa  च्  च्नालय  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कटौती  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  किये  गये

 वाण  धाया

 कटौती  प्रस्तावक
 माँग

 कठौती  का  आधार
 सख्या

 प्रस्ताव  का  कटौती  की

 सख्या  राशि नाम

 ]  3  4  5
 pe a

 62  4  श्री  रामावतार  कृषि-श्रमिकों  के  लिये  समान  मजदूरी  निश्चित  राशि  घटाकर

 शास्त्री  1  रुपया  कर करने  में
 असफलता

 |

 दी  जाय े।

 थ  बिहार  में  क़ृषि-श्रमिकों  के  लिए  4  रू०  प्रतिदिन  ठ

 की  दर  से  न्युनतम  मजदूरी  निश्चित  करने  की

 अ्रावइ्यकता  |

 61  43  tad  सरकार  की  श्रमिक  विरीधी  कौर  पू  जीवादी है

 नीतियों  को  बदलने  में  अ्रसफलता  ।

 yy  44  )  श्रीद्योगिक  तथा  अन्य  श्रमिकों  की  श्रावइ्यकता  के  1.0

 ग्रा धार  पर  न्यूनतम  वेतन  देने  में
 असफलता

 45 ह  ह  राज्य  सरकारों  द्वारा  गठित  श्रम  सलाहकार  ”

 समितियों  का  सन्तोषजनक  कार्य  |

 46  ह ॥  कार्मिक  संघों  के  रजिस्ट्रेशन  में  श्रनावदयक  ध्

 बिलम्ब  |

 (6  47  ै  एक  उद्योग  में  एक  ही  कार्मिक  संघ  कायम  ग

 करने  की  नीति  को  क्रियान्वित  करने  में

 रस  फलता  |

 13  48  £ क  सरकारी  उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  मज़ारों  को  हिस्सा  ै

 लेने  देने  की  घोषित  नीति  के  बावजूद  इसकी

 क्रियान्वित  में  ग्र सफलता  ॥

 प  49  ी  वेतन  मण्डलों  की  सिफारिशों  को  क्रियान्विति  )

 अनिवार्य  रूप  से  करवाने  में  असफलता  |

 ”
 थ  0  13  इनटक  को  मजदूरो  का  सेन  न  रहने  पर  भी  +?

 इसे  उनके  उपर  थोपने  की  नीति  ।

 म  51  प  उड़ीसा  am  अन्य  राज्यों  में  खानों  में

 चालू  ठेकेदारी  प्रथा  का  अन्त  करने  में  विफलता

 0.0  52  ty  मजदूरों  की  वंचित  निधि  की  राशि  अदिन

 करने  वाले  मालिकों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही
 करने  में  झूलता  |
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 61  53  श्री  रामावतार  बहुसंख्यक  मजदूरों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  राशी  घटा  कर

 शास्त्री  1  रुपया  कर ट्र  ड  यूनियनों  को  मान्यता  दिलवाने  में
 श्रम  फलता

 दी  जाये  ।

 1.0  54  2.0  मजदूर  यूनियनों  के  प्रतिनिधि  स्वरूप  की  जांच  ह

 के  लिए  गुप्त  मतदान  प्रणाली  लागू  करने  में

 विफलता  1

 16.0  55  प  कम  से कम  8:33  प्रतिशत  बोनस  दिलवाने  में  पी

 सफलता  |

 पी  56  )  खेतिहर  मजदूरों  को  जीने  लायक  मजदूरी  गी

 दिलवाने  में  सफलता  ।

 61  63  उपदन  कानून  बनाने  में  श्रनावस्यक  विलम्ब  ।  ै

 ya  69  प  कारखानों  में  की  जाने  बाली  ताला बन्दियों  पर  रोक  1.0

 लगाने  के  सम्बन्ध  में  कानून  बनाने  में  असफल ता  |

 rei  70  ी  खानों  एवं  आद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  प

 की  जाने  वाली  चटनियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  में

 असफलता  |

 मै  71  1  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  सम्बन्धी  चर्चा  की  )

 adar  के  लिये  समाप्त  करने  की  श्रवर्यकत्ता  |

 गी  72  पची  श्रम  न्यायाधिकरण ों  के  फैसलें  की  क्रियान्विति  में

 प्र सफलता  |

 पी  73  प  उपदान  सम्बन्धी  कानून  को  निर्माण  कायें  ह

 सम्बन्धी  मजदूरों  पर  भी  लागू  करने  की

 श्रावदयक्ता  |

 74  ‘y  ऐसे  उद्योगपतियों  एवं  कारखानेदारों  के  बी

 जो  भविष्य  निधि  में  झपना  म्रंदादान

 की नहीं  करते  सख्त  कायंवाहीं  करने

 श्रावस्यक्ता  |

 100  रुपये 62  78  5.0  बोकारो  इस्लाम  कामगार  संध  को  मान्यता  देने

 में  असफलता  |

 प
 पै  79  पै  भाटिया  कामगार  संघ  को  मान्यता  देने  में

 सफलता  |

 80  मी  बिहार  लघु  उद्योग  निगम  पटना  के  ?
 12

 कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  की  जमा  हो  गई  है

 बकाया  राशि
 दिलाने

 में  प्र सफलता  |

 247



 _  अनुदानों
 की  मागं

 1972-73
 12

 वे शाख था
 1894

 ]  2  3  4  5
 ——

 62  8]  श्री  रामावतार  बिहार  इंग  पटना  के  कर्मचारियों  को  100  रुपये

 शास्त्री  भविष्य  fafa  की  बकाया  राशि  दिलाने  में

 अ्रसफलता  |

 ह  82  मे  चीनी  सिलों  के  मजदूरों  के  लिये  गठित  मजदूरी

 ae  कीं  सिफारिशों  को  क्रियान्वित  करने  में

 असफलता |

 पी  83  है  सब  वर्गों  के  मजदूरों  को  बोनस  देने  में  4.0

 ग्र सफलता

 88  ी  ara  इण्डिया  प्राविडेंट  फण्ड  एम्पलाइज  फेडरेदान  ?

 को  मान्यता  देने  में  प्र सफलता  |

 89 6.0 2.0  है  बिहार  रीजनल  प्रोविडेंट  फण्ड  एम्पलाइज

 को  मान्यता  देने  में  असफलता

 बै  90  कज़  विहार  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  संगठन  दवारा  ”

 aga  कार्यालय  के  लिये  पटना  में  भवन  निर्माण

 कराने  में  असफलता  |

 पीपी  91  है  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  केन्द्रीय  ?

 न्यासी  बोर्ड  ये  लिये  पूर्णकालिक  अध्यक्ष  नाम

 निर्दिष्ट  करने  की  श्रावस्यक्ता  |

 डीके  92  ह  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  केन्द्रीय  ी

 न्यासी  बोर्ड  के  मनीषियों  को  सरकार  टू वारा  पैके

 स्वीकृति  करने  की  श्रावस्यक्ता  |

 11.0  93  कमंचारी  भविश्य  निधि  संगठन  में  काम  करने  पी

 वाले  कर्मचारियों  के  मकान  किराया  भत्तों  में

 वृद्धि  करने  की  श्राकश्यक्ता  ।

 छह  94  9)  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  का  दर्जा  घोषित  d+

 करने  में  प्र सफलता  |

 पै  95  ह  कर्मचारी  भविष्य  विधि  संगठन  के  कर्मचारियों  ir

 के  वेतनमानों  को  राज्य  व्यापार  खनिज

 att  घातु  व्यापार  निगम  तथा  बैंककारी  उद्योग

 दे  तमंचा  रियों  के  समकक्ष  लाने  की  ऑ्रावस्यक्ता  |

 6.0 4.0  96  बी  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  कर्मचारियों  ir

 को  प्रतिशत  अतिरिक्त  मकान  किराया  भत्ता  उ

 देने  की  श्राधर्यवता
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 62  97  श्री  queers  कर्मचारी  afaer  fafa  संगठन  को  चा  री

 शास्त्री  राज्य  बीमा  निगम  के  साथ  मिलाने  से  रोकने

 की  झ्रावदयक्ता  |

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  के  संगठन  के  केन्द्रीय  100  रुपये

 98  न्यासी  ale  में  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  को ह

 भागिता  देने  की  आवश्यकता  |

 ह  98  15.0  दिल्‍ली  स्थिति  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  y?)

 तथा  उसके  अन्य  क्षेत्रीय  कार्यालयों  में नौकर  शाही

 समाप्ति  करने  की  श्रावइ्यकता  |

 61  108  ta  कर्मचारियों  के  लिये  श्रम  कानून  लागू  राशि  घटा  कर

 करने  में  असफलता  |  1  रुपया  कर

 दी  जाए  |

 15.0  109  ी  मालिकों  द्वारा  श्रम  कानूनों  का  उल्लंघन  | 3

 करने  की  कार्यवाहियों  को  रोकने  तथा  इसके

 लिए  उन्हें  दण्ड  देने  में  असफलता  |

 ी  110  31  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  में  क

 सफलता |

 1.0  111  (5  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  काम  अथवा  बेरोजगारी  | 2

 भत्ता  देने  में  अरस  फलता  ।

 62  112  ह  विहार  क्षेत्रीय  भविष्य  निधि  पटना  100  रुपये

 में  काम  करने  वाले  कर्मचरियों  के  लिए  श्रीवास

 की  व्यवस्था  करने  में  सफलता  |

 पी  113  खान  मजदूरों  को  उनकी  संचित  निधि  की  प

 बकाया  राशि  दिलवाने  में  प्रसन्नता  |

 पै  114  0.0  खान  मजदूरी  के
 लिए

 गठित  मजदूरी  ats  की  प

 सिफारिशों  को  कार्यान्वित  करने  में  wana  ।

 प
 1.0  115  कोल  ana  गिरीडीह  को  मान्यता  देने

 में  ग्रस  फलता  |  ह

 ही
 116

 ह
 शिरीडीहल  क्षत्र  में  काम  करने  वाले  10  हजार

 से  अ्रधघिक  जनक  कर्मचारियों  की  छंटनी  रोकने

 में  सफलता  |

 पी  पी  ्
 117  मजदूरों  की  ठेका  समाप्त  करने  में  प्रणाली

 सफलता  |
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 62  118  श्री  रामावतार  बोनस  कानून  का  उलंघन  करने  वाले  मालिकों  100  रुपये

 शास्त्री  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  में  सफलता  |

 ”  ed
 119  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया  के  कर्मचारियों  को  अन्य

 कर्मचारियों  के  बराबर  बोनस  देने  में  प्रस  फलता

 ही  ह  प
 120  टैंकों  में  दलाल  एवं  प्रति  gat  यूनियनों  के  गठन

 के  लिये  प्रोत्साहन  देना  ।

 ी  ी  ै
 121  mite  बैंक  लिमिटेड  के  व्यवस्थापकों  की

 विरोधी  नीति  को  समाप्त  करने  में  सफलता  ।

 मी  12.0
 122  खान  मजदूरों  के  लिए  निर्धारित  कार्यक्रमों  की

 असफलता |

 वी  ”
 123  पटना  स्थित  प्रदीप  ह.) लैम्प  aaa  के  मजदूरों  को

 कानून  के  अनुसार  मजदूरी  दिलवाने  में

 दस  फलता  |

 ी
 124

 वी  पी
 अस्पतालों  में  काम  करने  वाले  मजदूरों की

 रनों  को  मान्यता  देने  में  असफलता  ।

 1.0
 125

 ही  ”
 दुकानों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  की  सेवा

 सम्बधी  शर्तों  सम्बन्धी  मांगों  को  पुरा  कराने  में

 असफलता 1

 पी
 63  126  दरबारियों  की  समस्याओं  का  संतोष  जनक  हल  पी

 निकालने  में  सफलता  |

 ही  127  १3  प्राधिकृत  रूप  बैठ  शघररायधियों  की  बस्तियों  को  पपी

 नियमित  करने  में  अ्रसफलता  ।

 62  128  श  mia  1972  में  बरौनी  गढ़हरा  के  दस  हजार  )

 रेलवे  मजदूरों  की  हड़ताल  को  समाप्त  करने  के

 क्रम  में  श्रम  मन्त्रों  द्वारा  उनके  विरुद्ध  कोई

 कार्यवाही  न  किये  जाने  के  लिये  दिये  गये

 सन  का  उल्लंघन  |

 ी  129  aa  इण्डिया  os  यूनियन  क  इण्डियन  जी

 नेपाल  ss  कांग्रेस  we  हिन्द  मजदूर  सभा

 से  सम्बद्ध  यूनियनों  को  मान्यता  देने  सम्बन्धी

 स्वीकृति  सिद्धातों  कौ  सम्पूर्णा  aaa  में  एक

 समान  लागू  करने  की  अझवइयकत  |
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 62  13  श्री  डी०  के०  पंडा  कृषि-श्रमिकों  के  लिये  श्रावश्यकतानुकूल  न्युनतम  100  रुपये

 मजदूरी  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कानून  बनाने

 में  सफलता  |

 ह क  23  पी  eat  वेतन  ais  की  सिफारिशों  राशि  घटाकर

 रुपया  कर तथा  चीनी  उद्योगों  के  लिये  तथा  उसके  सहकारी

 चीनी  उद्योगों  के  लिये  विशेष  रूप  से  क्रियान्वित  दी  जाय े।

 करने  में  असफलता  |

 24  पी पी  चीनी  मजदूरी  ats  की  सिफारिशों  के
 अनुसार  ह

 उसके  (  उड़ीसा  )  सहकारी  चीनी  उद्योगों  के

 140  से  अधिक  मजदूरों  की  जबरी  छुट्टी  को

 रोकने  में  सफलता  |

 पी  25  पै  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  घोषित  बोनस  सम्बन्धी  पी

 qa  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  अनुवर्ती

 कदम  उठाने  में  प्र सफलता  |

 ी  26  गी  बोनस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  सामान्यतया  ”

 तथा  ses  सहकारी  चीनी  उद्योगों

 में  विशेष  रूप  में  क्रियान्वित  करने  में

 श्री  फलता  |

 पी  27  ry  1.0 उड़ीसा  में  खानों  तथा  चीनी  उद्योगों  के  मजदूरों

 को  न्युनतम  बोनस  देने  में  प्र सफलता  |

 ी  28  )  औद्योगिक  श्रमिकों  को  श्रावस्यकता  पर  100  रुपये

 रित  न्यूनतम  मजदूरी  देने  की  श्रावस्यकता  ।

 पी  29  ि  उपयुक्त  श्रम  सम्बन्धी  कानून  बना  कृषि  2

 श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजदूरी  निश्चित  करने  में

 असफलता  |

 पी  30  पी  औद्योगिक  एककों  में  अधिकांश  मजदूरों  का  पी

 सेन  प्राप्त  कार्मिक  संघों  को  मान्यता  देने  में

 असफलता  |

 ी  31  भ  मान्यता  प्रदान  करने  के  प्रयोजन  के  लिए  ी

 श्रमिक  संघों  का  प्रतिनिधित्व  निर्घारित  करने

 के  लिये  गुप्त  मतदान  प्रणाली  आरम्भ  करने  की

 ग्रा वस् यकता  |
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 62  32  श्री  पंडा  दें  वास्तविक  सदस्य  संख्या  की  100  रुपये

 किये  दूसरे  संघों  जिन्हें  भ्रधिकांश

 मजदूरों  का  समर्थन  प्राप्त  अलग  कर

 भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  यूनियन  काग्रेस  के  नेतृत्व

 वाले  संघों  को  मान्यता  देकर  सभी  उद्योगों  में

 भारतीय  राष्ट्रीय  ट्रेड  युनियन  कांग्रेस  के  अपने

 प्रभुत्व  जमाने  के  प्रयत्नों  रोकने  की

 आवश्यकता  |

 ह  33  ो  ग्रसित  भारतीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेंस  से  सम्बद्ध  )

 हरिद्वार  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  मजदूर  संघ  को

 मान्यता  देने  की  श्रावइ्यकता  |

 ही  34  ी  केवल  ऑ्रभिलेख  में  सदस्य  संख्या  की  जांच  के  है

 आघार  पर  मान्यता  देने  की  प्रथा  समाप्त  करने

 की  ग्रावइ्यकता  |

 पीपी  35  )  उड़ीसा  में  गंजम  में  जयश्री  केमिकल्स  इ  इडस्ट्रीज  प

 लिमिटेड  अर  aaa  क्लोरीनेशन  लिमिटेड  के

 मजदूरों  के  लिये  स्वास्थ्य  केन्द्र  की  व्यवस्था

 करने  में  श्रसफलता  |

 है  36  पै  कमंशाला  से  लेकर  आयोजन  तथा  उत्पादन  ी

 अर्थात  सभी  स्तरों  पर  श्रमिकों  तौर

 प्रबन्धकों  के  प्रतिनिधियों  का  सामान्यतया

 उद्योगों  पर  तथा  सरकारी  उपक्रमों  पर  विशेष

 रूप  संयुक्त  नियन्त्रण  सुनिश्चित  करने  की

 आवश्यकता  |

 ही  37  1  सरकारी  उपक्रमों  में  तथा  गर-सरकारी  उद्योगों  प

 में  भी  श्रमिकों  को  प्रबन्ध  में  भागिता  देने  की

 घोषित  नीति  को  लागू  करने  में  सफलता  |

 38 प  %)  उड़ीसा  में  मयूरभंज  जिले  में  महिषासुनी  में  ी

 तथा  खनिजों  का  उत्पादन  करने  वाले  अन्य

 जिलों  में  खानों  के  बन्द  होने  के  कारण

 गार  हुए  हजारों  आदिवासी  मजदूरों  का  पुनर्वास

 करने  की  झावद्यकता  |

 म  39  क  उड़ीसा  धौर  बिहार  की  खानों  में  ठेके  के  मजदूर
 रखने  की  पद्धति *  को  समाप्त  करने  में

 असफलता
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 62  40  श्री  डी०  Ho  पंडा  रोक  कोरापुट  में  100  रुपये

 वासी  लड़कियों  जो  बेरोजगार  हो  गई

 पुनर्वास  करने  में  अ्रसफलता  |

 पी
 41

 ध  ह
 राउरकेला  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  526

 सुरक्षा  वल  सैनिकों  का  तुरन्त  पुनर्वास  करने  की

 श्राव्य  कता  ॥

 ६4
 42

 )  ”
 हरिद्वार  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  मजदूरसंघ  के  चार

 मजदूरों  परਂ  उनके  संघ  की  मान्यता  के  प्रश्न  के

 संबंध  किये  गये  aaa  की  जांच  करने

 की  श्रावदयकता  |

 61  57  श्री  प्रसन्न  भाई  रेल  क्रेच  रियों  तथा  सरकारी  उपक्रमों  के  राशि  घटा

 1  रुपया  कर मेहता  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  श्रमिक  कानून  लागू

 करने  में  श्री  फलता  ।  दी  जाये  ।

 1.0
 58

 पी  पी
 सरकारी  क्षत्र  में  लाभ  में  से  मजदूरों  को

 हिस्सा

 देने  की  नीति  को  कार्यान्वित  करने  में

 aq  |

 4.0
 59

 ी
 श्रमिकों  को  बोनस  देने  के  मामले  को  निपटाने  में  पी

 एस  फलता  |

 60  प्रबन्ध  सम्बन्धी  योजनाओं  में  श्रमिकों  को क  ी  गी

 शामिल  करने  की  नीति  को  कार्यान्वित  करने

 में  सफलता  |

 ”  61  ह  महाराष्ट्र  तर  गुजरात  राज्यों  में  बिजली  के  श

 संकट  के  कारण  औद्योगिक  कर्मचारियों  को  हुई

 मजदूरी
 की  हानि  की  क्षतिपूर्ति  करने  में

 ग्र सफलता  |

 ी
 62  62  लक्ष्मीनारायण  श्रम  मन्त्रालय  द्वारा  विहित  बोनस  प्रक्रिया  के

 कार्यकरण  में  विलम्ब  | पाण्डेय

 12.0  डी  8.0
 63  श्रमिक  भविष्य  fafa  का  विभिन्‍न  औद्योगिक

 संगठनों  के  संचालकों  द्वारा  मनमाना  उपयोग

 किये  जाने  को  रोकने  में  सरकार  की  असफलता  ।

 ९  पी  पी
 64  चीनी  मिल  मजदूरों  की  द्वितीय  west  वेतन

 grain  की  सिफारिशों  का  श्री  तक  लाभ  न

 मानना  ॥
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 62  65  लक्ष्मीना  सायरा
 fa putt Foca कापर  याचक

 ofa
 कद  ष्ठानों  में  श्रम  कानूनों  राशि  घटा  कर

 पाण्डेय  की  निरन्तर  होने  वाली  शभ्रवहेलना  को  रोकने  में  1  रुपया  कर

 ग्रस  फ  ता ॥  दी  जाय े।

 ही  66  पि  गोपनीय  मतदान  प्रणाली  द्वारा  श्रमिक  संगठनों  पी

 न ay  मान्यता  की  पद्धति  की  न्गा  ts स्वत  में ImMalt

 विलम्ब  |

 पी  पी
 67

 पी
 अखिल  भारतीय  मजदूर  संघ  को  अखिल

 तीय  मजदूर  संगठन  के  रूप  में  मान्यता  देने  में

 विल  tq  |

 63  75  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  पश्चिम  बंगाल  में  श्रनधिकृति  रूप  से  बेठ  100  रुपये

 शराबियों  की  बस्तियों  को  नियमित  करने  की

 ग्रा वस् यकता  |

 पी
 76

 प
 पश्चिम  बंगाल  में  निधन  तथा  मध्यम  वर्गों  के

 1.0

 शराबियों  के  मकान  मिर्माणा  सम्बन्धी  लगों
 ह

 की  बकाया  राशियों  को  बट्टे  खाते  डालने  की

 आवश्यकता  |

 ी  है
 77  पश्चिम  बंगाल  में  म्रचधिकृत  रूप  से  as

 थियों  की  बस्तियों  के  समुचित  विकास  के  लिए

 पर्याप्त  धन  राशि  राशि  स्वीकृति  करने  की

 अनावश्यकता  |

 पी
 62  84  सब  वर्गों  के  मजदूरों  को  श्रावइ्वकता  पर

 आधा रित  राष्ट्रीय  न्युनतम  मजदूरी  देने  की

 ग्रावइ्यकता  |

 प  पै  (4
 85  ठेके  के

 मजदूरों  कीं  व्यवस्था  पुर्णतया  समाप्त

 करने  की  झ्रावश्यकता  ।

 पी
 86

 प
 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  नौकरी  देने  अथवा

 ी

 बेरोजगार  मजदूरों  को  बेकारी-भत्ता  स्वीकृत

 करने  की  आवश्यकता  |

 ी  ी शत  पी
 समस्त  देश  में  ग्रामीण  fara  aaa

 करने  वाले  लोगों  के  लिए  रोजगार  की

 नाएं  बनाने  की  अ्रावव्यकता  ।
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 श्री  मोहम्मद  इस्माइल
 ह

 62  100  रानीगंज  में  नीमच  कोयला  खान  wads  100  रुपये

 यूनियन  को  करार  करने  से  रोकने  में  अ्सफनता

 जिसके  कारण  700  स्थायी  कर्मचारियों  की

 छटनी को  गई  है  ।

 उफ  ह
 101  grama  aa  की  अ्रधिकाँदा  कोयला  खानों  ड

 में  मंहगाई  दत्त  कौर  मजदूरी  के  बारे  में

 कोयला  मजदूरी  बोड  के  पंचाट  पर  अमल

 करवाने  के  लिए  कड़ा  शझ्रपनाने  में

 असफलता  |

 न  है  गी
 102  कलाकारों  को  अपनी  इच्छा  के  अनुसार  किसी

 भी  यूनियन  में  सम्मिलित  होने  के  उनके

 अधिकार  को  सुरक्षित  रखने  में  सफलता  |

 ही
 103

 दी
 उन  समाज  विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 करने  में  श्रसफलता  जो  मजदूर  संघों  के  सैंकड़ों

 का्येकर्ताश्रौं  को  कारखानों  में  आपने  कराम  पर

 जाने  से  रोकते  हैं  ।

 19
 104

 पी
 जिन  व्यक्तियों  पर  भ्रष्टाचार  के  अरोप  लगाये

 क्

 गये  उनके  विरुद्ध  मंत्रालय  को  पेदा  किये

 गये  दौफरा  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  कार्यवाही

 करने  में  अ्रसफलता  ।

 श
 105

 ही  मी
 पश्चिम  बंगाल  में  पुलिस  की  उपस्थिति  में

 समाज  विरोधी  तत्वों  द्वारा  पंजीकृत  मजदूर

 संघों  के  300  कार्यालयों  पर  जबरन  कब्जा

 करने  से  उन्हें  रोकने  के  लिए  कदम  उठाने  में

 अस  फलता  |

 ?  ै  95.0
 106  उन  कोयला  खानों  a,  जिन्होंने  कोइराला  मजदूरी

 बोर्ड  के  पंचाट  का  पालन  नहीं  किया  7.0

 कोयला  विशेषकर  रेलवे  के  लिए

 कोयला  खरीदने  पर  लगाई  गयी  रोगों  के  बारे

 सरकारी  area  को  कार्यान्बित  करने  में

 असफलता  |

 गी ग्य  107
 ह

 बन्द  कारखानों  को  पुनः  खोलने  के  बारे  में

 चिपक्षीन  श्रम  सम्मेलन  की  fact  frat  को

 gaa  में  लाने  में  प्र सफलता  |
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 श्री  राजा  कुल कर्णों  गत  वेष  दि 2  दकन द
 AM  य  आपातकालीन  स्थिति  में

 संगठित  श्रमिक  वर्ग  द्वारा  किये  गये  कार्य  को  पुरे  समाज  कौर  राष्ट्र  ने  सराहा  है  ।  भारत  में  इस

 समय  श्रमिक  वर्ग  ने  अपनी  देशभक्ति  की  भावनाओं  के  कारण  ही  ख्याति  प्राप्त  नहीं  को  है  afore

 यह  समाज  में  एक  प्रगतिशील  शक्ति  के  रुप  में  उपर  उठा  है  ।

 श्री  कार  डी०  भंडारे  पीठसन  हुए

 |  Shri  R.D.  Bhandare  in  the  Chair

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  हमारा  यह  अनुभव  रहा  है  कि  जो  श्रम  नीति  निर्धारित  की  गई  है

 उससे  यह  मालुम  नहीं  होता  है  कि  श्रमिक  ag  द्वारा  act  भूमिका  प्रभारी  ढंग  से  निभाने  के

 लिये  श्रम  मन्त्रालय  ने  कोई  गम्भीर  प्रयास  किया  है  ।  फिर  चाहे  यह  sea  सामाजिक  सुरक्षा

 सम्बन्धी  कदम  उठाने  का  या  नीति  निर्धारण  का  ait  प्रशासन  का  हो  अथवा  श्रमिक  किनारा

 का  att  शिक्षा  संबंधी  उपायों  का  औद्योगिक  संबंधों  अथवा  कानूनी  सुरक्षा  का  इन  सभी

 पतलूनों  के  बारे  में  श्रम  नीति  की  विकास  की  गति  अत्यन्त  धीमी  रही  है  ।  wa  औद्योगिक  नीति  में

 पुरी  तरह  से  सुधार  करने  की  हट्टी  से  इसमें  परिवर्तन  किया  जा  रहा  लेकिन  हम  लोगों  के

 लिए  अपेक्षित  सामाजिक-श्रमिक  जागृति  के  लिये  जो  श्रम  नीति  आवश्यक  उसकी  कोई  स्पष्ट

 रुप  रेखा  हमारे  सामने  नहीं  है  ।

 पुरे  श्रमिक  वर्ग  का  गतंव्य  है  कि  qe  सामने  at  कर  सरकार  की  श्रम  नीति  को  उचित

 शौर  सही  आकार  दे  ।  इसके|श्रतिरिवत  यदि  श्रमिक  वर्ग  के  कोई  नीति  प्रगतिशील  नहीं है
 तो  उसका  विरोध  करने  की  स्वतंत्रता  मिलनी  चाहिए  ।  हमें  यह  बताया  गया  है  बि  उद्योगों  की

 व्यवस्था  में  श्रमिको  को  भागीदार  बनाने  के  लिये  पिछले  कई  वर्षों  से  परीक्षण  किया  जा  रहा  है

 शौर  लगभग  80  प्रतिष्ठानों  में  संयुक्त  प्रबन्ध  परिषद  स्थापित  की  गई  हैं  ।  यह  भी  कहा  गया  है

 fe  सरकारी  क्षत्र  में  श्रमिकों  कौर  कामिक  संघों  के  प्रतिनिधियों  को  कम्पनियों  के  निदेशक  बोर्डो

 में  लेने  हेतु  सरकार  ने  निरंक  किया  हैं  ।  यद्यपि  ये  उपाय  प्रगतिवादी  हैं  किन्तु  इन्हें  कार  रुप  देने

 में  बहुत  विलम्ब  gare  mie  wa  स्थिति  श्रम  मंत्रालय  के  नियंत्रण  से  बाहर  होती  जा  रही  हैं  ।

 मत  उन्हें  ऐसे  उपायों  पर  विचार  करना  चाहिये  जो  विंमान  परिस्थिति  के  शभ्रनुकूल  हों  ।

 श्रमिक  at  को  प्रोत्साहन  देने  संबंधी  सभी  ada  योजनायें  पुरानी  पड़  गई  हें  भ्रांत

 उनमें  प्रगतिशील  तत्व  विद्यमान  नहीं  है  ।  क्या  श्रम  मंत्रालय  औद्योगिक  उपक्रमों  में  बेयर  खरीदने

 पर  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  कर  कब  समय  श्री  गया  है  कि  उद्योगों  का  कर्मचारियों

 द्वारा  स्वयं  संचालन  करने  की  कोई  योजना  तैयार  की  जाय  ।  उद्योगों  की  वर्तमान  प्रबन्ध

 व्यवस्था  का  चाहे  वह  सयुक्त  स्टाक  कम्पनी  स्वायत्तशासी  निगम  हो  avar  विभाग

 द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कोई  संस्था  ऐसा  है  कि  श्रपेक्षिन  स्तर  तक  उत्पादन  में  वृद्धि  करने

 के  लिये  श्रमिकों  कों  अपना  उत्तरादाधित्व  निभाने  के  लिये  तैयार  करना  बहुत  कठिन  है  ।

 ae  कल  afer  का  विकेन्द्रीकरण  हो  रहा  है  ate  हमने  जिला  परिषदों  को  भ्र घि कार  दे

 दियेहैं  atc  ताकि  ग्राम्य  झ्राधिक  विकास  तीब्र  गति  से  किया  जा  सके  ।  उन्हें  उत्तरदायित्व  सौंप  दिये

 हैं  प्रतिनिधियों  को  यह  स्वतंत्रता  होनी  चाहिये  कि  वे  इसी  प्रकार  श्रमिकों  के  निर्वाचन  उत्पादन  कौर

 लाभों  के  वितरण  शादी  जैसे  मामलों  में  निर्णय  ले  सकें  ।  उनके  पास  कार्यकारी  ate  विधायी  शक्तियां

 होनी  चाहियें  ।  राष्ट्रीय  site  राज्य  स्तर  पर  उद्योगों  में  कर्मचारियों  द्वारा  स्वय  प्रबन्ध  करने  की  बात
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 ‘or
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 बिलकुल नयी  है  लेकिन  इस  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  अवश्य  की  जानी  चाहिये  ।  यही  एक  उपाय  जिससे

 श्रमिको ंमें  उत्साह  का  संचार  किया  जा  सकता  है  ।  श्रम  मंत्रालय  को  भी  इस  पर  बिचार  करना

 चाहिए  ।  यदि  वह  ऐसा  कर  तो  सभी  सदस्यों  का  हल  सरल  हो  सकता  हैं  ।

 श्रम  मंत्रालय  के  भ्रन्तगंत  अनेक  सेवा  संगठन  काम  कर  रहे  हैं  ।  कमेंट्री  राज्य  बीमा

 निगम  जसे  सेवा  संगठनों  में  स्वयं  प्रबन्ध  पद्धति  शुरू  की  जानी  कर्मचारी  बीमा

 विष्य  परिवार  पद्य  योजना  कारखाने  संबंधी  कारखाना  कर्म  चा  रियों

 की  शिक्षा  इरादी  जैसे  सेवा  संगठनों  का  प्रबन्ध  नौकरशाही  तंत्र  क्यों  करे  ?  श्रमिकों  के  सेवा  संगठनों

 का  प्रबन्ध  नौकरशाही  संस्थागत  व्यवस्था  द्वारा  क्यों  किया  जाये  ?  मैं  श्रम  मत्रालय  को  इन  सभी

 सदस्यों  का  समाधान  करने  के  लिये  किसी  प्रकार  की  स्वयं  प्रबन्ध  पद्धति  का  विकास  करने  के

 प्रस्ताव  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करने  का  अनुरोध  करता  हं  ।

 कमेंट्री  राज्य  बीमा  निगम  की  स्थापना  औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिये  की  गई  है  लेकिन

 इसकी  योजना  में  निकाय  लेने  में  इतनी  नौकरी  विद्यमान  है  कि  इस  निगम  के  हजारों

 चोरियों  को  अपनी  इच्छा  के  विरुद्ध  हड़ताल  करनी  पड़ती  है  क्योंकि  संगठन  की  प्रक्रिया  प्रारम्भ

 से  ही  खराब है  ।

 श्रम  मंत्रालय  को  तीन  मुख्य  संगठनों  से  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  इस  बात  का

 उल्लेख  किया  गया  है  कि  किस  प्रकार  मान्यता  प्राप्त  संघ  का  चुनाव  किया  जावे  ate  प्रौद्योगिक

 विवादों  को  हल  करने  के  लिये  कौर  राष्ट्रीय  परिषद  की  नियुक्ति  के  लिए  सामूहिक  समझौता

 कसे  किया  जाये  ।  इन  तीनों  उपायों  के  प्रभाव  को  उचित  प्रकार  से  सभा  नि  चाहिये

 क्योंकि  श्रममंत्रालय  को  देश  में  श्रम  अभियान  को  wal  पुरी  तरह  समझना  है  ।

 हम  श्रमिक  एकता  का  स्वागत  करते  हैं  ।  श्रमिक  एकता  आधिक  तथा  सामाजिक  क्षेत्र

 में  महत्वपूर्ण  खेल  war  करेगी ।

 श्रम  मंत्रालय  को  यह  नहीं  समझना  चाहिये  कि  बह  श्रमिक  सम्बन्धी  विधान  असानी

 तथा  शीघ्रता  से  बना  सकता है  |  उसे  सर्वप्रथम  इस  बात  पर  सहमत  होना  जाहिये  कि  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  को  रद  किया  जाना  चाहिये  क्योकि  यह  हड़तालों  को  रोकने  के  लिये  बनाया

 गया  था  |  गत  20-25  वर्षों  में  यह  अपने  उद्देश्य  में  सफल  नहीं  gar  है  ।  हड़तालों  की  रोका

 नहीं  जा  सका  है  ।  प्रौद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  बावजूद  हड़तालों  कौ  संख्या  में  बुद्धि  हुई  ह ै।
 ऐसे  क्षेत्रों  ate  ऐसी  सेवाशर्तों  में  हड़तालें  हो  रही  हैं  जहाँ  उनकी  कल्पना  भी  नहीं  की  जा

 कती  थी  ।

 श्रम  मंत्री  ने  ag  स्पष्ट  किया  कि  हड़तालों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  विचार

 नहीं  प्रश्न  यह  है  कि  हड़तालों  को  कैसे  रोका  जाये  श्र  ऐसी  स्थिति  कैसे  पैदा  की  जाये  कि

 हड़तालों  की  > ATaRaTHAT  ही  न  रहे  ।  श्रम  मंत्रालय  इस  बारे  में  एक  सामुहिक  विधान  प्रस्तुत

 करे  ।  सरकार  फो  इन  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  ।

 सरकार  को  सामुद्रिक  समझौते  के  बारे  में  नीति  भ्र पना ने  में  एक  वह  लगा  हैं  ।  मुक्के  भय

 है  कि  औद्योगिक
 fearat
 है  ह  TH  छ्  प्यूस ग्य  कत  सरकार  को  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  लगेगा  ।  श्रम
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 मंत्रालय  को  यह  निचय  करना  चाहिये  कि  उसे  क्या  भूमिका  निभानी  कयोंकि  श्रम  मंत्रालय

 को  कभी-कभी  बड़ी  कठिन  भूमिका  निभानी  पड़ती  है  ।

 देश  में  इस  समय  11  सरकारी  उपक्रम  काम  कर  रहे  हैं  श्र  उनमें  7  लाख  से  अ्रधघिक

 व्यक्ति  काम  कर  रहे ंहैं  ।  श्रम  मंत्रालय  ने  कहा  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  श्रव्य  उपक्रमों  के

 लिये  oat  होने  चाहिये  ।  श्रम  मंत्रालय  को  wea  मंत्रालयों  पर  प्रभाव  डालना  चाहिये  कौर

 उसे  स्वयं  को  ate  अधिक  प्रभावशाली  बनाना  चाहिये  ।

 श्रम  मंत्रालय  ने  वर्ष  1963  में  सब  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  से  सलाह

 करके  यह  निर्णय  लिया  था  कि  पदोन्नति  के  श्रादशं  नियम  होने  चाहिये  चार  ध  बाद  अर्थात

 1967  में  पदोन्नति  के  कुछ  सिद्धान्त  बनाये  गये  ।  श्रम  यंत्रालय  ने  इन  सिद्धान्तों  की  एक  प्रति

 सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  तथा  एक  प्रति  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  को  इन  मंत्रालयों  ने

 अपनी  टिप्पणी  दिये  बिना  तथा  अनुवर्ती  कार्यवाही  किये  बिना  उन  प्रतियों  को  सम्बन्धित

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भेज  दिया  ।  दो  वर्ष  तक  कोई  अनुवर्ती  कार्यवाही  नहीं  की  मई  ।

 sig  तक  भी  कोई  नहीं  जानता  कि  पदोन्नति  के  ग्रा दर्श  नियम  हैं  भी  अथवा  नहीं  ate  क्या

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  उन्हें  क्रियान्वित  भी  किया  गया  है  waar  नहीं  यदि  सरकारी

 क्षेत्र  उपक्रम  इस  प्रकार  व्यवहार  करेंगे  तो  भारतीय  श्रमिक  वर्ग  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  के  विकास

 में  गर्व  अनुभव  करना  कठिन  हो  जायेगा  ।

 Shri  Amarnath  Vidyalankar  (Chandigarh)  :  eongratulate  the  Hon.  Minister  for

 improving  the  labour  relations  and  for  solving  the  labour  disputes.  The  Hon.  Minister  has

 considerable  experience  in  this  field.  He  has  tried  his  best  to  see  that  the  Labour  Ministry

 functions  efficiently.

 | ६  is  wrong  to  say  that  the  Government  want  to  help  the  big  industrialists  and  to

 work  against  the  interests  of  the  people.

 We  want  to  make  progress  to  achieve  the  goal  of  socialism.  The  poor  people  should

 be  most  benefited  from  socialism.  Exploitation  of  the  labourers  should  be  stopped.  We

 have  not  been  able  to  create  a  feeling  in  them  that  we  are  determined  to  fight  against  expolita-
 tion  of  labourers.  There  is  a  great  deal  of  unrest  amongst  the  labourers.  We  have  not
 been  able  to  create  confidence  amongst  the  labourers.  The  Government  should  evolve  some

 dynamic  policy  to  solve  the  labour  problems.  We  have  not  been  able  to  give  them  security  of
 service.  They  have  to  fight  for  gratuity.  We  have  not  been  able  to  solve  the  problem  of  their

 Pay  scales.  They  learn  their  work  for  ten  to  fifteen  years  and  as  soon  asa  particular  work  is

 completed,  their  services  are  terminated.  As  soon  asa  particular  project  is  completed,  the
 labourers  of  that  project  should  be  absorbed  in  some  other  project.

 Some  provisions  should  be  made  for  their  old  age.  There  is  no  housing  scheme  for
 industrial  workers  in  Chandigarh.  They  live  like  cattle.  They  do  not  get  due  respect  from  the
 employers,  the  officers  or  the  millowners.  Unfortunafely,  in  our  country,  the  more  a  man
 works  the  more  he  suffers.

 In  Chandigarh,  the  workers  do  not  get  proper  uniforms  and  it  becomesa  cause  of
 dispute.  Attention  should  be  paid  to  the  solving  of  such  petty  disputes.

 The  house  rent  in  Chandigarh  is  very  high.  Attention  should  be  paid  to  the  solving of  the  housing  problems  of  the  labourers.

 The  decisions  of  the  Labour  MlInistry  should  be  final.
 this  regard.

 A  provision  should  be  made  in
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 श्री  एस०  )  गर-सरकारी  क्षेत्र  परमार  से  केवल  674  लाख

 लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  हो  सका  ब
 safa  सरकार

 a  थ  उपक्रम  स  107  करोड  लोगों  को

 रोजगार  प्राप्त

 बेरोजगारी  संम्बन्धी  समिति  ने  1971  में  खपत  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  किया  है  कि

 लगभग  65  000 इ  सीनियर  स्नातक  बेरोजगार  हैं  ग्रोवर  लगभग  20°53  शिक्षित  युवक  रोजगार

 की  तलाश  में  हैं  ।  हमें  आशा  थी  कि  योजना  मंत्री  अपने  भाषण  में  बेरोजगारी  wa  का  उल्लेख

 करेंगे  लेकिन  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।  अपनी  तकनीकी  शिक्षा  पर  इतना  अधिक  व्यय  करने  के

 बाद  भी  यदि  इन  युवकों  को  नौकरी  नहीं  मिलती  तो  मुझे  इसमें  संशय  है  कि  देश  इस  समस्या

 का  मुकाबला  कर  भी  पायेगा  |

 शिक्षित  नवयुवकों  की  इस  प्रकार  की  उपेक्षा  खतरे  का  संकेत  है  ।  में  माननीय  मंत्री  से

 निवेदन

 करू  गा  कि  यदि  देश  को  भ्र भुत पूर्वे  विपत्ति  से  बचाना  है  तो  रोजगार  के  अवसर  प्रदान

 रने  हेतु  कोई  सुनियोजित  योजना तेयार  कर  के  उसे  क्रियान्वित  करना  चाहिये  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रबन्धकों  तथा  कर्मचारियों  के  हिस्से  को  भविष्य  निधि  में  जमा  न

 रने  वाले  अपराधियों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इन  अपराधियों  के  विरुद्ध  की  गई  कार्यवाही

 के  बारे  में  मंत्री  महोदय  को  उल्लेख  करना  चाहिये  |

 गत  के  ग्रस्त  तक  670  सूती  कपड़ा  मिलें  काम  कर  रहीं  थीं  कौर  63  सुती

 कपड़ा  मिलें  बन्द  पड़ीं  थीं  द्  मिलों  के  बन्द  होने  के  परिणाम  स्वरूप  लगभग  63,000

 चारी  बेरोजगार  हो  गये  द  ।  यदि  मिलों  का  इसी  प्रकार  बन्द  होना  जारी  रहा  ती  बेरोजगारी  की

 समस्या  गम्भीर  हो  जायेगी  ate  ag  नियंत्रण  से  बाहर  हो  जायेगी  ।  सरकार  को  इन  बन्द

 मिलों  को  खोलने  के  लिये  यथासम्भव  प्रयास  क्ररने  चाहिये  ।

 गर-सरकारी  क्षत्र  में  स्थित  अनेक  उद्योगों  ने  भ्रपने  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  उपयोग  नहीं

 किया  है  ।  ऐसे  औद्योगिक  लाइसेंसों  को  वापिस  &  लिया  जाना  चाहिये  जिससे  थे  उत्पादन  क्षमताएं

 या  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जा  सकें  ।

 जब  तक  श्रमिकों  को  उद्योगों  के  प्रबन्ध  में  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  वे  उद्योगों  के

 विकास  में  रुचि  नहीं  लेंगे  ।  कर्मचारियों  को  यह  अनुभव  होने  देता  चाहिये  कि  उद्योग  नके  अपने

 हैं  ate  उद्योगों  की  प्रगति  में  उनकी  भी  प्रगति  है  ।

 यदि  देश  में  औद्योगिक  शान्ति  नही  होगी  तो  औद्योगिक  विकास  के  हमारे  प्रयास  बेकार

 रहेंगे  ।  देश  में  औद्योगिक  कान्ती  के  लिये  श्रमिकों  को  प्रबन्ध  में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  ।

 भविष्य  निधि  अघिनियम  का  ard  ठीक  न  करने  का  अभिप्राय  है  कि  बोनस  अधिनियम

 भी  ठीक  प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।  चू  कि  रेलवे  और  डाक-तार  विभाग  भी  लाभ  अजित

 करने  वाले  विभाग  मत  इन  दोनों  विभागों  में  बोनस  अधिनियम  ary  क्या  जाना  चाहिये  ।

 तमिल  में  दिये  गये  भाषरा  के  शरंग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |
 Summarised  translated  version  based  on  English  translation  of  the  Speech  delivered  in

 Tamil
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 20  उग्रायुध  कारखानों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  को  भी  बोनस  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  धन  की  कमी  का  बहाना  नहीं  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 सरकारी  उपक्रमों  के  उच्चाधिकारियों  के  बार-बार  स्थानान्तरण  के  परिणामस्वरूप

 श्रमिकों  की  समस्याश्रों  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  किया  जाता  ।  उन्हें  उपक्रमों  की  प्रगति  की

 अ्रपेक्षा  अपनी  पदोन्नति  की  अधिक  चिन्ता  रहती  है  ।

 श्रमिक  संघ  अ्रधिनियम  में  संशोधन  कर  कार्मिक  संघो  को  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।

 यदि  एक  उद्योग  के  लिये  एक  संघ  होगा  तो  औद्योगिक  विवादों  के  स्थान  पर  अधिक

 औद्योगिक  शान्ति  होगी  |

 कार्मिक  संघों  के  मामले  में  बाहरी  हस्तक्षेप  होने  के  कारण  स्थिति  बहुत  जटिल  हो  जाती

 है  शौर  विवाद  उठ  खड़े  होते  हैं  ।  श्रमिकों  सम्बन्धी  कानून  में  इस  प्रकार  संशोधन  किये  जाने

 चाहियें  जिससे  इस  कानून  से  कमेंचारियों  को  लाभ  हो  सके  ।

 वर्मा  से  वापिस  लौटे  1318  परिवारों  को  प्रभी  तक  बसाया  नहीं  गया  है  प्र  उन्हें  भ्र  भी

 तक  कोई  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।  वार्षिक  प्रतिवेदन  में  यह  उल्लेख  किया  गया  हैं  कि  श्रीलंका

 aaa  शराबियों  को  बसाने  के  लिये  अनेक  बागान  योजनाएं  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 सरकार  को  इन  योजनाश्रों  का  ब्यौरा  देना  चाहिये  ।  पश्चिम  बंगाल  में  दरबारियों  के  पुनर्वास

 के  बारे  में  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  समिति  ने  ate  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  हैं  कौर  समिति

 की  सिफारिशें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  14  करोड़  रुपये  की  प्रा वद यकता  होगी  ।  लेकिन  सरकार

 ने  अरब  तक  केवल  545  करोड़  रुपये  खर्चे  किये  हैं  ।  भ्र भी  तक  इस  महत्त्वपूर्ण  काय  के  लिये

 अपेक्षित  धनराशि  आवंटित  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पता  वक्तव्य  समाप्त  करने  से  मैँ  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  औद्योगिक

 विवाद  का  कारण  चाहे  कुछ  सरकार  को  औद्योगिक  एककों  को  Ga:  चालू  करवाने  के  लिए

 भरसक  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  प्रधानमंत्री  ने  भी  यह  बात  कही  है  कि  यदि  औद्योगिक  एकक

 बन्द  पड़े  रहते  हैं  तो  wren  निभंरता  प्राप्त  करने  के  देश  के  प्रयास  को  धक्का  लगेगा  |

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  पदोन्नति  के  बारे  में  11  सुत्री  सिद्धांतो ਂ  को

 श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  से  क्रियान्वित  किया  जाना  चाहिये  ।  सभी  प्रकार  की  श्रमिक

 विधियों  का  रद्द दय  श्रमिक  कल्याण  होना  चाहिये  ।  श्रमिक  विधियों  का  उद्देश्य  संकुचित
 |

 नितिन  लाभ  उठाना  नहीं  होना  चाहिये  ।

 Shrimati  Savitri  Shyam  (Aonla)  :  Mr.  Chairman,  Sir...

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Mr.  Chairman,  Sir,  there  is  going  to  he  an  interesting
 speech.  Let  there  be  quorum  in  the  House.

 Mr.  Chairman  :  Quorum  bell  is  ringing...

 Shri  K.  N.  Tiwary  in  the  Chair

 |  श्री  के०  एन०  तिवारी  पीठासीन  हुए

 Shrimati  Savitri  Shyam :  Mr.  Chairman,  Sir,  before  I  express  my  views  on  the
 Demands  for  Grants  of  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation,  I  would  like  to  congratulate
 the  Hon.  Labour  Minister  and  workers  who  stood  firmly  by  the  Prime  Minister  during  the
 hour  of  crisis.  Our  Prime  Minister  has  given  a  call  to  the  Nation  for  eleminating  poverty,
 disparity  and  social  injustice.  But  it  cannot  be  done  by  one-sided  efforts.  Simply  by  adding 10  the  burden  of  labourers  and  ‘framing’  rules  and  regulations  by  the  Government,  we  cannot
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 achieve  these  objects.  It  15  ४  matter  of  pleasure  that  this  has  identified  itself  with

 the  labourers  by  observing  Ist  May  asa  holiday.  May  Day  should  be  observed  as  Labour

 Welfare  day  and  be  treated  as  a  paid  holiday  for  labourers.

 The  achievements  of  Labour  Ministry  during  the  last  two  years  are  commendable.

 The  number  of  strikes  and  lockouts  has  come  down.  Several  conferences  have  been  held  and

 many  acts-have  been  passed  by  this  Parliament.  I  want  to  Stress  that  only  those  unions  will
 flourish  which  will  work  for  the  benefit  of  labourers.

 If  we  look  at  the  history  of  the  period  from  1961  to  1971,  the  number  of  industrial
 The  demands  of  Bonus disputes,  strikes  and  loss  of  man-days  have  increased  three  times.

 and  Dearness  Allowance  are  not  the  only  reasons  for  it.  The  other  reason  for  this  dis-
 contentment  is  that  labourers  are  not  allowed  to  ventilate  their  grievances.  Some  time  back,
 it  was  decided  that  whenever  workers  would  be  working  under  the  Industrial  Disputes  Act,
 Workers  Councils  would  be  formed.  I  would  like  to  know  that  by  this  time  how  many  Workers

 Councils  have  been  set  up?  In  1970,  when  late  shri  Dr.  Sanjivayya  was  Labour  Minister,  he

 said,  ‘“‘Apart  from  wages  and  better  living  and  working  conditions,  there  should  be  a  sort  of

 involvement  of  workers  in  the  Units  and  Undertakings  in  which  they  work.  The  worker

 should  have  the  feeling  that  it  is  his  own  unit  or  his  own  factory.  Therefore,  Joint  Manage-
 ment  Councils  were  called  for.’’  He  promised  to  fulfil  these  assurances.  In  1968,  a  Joint

 Management  Council  was  set  up  in  Labour  Ministry  to  look  after  the  interests  of  Labourers.

 But I  feel  that  high  officials  of  the  Ministry  who  are  on  the  helm  of  affairs  are  not  keen

 about  Labour  Welfare.  For  active  labour  participation  in  a  management  a  new  division  for  the

 purpose  should  be  opened  and  Labour  Ministry  should  be  expanded.  || ४  is  impossible  to

 increase  the  production  and  give  social  justice  tolabourers  without  labour  participation  in

 Management.

 Mr.  Chairman,  Sir,  about  66  percent  industrial  disputes  arise  for  want  of  bonus  and
 allowances.  This  fact  is  evident  fromthe  history  of  the  past  ten  years.  It  is  correct  that
 some  preventive  measures  have  been  taken  by  the  Labour  Ministry,  but  these  have  not  been

 up  to  the  mark.  A  national  policy  should  be  framed  to  solve  the  problems  of  dearness
 allowance  because  national  wage  policy  has  failed.  Price  index  should  be  made  the  basis  of
 increase  in  dearness  allowance.

 Now I  would  like  to  highlight  the  difficulties  of  working  ladies.  These  ladies  are
 forced  to  take  up  employment  for  financial  reasons.  The  number  of  uneducated  working

 The ladies,  specially  those  working  in  cotton  textile,  jute  and  Bidi  industries  has  gone  down.

 benefit  of  permanency  and  maternity  leave  should  be  provided  for  them.  They  should  not  be

 thrown  out  of  service  in  the  name  of  modernisation.  A  separate  cell  should  be  set  up  to  go
 into  the  problems  of  ducated  and  uneducated  employed  ladies.

 Today,  80  percent  labourers  in  the  country  are  unorganised.  MayI  know  from  the
 Hon.  Minister  as  to  what  is  being  done  for  unorganised  labour  ?  I  think  there  should  be  an

 organisation  to  look  into  the  conditions  of  unorganised  labour.

 Shri  M.C.  Daga  (Pali):  Mr.  Chairman,  Sir,  am  fortunate  enough  that  Planning,
 Labour  and  Industrial  Ministers  are  present  here.  They  all  have  given  different  assurances

 to  labour.  But  am  frank  enough  to  say  that  aftera  period  of  25  years,  they  have  come  to

 realise  that  most  of  the  assurances  given  by  our  leaders  are  hollow.  Now  the  time  has  come,
 when  they  have  become  impatient  and  desperate.  Most  of  our  trade  union  leaders  are  actually
 not  the  leaders  of  working  class:  Asa  matter  of  fact,  they  are  such  politicians  who  have

 failed  to  unite  workers  to  give  them  proper  leadership.  They  have  always  misguided  our

 poor  and  innocent  workers.  These  semi-politicians  have  failed  to  prove  good  labour  leaders.

 It  is  high  time  that  we  should  realise  that  by  1981  there  would  be  as  many  as  23  crores  of
 workers.  Then  it  will  not  be  possible  for  any  party  or  Government  to  pacify  them  by  slogans
 and  assurances.  I  would  like  to  submit  that  by  that  time  they  will  be  capable  enough  to  take

 their  legitimate  rights  forcibly.  It  is  high  time  that  the  Government  should  realise  this  fact.
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 It  is  a  sorry  state  of  affairs  that  today  our  workers  are  under  the  influence  of  various.

 political  parties.  Their  Unions  are  being  controlled  by  different  political  parties  which  have
 their  political  axe  to  grind.  They  are  exploiting  the  workers  for  their  ownends.  [  would,
 therefore,  request  the  workers  that  they  should  realise  that  they  should  not  fight  for  political
 issues,  but  for  the  issues  which  are  vitally  concerned  with  their  welfare.  They  should  fight
 for  the  whole  community  of  workers.  At  the  same  time,  Government  should  also  adopt
 speedy  means  to  bring  a  social  transformation  in  the  country.  The  Labour  laws  should be
 changed.  In  the  States,  if  the  Ministers  are  elected  on  the  basis  of  capitalistic  system,  they
 cannot  safeguard  the  interest  of  labour.  In  this  context,  1  would  like  to  cite  an  example of

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :  Mr.  Chairman,  Sir,  there  is  no  quorum  in

 the  House.

 सभापति  महोदय  :  अब  गिरापति  दी  गई  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं

 कि  जब  भी  कोई  सदस्य  अपना  भाषण  समाप्त  वह  कृपया  अपना  स्थान  ग्र  वर्गा  कर  अन्य

 सदस्यों  को  भी  सुनने  का  प्रयास  करे  ।  भ्र पना  भाषण  समाप्त  करने  के  शीघ्र  बाद  ही  सदन  से

 बाहर  चले  जाने  की  परम्परा  अच्छी  नहीं  है  ।

 संसदीय  काय  तथा  नौवहन  कौर  परिवहन  मंत्री  :  गणपति  के  बारे  में

 मैं  सदन  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इसे  एक  घंटे  में  केवल  एक  ही  बार  चुनौती  दी  जानी

 चाहिये  ।  हर  मिनट  के  बाद  इसे  चुनौती  देने  की  प्ररम्परा  नहीं  है  ।

 ७ छ  Hukam  Chand  Kachwai:  It  Is  not  provided  in  the  Constitution  I  will  not  haee

 any  objction  to  it,  if  the  Constitution  is  amended  accordingby.

 श्री  राजबहादुर  :  सदन  ait  कायें  मंत्रणा  समिति  दोनों  ही  इस  पर  विचार  कर  सकते

 हैं  ।  यदि  श्रावक  हो  तो  नियमों  में  परिवर्तन  किया  सकता  है  ।  सदस्यगरा  लाबी  में  या

 समितियों  के  काय  में  कई  बार  दायित्वपूर्ण  कार्य  कर  रहे  होते  इसलिए  बार-बार  गणपूर्ति

 का  प्रश्न  उठाना  उचित  नहीं  लगता  |  श्राप  मेरा  सुभाव  भ्रध्यक्ष  महोदय  के  समक्ष  रखें  ।

 सभापति  महोदय  :  श्राप  का  सुभाव  अध्यक्ष  महोदय  तक  पहुंचा  दिया  जायेगा  ।  या  तो

 संविधान  में  ही  परिवर्तन  किया  जाना  चाहिये  या  फिर  सदस्यों  को  गणपूर्ति  का  sea  वार-बार

 नहीं  उठाना  चाहिये  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  They  oan  amend  the  Constitution.  they  have  got  327

 Memhens,  why  can’t  they  be  present  in  the-Hense  ?

 सभापति  महोदय  :  वेतनमान  नियमों  के  अनुसार  तो  श्राप  की  बात  ठीक  मैं  यह

 सुभाव  भ्रध्यक्ष  महीदय  तक  पहुँचा  दू  गा  ।  वहीं  इस  पर  विचार  करेंगे  |

 Shri  M.C.  Daga:  The  greivances  of  the  labourers  are  not  given  any  attention.

 The  pace  of  nation  building  will  eccelerate  only  when  will  owners  and  Minister
 realise

 their
 difficulties.

 What  provision  his  been  made  in  the  minimum  wages  Act  for  the  welfare  of

 agricultural  labourers  ?,  What  are  the  minimum  wages  fixed  for  Rajasthan  ?  The  labourer
 can  hardly  make  his  two  ends  meet.  Some  revolutionary  steps  have  to  be  taken  for  the
 welfare  of  the  labourers

 श्री  बी०  के०  दास चौधरी  :  हमारा  एक  कल्याणकारी  राज्य  है  श्र  हमारा
 लक्ष्य  लोगों  को  यथाशीघ्र  रोज़गार  प्रदान  करना है  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हमारा

 सामाजिक  लक्ष्य  मज़दूरों  को  रोज़गार  दिलाना  सामाजिक  तनाव  कम  करना  हमारा
 कत्तव्य  है  ।
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 देश  में  औद्योगिक  शांति  कायम  रखने  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  योगदान  नकारात्मक  रहा

 सरकार  को  इस  बात  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  कि  क्या  श्रमिकों  के  कल्याण  हेतु  इस

 मन्त्रालय  अ्रथवा  सरकारी  प्रतिष्ठानों  में  राधिका  तालमेल  कक्ष  की  स्थापना  करना  सम्भव  है  ?

 are  देश  के  विस्थापितों  के  पुनर्वास  हेतु  सरकार  ने
 द्र

 तमाम  कार्यवाही  की  थी  लेकिन

 पुनर्वास  कायें  के  लिए  जो  राष्ट्रीय  पुरस्कार  दिये  गये  वे  केवल  बड़े  बड़  अधिकारियों  कों  ही  दिये

 गये  |  छोटे  कर्मचारियों  की  सेवायों  कौर  इतना  ध्यान  नहीं  दिया  गया  ।  ऐसा  भेद-भाव  नहीं  होना

 चाहिए  था  |

 सरकार  ने  पुराने  विस्थापितों  क  लिए  एक  पुर्न नि लोकन  समिति  की  स्थापना  की  थी  ।  मैं

 यह  नहीं  जानता  कि  क्या  सरकार  इस  समिति  के  काय  से  संतुष्ट  है  ?  मैं  मन्त्री  महोंददय  से  निवेदन

 करू गा  कि  वे  इस  बात  पर  विचार  करे  कि  क्या  इस  समिति  के  कार्यों  को  सीमित  करना  इस

 समय  उचित  है  जब  पुरानी  सदस्यों  का  समाधान  न  ग्रा  हो  ।  इस  समिति  की  कार्यवाही  बढ़ायी

 जानी  चाहिए  ।

 दंडकारण्य  परियोजना  पर  कब  तक  लगभग  44  करोड़  रुपये  व्यय  ही  चुके  रिपोर्ट  से

 पता  चलता  हैं  कि  wa  तक  2882  आ्रादिमजातीय  परिवारों  के  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 दोष  राशि  किस  उदेश्य  के  लिए  aa  की  इस  बात  का  कोई  पता  नहीं  ।  सभा  के  सामने

 वेदन  रखा  जाना  जिससे  पता  लग  सके  कि  प्रति  व्यक्ति  कितना  धन  खच  gar  है  ।

 शिविर  कमांडरों  शक्तियों  तथा  शिविर  की  गतिविधियों  के  बारे  में  कई  arco  लगाये

 गये  हैं  मन्त्रालय  ने  इन  great  की  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।

 दिल्ल  में  कालका  जी  नाम  की  शरार रा र्थी  बस्ती  के  प्रबन्ध  में  कई  श्रपनियमितताएँ  की  गई

 इस  विशेष  बस्ती  से  भूमि  किराया  वसूल  किया  जाता  है  ।  क्या  पुनर्वास  मन्त्रालय  को  ऐसा

 करने  का  झ्र धि कार  प्राप्त  है  ?  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  भूमि  किराये  मामले  को  निपटाये

 इस  बस्ती  में  दुकानें  उचित  ढंग  ने  नहीं  बनाई  गई  सरकार  क्रो  इस  बात  पर  विचार  करना

 चाहिए  कि  दुकानों  का  निर्माण  उचित  दंग  से  कसे  किया  जाये  ।  इस  बस्ती के  नामकरण  के  सम्बन्ध

 में  भी  निशंक  की  तुरन्त  घोषणा  करनी  चाहिए  |

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  मैं  पुनर्वास  मन्त्रालय  को  बंगाला  देश  के  शरणार्थियों  केन्द्र

 के  पुनर्वास  सम्बण्धी  gra  के  लिये  बधायी  देता  हूँ  ।  लेकिन  मैं  यहां  यह  बताना  भो  उचित  समझता

 हूं  किबंगला  देश  के  शारणाधियों  के  वापिस  चले  जाने  से  बाद  कई  अधिकारियों  ग्रोवर  कर्मचारियों

 की  स्थिति  अस्थिरता  में  क्योंकि  उन्हें  प्रावश्यक  नियुक्ति  एवं  स्थानान्तरण  आदेश  नहीं  दिये

 गये  ।  गृह  मन्त्रालय  को  इश  att  उचित  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 भारत-पाकिस्तान  युद्ध  के  कारा  क्षेत्र  से लगभग  ढाई  लाख  लोग  बेघर  होकर  जाये

 हैं  जिनमें  से  कुछ  शरणार्थी  शिविरों  में  रह  रहे
 हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  समझना  चाहिए  कि

 राज्य  सरकार  ही  इस  समस्या  को  निपटाने  को  स्थिति  में  नहीं  है  ।  भरत  उसे  इस  कार्य  को  भ्र पने

 हाथ
 में  लेना  चाहिए  ।

 यह  तीसरा  मौका  है  जबकि  इन  व्यक्तियों  को  अपने  घरों  से  उजाड़  दिया  गया  है  ।  मैं

 केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वर्ष  1965-66  में  इन  विस्थापितों  को  जो  कऋ  दिया

 गया  उसे  बट्टे  खाते  डाल  दिया  जाय  जिससे  उसको  कुछ  राहत  तो  मिल  सके  ।

 जहां  तक  मुनव्वर  तवी  नदी  के  उस  पार  के  शरणार्थियों  का  प्रश्न  है  ।  मुझे  सन्देह  है  कि

 हम  नगर  उस  क्षेत्र  को  वापस  भी  ले  तो  ये  विस्थापित  वहां  फिर  से  बसना  क्योंकि  उस
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 क्षेत्र  में  पाकिस्तान  ने  तीसरी  बार  हमला  किया  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि

 इन  विस्थापितों  को  अधिक  सुरक्षित  स्थानों  पर  बसाया  जाय  ।

 दरबारियों  का  एक  वर्ग  ऐसा  है  जो  जम्मू-कश्मीर  के  पाक  अधिकृत  क्ष  त्र  राजौरी

 me  पुछ  जिलों  से  ma  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनके  पुनर्वास  के  लिए  वित्तीय  ak  wea  प्रकार

 की  सहायता  दी  मगर  कुछ  परिवारों  को  wat  भी  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 Mr.  Chairman,  there  is  quorum, Shri  Hukam  Chand  Kachwai  (Morena)  :

 सभापति  महोदय  :  घंटी  बजाई  जाय  गणपूर्ति  है  ।  सदन  की  परम्परा  यह  रही  है

 कि  6  बजे  के  बाद  गणपूर्ति  का  प्रश्न  नहीं  उठाया  जाय  ।

 ee

 सदस्य  का  निलम्बन

 SUSPENSION  OF  MEMBER

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Under  what  rule  ?

 ,  Shri  Raj  Bahadur:  Itis  the  rule  that  question  of  quorum  cannot  be  raised  after

 P.M.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  If  it  is  so,  then  business  of  the  House  cannot  be

 conducted  after  6  P.  M.

 Shri  Shashi  Bhushan  (South  Delhi):  Mr.  Chairman,  Honourable  Shri  Kachwai  is

 defying  the  Chair,  he  may,  therefore,  be  expelled  from  the  House.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  challenge  your  ruling.  It  is  not  proper.

 Mr.  Chairman  :  It  has  been  the  convention...

 Shri  Inder  J.  Malhotra  :  think  Shri  Kachwai  does  not  like  refugee  problem,  that

 is  why  he  raises  the  question  of  quorum  time  and  again.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Does  he  like  the  people  who  are  outside  ?

 Shri  Shashi  Bhushan  :  The  persons  who  have  deceived  the  people  and  in  whose  lap
 he  himself  has  come  here,  are  not  present  here  Neither  the  Rani  of  Gwalior  is  here,  nor  the

 Maharaja.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  You  have  come  here  after  deceiving  the  people.
 You  deceive  the  people.**

 Mr.  Chairman  Why  are  you  doing  all  this?  Mr.  Kachwai,  please  take  your  seat.

 (Interruptions)

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  (Interruptions)  How  did  he  say  that  ?**

 Mr.  Chairman:  This  wouid  not  go  on  record.  If  you  use  such  language  in  future.  ह

 would  ask  you  to  leave  the  House.  How  can  you  use  such  unparliamentary  words  ?

 Shri  Raj  Bahadur :  Mr.  Chairman,  Such  abusive  words  have  never  been  used  in  the
 history  of  Parliament.  Neither  the  chairman  has  misbehaved  in  such  a  manner.  I  urge
 the  chair  to  name  him.  (Interruptions).

 क क क  seer  पीठ  के  ता
 देशानु  11९  क  a rarer  वृत्तांत  से  निकाल  दिया  गया  ।

 Expunged  as  ordered  by  the  chair.
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 Shri  P.  Maurya  (Hapur) :  Now  abuses  have  been  started  in  this  House  ?

 Shri  Raj  Bahadur  :  Either  he  should  apologise  or  he  should  be  named.

 Mr.  Chairman:  The  words  used  by  you  are  not  in  keeping  with  the  decorum  of  the

 House.  You  should  please  apologise  for  that.

 Shri  Hukham  Chand  Kachwai  :  I  have  said  nothing  against  you

 Mr.  Chairman:  But  you  have  said  against  an  hon.  member  of  the  House.

 Shri  Raj  Bahadur  :  He  has  uttered  big  abuses.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Do  you  know  which  particular  word  was  uttered  by
 Shri  Shashi  Bhushan  ?

 Mr.  Chairman:  The  language  used  by  Shri  Kachwai  is  unparliamentary.  He  should

 kindly  withdraw  those  words.

 श्री  Ho  एस०  चावड़ा  :  मैं  सभापति  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि

 गर णा पूर्ति  का  प्रश्न  उठाना  क्या  बुरी  बात  है  ?

 सभापति  महोदय :  नियमों  के  अन्तरगत  प्रत्येक  सदस्य  को  गणपूर्ति  का  प्रश्न  उठाने  का

 अघिकार  है  ।  परन्तु  समय  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं  हो  रही  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  have  not  used  any  abusive  words.  Shri  Shashi

 Bhushan  always  uSes  provocative  language,  expecially  agianst  me.  My  submission  is  that

 1  would  also  doso.  If  his  words  would  remain  or  record,  my if  he  withdraws  his  words.

 words  must  also  remain  on  record.

 Mr.  Chairman:  The  words  used  by  Shri  Shashi  Bhushan  were  not  unparliamentary.

 You  should,  therefore,  withdraw  your  abusive  words.

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  I  would  not  withdraw  my  words.

 श्री  राजबहादुर  :  श्रीमान्‌  नियम  374  के  श्रन्तगंत  सदस्य  के  आचरण  की  गरिया  के

 प्रतिकूल  व्यवहार  का  दोसी  पाया  गया  गर्त  उनका  नाम  लिया  जाना  चाहिए  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्य  का  नाम  लेता  हूँ  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  जो  इस  सदन  के  सदस्य  हैं  ait  सभापति  ने

 जिनका  नाम  लिया  है  तीन  दिन  के  लिए  सदन  की  सेवा  से  निलम्बित  किया  जाय  16.0

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  जो  इस  सदन  के  सदस्य  हैं  ate  सभापति  ने

 जिनका  नाम  लिया  तीन  दिन  के  लिये  सदन  की  सेवा  से  निलम्बित  किया  जाय  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्सैन  ।

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  सदस्य  को  सदन  की  सेवा  से  तीन  दिन  के  लिए  निलम्बित  किया

 जाता  है  ।

 श्री  बौ०  पी०  मोर्य  :  कब  सदस्य  को  सदन  में  बैठने  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  उनसे

 सदन  से  बाहर  चले  जाने  को  कह  जाना  चाहिये  ।

 Mr.  Chairman:  Mr.  Kachwai,  you  should  now  leave  the  House  under  rule  374  (3),

 You  have  been  suspended  and  motion  has  been  adopted  to  this  effect.  (Interruptions).  You

 should  not  create  another  scene.  You  should  not  for:  me  to  take  another  action-—Marshal

 should  take  him  away—Watch  and  ward  staff  should  help  the  Marshal.
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 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  KK

 सभापति  महोदय  :  वह  जो  कह  रहे  है  वह  कायंवाही  तत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 जायगा  |

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  सभा  भवन  से  बाहर  चले

 (  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  then  left  the  House )

 Shri  Raj  Bahadur:  would  request  that  the  abusive  words  used  by  Shri  Kachwai

 should  not  go  on  record.  This  unpleasent  action  has  been  taken  not  because  he  raised  the

 question  of  quorum,  but  because  he  used  unparliamentary  and  abusive  language.
 Shri  Shashi:  Mr.  Chairman,  The  Government  should  ensure  quorum

 in  the  House.

 Mr.  Chairman:  This  action  was  not  taken  because  he  raised  the  question  of  quorum,
 but  because  he  did  not  maintain  the  decorum  of  the  House.  Whatever  he  has  said  would  not

 go  on  record  and  it  would  also  not  be  reported  in  the  Press.

 अब  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  अपना  भाषा  जारी  रखे  ।

 ny

 अ्रनुदानों  की  मांगें  1972-73

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1972-73

 जन्म  ौर  पुनर्वास  मंत्रालय

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  A  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  करूगा  कि  राजौरी  तौर

 पुषछक्षत्र  के
 विस्थापितों  का  उचित  पुनर्वास  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  वहां  एक  विशेष  दल

 सर्वेक्षण  हेतु  भेजें  ।  यह  दल  राज्य  सरकार  के  अधिकारियों  का  सहयोग  प्राप्त  कर  सकता  जिससे

 कि  समस्या  को  शीलावती  शीघ्र  हल  किया  जा  सके  ।

 अब  मैं  ऐसे  दारणाधियों  की  चर्चा  करना  चाहता  जो  अमीर  राज्य  में  ag  1947

 से  रह  रहे  ये  शरणाधीं  पश्चिमी  पंजाब  क्षेत्र  से  ws  थे  कौर  श्रयथायी  तौर  पर  जम्मू-करनी र

 क्षेत्रों  में  बस  गए  थे  ।  सन्‌  1947  से  वे  जमीन  सर  खेती  कर  रहे  हैं  ।  उन्हें  राज्य  के  नागरिकों

 का दर्जा  नहीं  दिया  यया  है  कौर  न  ही  वह  जमीन  उन्हें  कानूनी  तौर  पर  आवंटित  की  गई
 है  ।  इस

 प्रकार  के  व्यक्ति  लोक-सभा  के  चुनाव  के  लिए  तो  मतदान  कर  सकते  #,  परन्तु  विधा  सभा  के  लिए

 नहीं  ।  मैं  पहले  भी  कई  बार  यह  समस्या  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष  रख  चुका  केन्द्रीय  सरकार

 को  सभी  प्रकार  के  संवैधानिक  भ्र ौर  कानूनी  उपाय  करके  इस  समस्या  को  हल  करना  चाहिए  ।

 पुत्र  में  बमबारी  प्रौढ़  गोलाबारी  से  जनक  व्यक्ति  प्रभावित  हुए  हैं  ।  राज्य  सरकार

 ने
 कुछ  सहायता  कार्य  उनके  लिए  किया  परन्तु  वह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  जो  fasta  दल  इम  क्षेत्र

 में  सर्वे पा णा  के  लिए  भेजा  वह  इस  समस्या  का  भी  अध्ययन  करे  ale  ata  मैं  बमबारी  एवं

 गोलीबारी  से  बेघरबार  हुए  ।  व्यक्तियों  के  समुचित  पुनर्वास  की  ब्य कस् था  करे  ।

 शरणार्थी  कैम्पों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  काफी  कुछ  किया  गया  परन्तु  वह

 पर्याप्त  नहीं  उन्हें  टेस्टों  में  श्रीवास  नकद  राशि  ate  वस्त्र  आदि  दिये  जा  रहे  परन्तु  उन्हें

 कोई  काम  नहीं  दिया  जाता  |  हम  अन्न  तक  उन्हें  दार रा र्थी  केम्पों  में  बेकार  बिठाये  रखेंगे  ।  नगर

 राज्य  के  अरन्य  भागों  में  जमीन  उपलब्ध  तो  उन्हें  वहां  अस्थायी  तौर  पर  बसाया  जा  सकता  है  ।

 मुनव्वर  तवी  के  उस  पर  से  भराये  शरणार्थी  कर्ब  पुनः  उस  स्थान  पर  वापस  जाकर  बसना
 पसन्द  नहीं  इसलिए  राज्य  सरकार  से  परामर्दा  करके  उनके  स्थायी  पुनर्वास  की  व्यवस्था  की
 जानी  चाहिए  ।

 कार्य वा
 ही

 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 Not  recorded.
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 mea  मैं  माननीय  मन्त्री  और  मंत्रालय  के  अधिकारियों  को  बधाई  देना  चाहता  ैं

 इस  तथ्य  की  ate  भी  ध्यान  भ्राकृष्ट  करना  चाहता  हूँ  कि  शरणार्थी  शिविरों  का  संचालन  करने

 वाले  ग्र धि कारियों  की  उचित  तैनाती  के  लिए  शीघ्र  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  |

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Balgovind

 Verma)  So  far  as  rehabilitation  problem  is  concerned,  I  had  hoped  that  many  Members

 This  shows  that would  express  their  views,  but  only  three  Members  have  spoken  about  it

 either  the  work  of  the  rehabilitation  department  has  been  very  satisfactory  and  they  do  not  find

 to  say  about  it  or  they  do  not  have  full  information  about  it

 The  Rehabilitation  Ministry  has  done  a  Jot  of  work.  As  you  all  know,  nearly  ten

 million  refugees  were  provided  with  temporary  accommodation,  food  and  medical  facilities

 Shri  Rajangam,  a  Member  of  D  M.  K.  has  raised  certain  things  about  the  repatriates
 from  Burma  and  Ceylon  As  you  all  know  2,30,000,  persons  of  Indian  origin  have  come  here,
 because  their  trade  was  nationalised  Upto  February,  1972,  nearly  1,90,988  had  come  to  India

 62,885  families  out  of  63,663  families  were  provided  with  credit  to  do  their  business  and  9,777
 A  sum  of  Rs people  were  provided  with  employment  12.43  crores  has  been  spent  upto

 March,  1972.  People  from  Burma  are  still  coming  and  1,300  families  have  just  now  arrived
 ani  we  have  not  been  able  to  make  special  arrangements  for  them.  Because,  first  of  all,  we

 provide  them  temporary  accommodation  and  thereafter,  we  rehabilitate  them  and  provide
 them  employment

 So  far  as  repatriates  from  Ceylon  are  concerned,  you  are  aware  of  the  fact  that

 according  to  1964  Agreement  5,25,000  persons  of  Indian  origin  have  to  be  repatriated  to  India

 Only  56,966  persons  have  been  able  to  come  back  so  far  In  1972,  nearly  40,000  people  are

 expected  to  come  to  India  and  full  arrangements  have  been  made  to  rehabilitate  them  in  Tea

 plantations  at  Nilgiri,  as  well  as  in  rubber  plantations  of  Kanyakumari  (Tamilnadu),  Subia

 The {Mysore)  and  Quilon  (Kerala),  because  these  people  were  working  there  in  plantations

 persons  engaged  in  agriculture  are  being  rehabilitated  in  Tamilnadu  and  in  coffee  plantations
 in  Andhra  Prades!  A  sum  of  Rs,  14.66  crores  has  been  sanctioned  for  these  plantation  schemes

 2,812  families  repatriated  from  Ceylon  have  been  rehabilitated  and  arrangements  for  5,804

 families  are  being  made.  A  sum  of  Rs.  6.35  crores  has  already  been  spent  It  would,  therefore

 not  be  proper  to  say  that  Government  has  not  taken  proper  care  of  the  repatriates  from
 Burma  and  Ceylon

 Honourable  Shri  Das  Chaudhary  raised  the  question  of  refugees  At  the  time  of  the
 division  of  the  country,  nearly  42  lakh  refugees  had  come  to  India  All  of  them  had  been

 trehabilitated  till  1960-61]  and  Rs.  21.88  crores  had  been  provided  to  the  Government  of  Wes

 Bengal  for  doing  the  remaining  part  of  the  work.  The  Review  Committee  set  up  under  the

 chairmanship  of  Shri  N.  C.  Chatterjee  had  submitted  nine  reports.  Four  of  them  have  been

 accepted  by  the  Government  and  a  sum  of  Rs.  5.45  crores  have  been  sanctioned.  Remaining
 five  reports  are  under  consideration  of  the  Government  and  necessary  funds  would  be  provided

 after  that.  Even  after  the  division  of  the  country,  the  influx  of  refugees  did  not  stop.  In  1964,

 Hindu-Muslim  riots  took  place  there  and  8,54,000  people  came  here  between  the  period  from

 January  1,  1964  to  December  31,  1969.  All  of  them  have  been  rehabilitated  and  nearly  35,000

 families  were  rehabilitated  in  agriculture
 ha

 व्य  1958  से  1964  के  बीच  कितने श्री  बी०  के०  दास चौधरी

 दार शार्धी  जाये

 Shri  Balgovind  Verma  Very  few  people  came  during  that  period

 6,200  families  were  sanctioned  loans  for  business  purposes.  400  families  were  provided

 employment  in  industrial  schemes  and  4,500  families  were  provided  Government  services.

 Now 5,991  families  were  rehabilitated  in  Dandakaranya  on  the  land  provided  by  the  States.

 we  nead  1,70,000  acres  of  land  to  rehabilitate  the  families  who
 came  here in  1970  and  before

 ly  team  is  conducting March,  1971  Land  in  Chambal  Valley  has  been  offered.  Our
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 a  survey  there  and  if  it  isnot  very  expensive,  displaced  persons  would  be  rehabilitated  there.

 One-fourth  of  the  total  land  would  be  given  to  the  State  (.0५४६11॥11८115  to  rehabilitate  the

 villages.  People  are  also  being  rehabilitated  near  Sarni  river  in  Madhya  Pradesh  and  Dina

 river  in  Chanda  district.

 Now  28,000  families  have  to  be  rehabilitated  in  agriculture,  2,000  families  would  be

 rehabilitated  in  Maharashtra  and  1,000  families  would  be  rehabilitated  on  the  5,000  acres  of

 land  in  Andhra  Pradesh.  The  Orissa  Government  has  offered  40,000  acres  of  land  under

 Pitaru  Irrigation  Scheme  and  7,500  families  would  be  rehabilitated  there.  5,000  families  would

 he  rehabilitated  on  31,000  acres  of  land  in  Fulbansi.  Nearly  3,000  families  are  being  provided

 business  loans.  We  have  spent  Rs,  367,55,00,000/-so  far  on  the  refugees  from  East  Pakisian.
 ee re  ee  धन  5

 सदस्य  का  निलम्बन

 SUSPENSION  OF  MEMBER

 at  कार  डी०  भण्डोर  :  नियम  380  के  अ्रन्तगंत  मेरा  व्यवस्था  का

 प्रशन  है  ।  श्री  कछवाय  ने  जिन  अपशब्दों  का  प्रयोग  उन्हें  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया

 जाना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैंने  पहले  ही  कहा  है  कि  श्री  कछवाय  द्वारा  प्रयुक्त  भ्रापत्तिजनक  शब्दों

 को  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  फिर  भी  मैं  कार्यवाही-वृत्तान्त  को  एक

 बार  पुनः  देखूंगा  कौर  अगर  कोई  असंसदीय  waar  आपत्तिजनक  see  कहां  तो  उन्हें  निकाल  दिया

 जायेगा  ।  संवाददाताओं  से  भी  मैं  अनुरोध  करू गा  कि  इससे  सम्बन्धित  कोई  भी  समाचार  प्रकाशित

 न  किया  जाय  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  ग्रुप  संवाददाताश्रों  को  यह  बता  सकते  हैं  कि  भ्रापत्तिजनक  शब्दों  को

 छोड़कर  तथ्यपूर्ण  घटना  का  समाचार  प्रकाशित  किया  जा  सकता  है  :

 सभापति  महोदय  :  ऐसा  ही  होगा  ।

 श्री  राज  बहादुर  :  कार्य॑वाही-वृत्तान्त  में  यह  तो  रहना  चाहिए  कि  सदस्य  ने  भ्रापत्तिजनक

 शब्दों  का  प्रयोग  किया  इसीलिए  उनके  विरुद्ध  कार्यवाही  की

 की  1972-73

 DEMANDS  FOR  GRANTS,  1972-73

 श्रम  कौर  पुनर्वास  मंत्रालय

 The  Deputy  Minister  inthe  Ministry  of  Labour  and  Rehabilitation  (Shri  Balgovind
 Verma):  Shri  Das  Chaudhary  has  stated  that  people  have  not  got  much  benefit  from  Danda-
 karanya  Project.  I,  can  only  say  that  displaced  persons  have  bcen  rehabilitated  in  214  new
 villages  and  adivasis  have  been  rehabilitated  in  105  new  villages.  Nearly  15,000  families  of
 displaced  persons  and  3,000  families  of  tribal  people  had  been  rehabilitated  till  1st  December,
 1971.  The  strike  of  teachers  at  Mana  Camp  has  been  called  off  and  enhanced  ailowance  has
 been  granted  to  them.

 Sixteen  Members  of  Parliament  had  written  a  letter  about  Kalkaji.  Five  out  of  six
 Associations  there  had  urged  the  name  of  Chitaranjan  Park,  whereas  many  other  persons  had
 Suggested  the  name  as  Purbenchal.  When  a  final  decision  is  taken,  I  would  inform  the  House.

 सभापति  महोदय  :  श्राप  अपना  भाषण  करना  जारी  रख  THA  है  ।

 इसके  पच त  लोकसभा  बुधवार  3
 1972/13  1894  के

 ग्यारह  बजे  तक  के  लिए  स्थागित  हुई  ।
 The  Lok  Sabha  them  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on

 Wednesdoy,  May  3,  1972/Vaisakba  13,  1894  (  Saka  ).
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